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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Monday,  March  I6,  970/Phalguna
 25,  7897  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of
 the  Clock

 {  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  }

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 श्रो  राम  चरण  :  प्वाइंट  आफ  आडर ।
 मेरा  प्रश्न  संख्या  460  मी  इसी  के  साथ  ले
 लिया  जाय  ।  यह  दोनों  प्रश्न  एक  जैसे  हैं।

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  Question  460  is  entirely  a  different
 question,  Sir.

 श्यो  जाज  फरनेन्डीज  :  दोनों  सवाल  एक  हीं
 तरह  के  हैं,  इसलिए  दोनों  को  एक  साथ  ही
 लिया  जाय  ।

 श्री  रथजि  राय  :  दोनों  स्मगलिंग  को  लेकर
 हैं,  इसलिए  दोनों  को  एक  साथ  ले  लिया  जाय

 MR,  SPEAKER  :  That  is  about  certain
 stractures.  That  is  entirely  different.

 श्री  जाज  फ रनेन्डीज  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  श्राप
 उसमें  (डी)  और  (ई)  पढ़िए  (डी)  और
 (ई)  वही  हैं।  दोनों का  श््थे  और  सार  एक
 हीहै।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  They
 are  separate  questions,

 MR.  SPEAKER  :I  am  sorry  they  are
 sparate  questions.

 Sizure  of  Hashish  meant  for
 smuggling  into  U.S.A.

 +
 #451,  SHRI  YAJNA  DATT  SHARMA  :

 SHRI  VISHWA  NATH  PANDEY:
 SHRI  SHRI  CHAND  GOYAL  :
 SHR  ARJUN  SINGH  BHADORIA:
 SHRI  MAYAVAN  :

 Will  the  Minister
 pleased  to  state  :

 of  FINANCE  be

 (a)  whetherit  isa  fact  that  753  pounds
 of  hashish  intended  to  be  smuggled  into  the
 United  States,  where  it  would  have  fetched
 nearly  2  million  dollars,  was  sized  froma
 Kalkaji  House  in  New  Delhi  by  the
 Customs  authorities  on  the  morning  of  the
 \7th  February,  970  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  an
 American  and  three  Indians  were  arrested
 in  this  record  haul  of  the  contraband  ;

 (c)  if  80,  the  action  proposed  to  be  taken
 against  the  persons  arrested  in  this  connec-
 tion  ;  and

 (d)  the  details  of  other  persons  found
 involved  in  this  affair  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  ;  (a)  Yes,  Sir.  Its  value  in  the
 illicit  market  in  U.S.A.  has  been  estimated
 at  Rs.  .35  crores.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  accused  persons  were  arrested
 under  the  Customs  Act,  ‘1962.  They  were
 produced  before  the  Chief  Judicial
 Magistrate,  New  Delhi,  and  except  the
 American  national  for  whom  no  _  bail
 could  be  offered,  the  others  were  released
 on  bail,  Investigations  are  still  in  progress
 and  further  action  will  be  taken  against  the
 accused  under  the  Customs  Act,  1962),
 Dangerous  Drugs  Act  and  other  allied
 Acts.
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 (d)  Seven  more  persons  have  since  been
 arrested  under  the  Customs  Act,  ‘1962.
 They  have  also  been  released  on  bail.

 श्री  यज्षदत्त  शर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय,  क्या
 मंत्री  महोदय  इस  बात  को  जानते  हैं  चरस
 भ्ादि  इस  प्रकार  के  नशीले  पदार्थों  का  नेपाल
 झौर  पाकिस्तान  भ्रादि  हम।रे  पडौसी  देशों  के  अंदर
 बहुत  बड़ी  मात्रा  में  तस्कर  व्यापार  होता  है
 भौर  उस  व्यापार  में  भारत  से  इस  मामले  से
 जुड़ी  हुई  सारी  बात  यह  है  कि  वहू  सारी  की
 सारी  पाकिस्तान  और  नंथाल  से  भ्रान  वाली  ऐसी
 नशीली  सामग्री  भारत  के  द्वारा  अ्रमेरिका  को
 तस्कर  व्यापारी  ले  जाते  हैं,  उनकी  जानकारी
 में  यह  चीज  होगी,  तो  यह  जो  भारत  के  द्वारा
 इस  प्रकार  का  तस्कर  व्यापार  होता  है  उसका
 कारण  भी  मंत्री  महोदय  को  पता  होगा  कि  इस
 संबंध  में  जो  तस्कर  व्यापार  से  संबंधित  दण्ड
 विधान  और  निथम  है  वह  भारत  के  अन्दर  उन
 पड़ौसी  देशों  के  मुकाबल  में  बहुत  कम  है,  केवल
 दो  साल  की  सजा  और  5  हजार  रुपया  जुर्माना
 इन  कारणों  से  तस्कर  व्यपारी  भारत  को  तस्कर
 व्यापार  के  लिए एक  तरह से  पटरी के  तौर  पर
 इस्तेमाल  करते  हैं,  ऐसी  स्थिति  में  मैं  जानना
 चाहूंगा  कि  कया  वह  इस  स्थिति  पर  विचार
 करेंगे  कि  तस्कर  व्यापार  जों  हमारे  लिए  बहुत
 बड़ी  समस्या  है  उसके  संबंध  में  जो  भारत  के
 अन्दर  दण्डविधान  है  उसके  ध्न्दर  कोई  संशोधन
 किया  जाय,  सजा  के  नियमों  को  और  कड़ा
 किया  जाय  ताकि  इस  प्रकार  से  तस्कर  व्यापारी
 जो  भारत  को  इस  तरीके  से  अपने  इस  श्रसा-
 माजिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  करते  हैं,  उनकी
 इस  प्रकार  की  गतिविधियां  यहां  रोकी  जा  सकें  ?

 SHRI  P.  C.SETHI:  As  far  as  the  ob-
 servation  of  the  hon,  Member  that  there  is
 smuggling  on  the  Indo-Nepal  border  and
 Indo-Pakistan  border  is  concerned,  the  hon.
 Member  is  correct  that  this  type  of  smugg-
 ling  is  taking  p!ace.  We  are  taking  measures
 to  strengthen  our  checking  staff  and  also  to
 givethem  the  most  modern  equipment,
 Right  from  the  year  964  to  ‘1968,  I  have
 gothere  figures  about  smuggling  on  the
 Indo-Nepal  border.  One  of  the  reasons
 why  goods  are  heing  smuggled  from  these
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 countries  to  other  countries  is  that  the  price
 of  ‘charas’  is  Rs.  300  in  Nepal  and  it  is
 Rs,  500  in  Pakistan  andin  India  it  sells  at
 Rs.  1000,  and  when  it  is  exported  and
 smuggled  out  of  India  it  fetches  a  much
 higher  price.

 Another  thing  about  what  the  hon.  Mem-
 ber  mentioned  is  this.  I  do  not  have  official
 details  with  me  regarding  the  number  of
 years  for  which  imprisonment  is  there  ;  but
 Sir,  we  are  examining  the  whole  question
 and  seeing  whether  the  period  of  imprison-
 ment  of  2  years  or  3  years  as  provided  or
 in  the  law  especially  with  regard  to  these
 drugs  and  other  offences  as  also  the  gold
 smuggling  should  be  further  increased.

 श्रो  यज्ञवत्त  ह्ार्मा :  अध्यक्ष  महोदय,  भेरे
 प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  झ्ाया  ny  मेरा  कहना  यह  है
 कि  प्रगर  प्रश्न  का  सीधा  ध्रौर  सही  उत्तर  मिले
 तो  सदन  का  समय  ज्यादा  लेने  की  जरूरत  नहीं
 पडती  मैंने  प्रश्न  यह  किया  था  कि  इस  संबंध
 में  भारत  का  दंडविधान  कमजोर  है  ।  उन्होंने
 कहा  कि  जो  इस  संबंध  के  सजा  के  नियम  हैं
 उसके  बारे  में  मेरे  पास  आज  जानकारी  नहीं
 हैं  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  इस  प्रश्न  से  जुड़ा
 हुआ  सबसे  महत्वपूर्ण  प्रश्न  ्रगर  कोई  था  तो

 यह  था  और  मंत्री  महोदय  के  पास  न्यूनतम  जान-
 कारी  जो  होनी  चाहिये  थी  वह  इसके  बारे  में
 जरूर  होनी  चाहिए  थी  लेकिन  उनके  पास  इसकी
 जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  के
 नियम  कड़े  बनें,  यह  मेरा  प्रश्न  था  जिसका  उन्होंने
 कोई  उत्तर  नहीं  दिया  मेरा  प्रएन  ज्यों  का  त्यों  रहा।
 मैंने  ्रपनी  बात  कह  ,  उन्हें  ने  भ्रपनी  गाथा  सुना  दी,
 लेकिन  बात  नहीं  की  वहीं  रही  ।तो  ग्राप  उनसे  यह
 स्पष्ट  उत्तर  दिलवाइए  कि  अगर  इस  संबंध  के  नियम
 नरम  हैं  तो  क्‍या  उसे  कड़े  करवाने  की  कृ५।  करेंगे  ?

 श्री  प्र.  सं.  सेठी  :  भप्रध्यक्ष  महोदय,  मैंने  जो
 कहा  शायद  उसका  ट्रान्सलेशन  ठीक  नहीं  भ्राया,
 ऐसा  मुझे  लगता  है  ।  मैंने  यह  कहा  कि  जहां
 तक  भौर  देशों  में  इसकी  सजा  का  ताल्लुक  है
 पड़ौसी  देशों  में  क्‍या  सजा  है  उसकी  मेरे  पास
 प्राफिशियल  इन्फामेंशन  नहीं  है।  लेकिन  ऐसे
 स्पूरियस  ड्ग्स  के  बारे  में  कुछ  देशों  में  सात  सात



 5  Oral  Answers

 साल  शौर  4-4  साल  की  सजाएं  भी  हैं  भौर  मैंने
 यह  भी  उत्तर  दिया  कि  हमारे  यहां  जो  इस  संबंध
 में  दो  साल  और  तीन  साल  की  सजा  हैं  भोर  जो
 गोल्ड  स्मग्लिग  के  बारे  में  सजा  है  इनको  फिर  से
 रिवाइज  किया  जाय,  इन  पर  हम  विचार  कर
 रहे  हैं।

 श्री  यशदत्त  दार्मा :  दूसरा  प्रश्न  इस  संबंध
 में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तस्कर
 व्यापार  श्राज  न  केवल  भारत  की  बल्कि  अनेक
 देशों  कि  समस्या  है।  सभ॑।  देशों  में  इस  प्रकार
 के  कस्टम्स  के  और  दूसरे  भ्रधिकारी  जो  है  उनसे
 मिल  कर  के  क्‍या  हम  कोई  इस  प्रकार  की  मशी-
 नरी  बनाने  कि  कोशिश  करेंगे  ताकि  अन्तरराष्ट्रीय
 गैंग  जो  सब  देशों  के  लिए  एक  प्रकार  से  सरदर्दी
 का  कारण  बना  हुआ  है  उसको  कानून  के  शिकंजे
 में  लाने  के  लिए  हमें  सुविधा  मिले  ?  क्‍या  इस
 संबंध  में  श्राप  कोई  इनीशिएटिव  लेंगे  ध्रौर
 कोशिश  करेंगे  ?

 (@)  भाग  मेरे  प्रश्न  का  यह  है  कि  ब्भी
 पंज/ब  विधान  सभा  के  अन्दर  एक  प्रश्न  में  वहां
 के  मंत्री  से  पूछा  गया  कि  इस  प्रकार  के  तस्कर
 व्यापार  के  अन्दर  सिमान्त  पुलिस  का  ही  एक
 ट्रक  वहां  पर  तस्कर  व्यापारियों  ने  प्रयोग  किया,
 तो  इस  तरीके  से  हमारा  चौकीदारी  पर  लगा
 हुआ  मुहकमा  भी  जब  इस  प्रश्न  से  जुड़ा  हुआ
 है  तो  इस  दुबंलता  पर  काबू  पाने  के  लिए
 सरकार  तत्काल  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 श्री  प्र.  @  सेठी  :  इसके  संबंध  में  जो  इंटर-
 नेशनल  एजेंसी  है,  इंटरपोल  जिसका  कि  हेडक्वार्टर
 पेरिस  में  है,  उसके  साथ  हमने  संबन्ध  स्थापित  किया
 है  भौर  उसके  सिलसिले  में  जो  अमेरिका  के
 और  दूसरे  अमेरिकन्स  का  नाम  इसमें  भाया
 है  उनकी  मी  जांच  पडताल  करने  के  लिए  हमने
 उनसे  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  ताकि  उनके
 द्वारा  यह  जो  इंटरनेशनल  गैंग  है  उसका  पता
 लगाया  जाय  I

 tt  awe  wat:  तेरे  प्रश्न  के  (ख)  भाग
 का  उत्तर  नहीं  झाया  |
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 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  He
 asked  the  question  whether  a  truck  of  the
 Punjab  Governmen  was  caught.

 SHRI  P.  C.  SETHI  :  So  far  as  this  case
 is  concerned  one  ambassador  car  and  one
 jeep  connected  with  the  smuggling  were
 seized  :  but  with  regard  to  the  truck  he
 mentioned,  I  have  no  information.

 at  झजून  सिह  भदोरिया  :  जो  लोग  इससे
 सम्बन्धित  पाये  गये  हैं,  उनका  ब्योरा  ठीक
 ठीक  नहीं  दिया  गया  है।  क्‍या  यह  सत्य  नहीं
 है  कि  इस  श्रन्तर्राज्यीथ  ग्रोह  में,  जिसका  बहुत
 पहले  से  सोने  भर  नशीली  वस्तुभ्रों  का  तस्करी
 व्यापार  मारत-  पाकिस्तान,  भारत-नैपाल  से  हो
 कर  चीन  के  साथ  चल  रहा  है,  उसमें  बड़े  बड़े
 लोगों  के  बेटे  भी  शामिल  हैं  ।  पंजाब  के  भूत-
 पूर्व  मुख्य  मंत्री  के  लड़के  सुरेन्द्र  सिंह  कैरों,
 भूतपूर्व  प्रतिरक्षा  मंत्री  सरदार  बल्देव  सिंह  के
 लड़के,  सेना  के  बहुत  से  उच्च  अधिकारियों  के
 लड़के  श्रौर  उच्च  अधिकारी  भी  इसमें  शामिल
 हैं,  जिनका  हैड-क्वार्टर  बम्बई  में  है  और  यह
 सारे  का  सारा  तस्कर  व्यापार

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  पर  कोई  स्पेस्फिक
 क्वेश्चन  पूछें  ।  जो  बात  झाप  पूछ  रहे  हैं,  उसका
 इस  सवाल  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।

 शो  अज्‌  न  सिंह  भवोरिया  :  इस  प्रश्न  का
 सम्बन्ध  नशीली  वस्तुप्नों  से  है'  जिसमें  चरस,गांजा
 श्रौर  दूसरी  चीजें  शामिल  है  तथा  सोना  भी
 इससे  जुडा  रहता  है  ।  मैं  कह  रहा  था  कि  इस
 तस्कर  व्यापार  से  बड़े  लोगों  के  लड़के  भौर
 सेना  के  उच्च-प्रधिकारी  भी  शामिल  हैं  ।जिस
 दिन  ये  पकड़े  गये  थे,  उस  दिन  'धखबार  में
 यह  भी  प्राया  था  कि  इन  तस्करों  में  सेना  के
 भ्रधिकारी  भी  शामिल  है  ।  यह  बात  स्पष्ट  होनी
 चाहिये  कि  सेना  के  वे  कौन  कौन  से  भ्रधिकारी
 है  तथा  उनके  खिलाफ  प्राप  क्‍या  कार्थवाही
 करने  वाले  है  ?

 जो  सामान  पकड़ा  जाता  है,  भ्रभी  तक  यह
 परम्परा  रही  है  कि  वी०  भाह०  पीज०  के  ताम
 पर  नीलाम  कर  के  दे  दिया  जाता  था,  घड़िया
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 झादि  दे  दी  जाती  है,  शब  उसकों  बरबाद  करने
 के  लिये  क्‍या  भापने  कोई  नई  परम्परा  चलाई
 है  जिससे  कुछ  चन्द  लोगों  को  फायदा  या  मुनाफा
 न  होने  पाये  और  की  सारी  नशीली  वस्तु  नष्ट
 कर  दी  जाय  ।इसके  लिये  आपने  कया  नियम
 बनाया  है,  स्पष्ट  करने  की  कोशिश  कीजिये  ?

 श्री  प्र.  जं.  सेठी  :  माननीय  सदस्य  का  यह
 कहना  कि  इसमें  सेना  के  बड़े  अधिकारी  सम्मि-
 लित  हैं,  एक  बहुत  ही  गैरजिम्मेदाराना  आरोप

 है,  क्‍योंकि  सेना  के  किसी  बड़े  अ्रधिकारी  से  इस
 का  सम्बन्ध  होना  नहीं  पाया  गया  है  ।  यह  बात
 ठीक  है  कि  एक  रवि  रिखी  जो  एक  पुराने
 रिटायर्ड  आफिसर  के  लड़के  हैं,  उनको  इसमें
 पकड़ा  गया  है,  लेकिन  इसका  सम्बन्ध  उन्हीं  तक
 सीमित  है  उनके  पिताजी  ह ज  साथ  इसका  कोई
 सम्बन्ध  स्थापित  नहीं  हो  पाया  है।  इनक  अति-
 रिक्त  जो  लोग  पकड़े  गये  हैं,  उनके  नाम  मैंने
 दिये  हैं-  चरणजीत  कालरा,  बलबीर  सिह,
 कुछ  लोग  राजस्थान  के  बार्डर  पर  पकड़े  गये  हैं

 सुरजीत  सिह  श्राफ  गंग।नगर,  सूखदेव  सिंह  गोपी
 राम  वगैरह  ।

 दूसरा  सवाल  झापने  यह  पूछा  है  कि  जो
 माल  पकड़ा  गया  है  क्‍या  उसको  डिस्ट्राय  किया
 जायगा  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  इसका  यहां
 उपयोग  नहीं  हो  सकता  है,  जो  चरस  पकड़ा  गया

 है,  उसको  डिस्ट्राय  करना  पड़ेगा  इसके  भ्रलावा
 और  कोई  रास्ता  नही  हैं  ।

 तीसरा  सवाल  उन्होंने  यह  किया  है  कि  जो

 स्मगल्ड-गुडस  पकड़ा  जाता  है  उसको  श्राकशन

 करके  कुछ  लोंगों  को  दे  दिया  जाता  है।  मैं

 सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  जो  स्मगल्ड  गुड्स
 पकड़ा  जाता  है  उसको  नेशनल  कोझ्ापरेटिब
 स्टोसे  की  म।रफत  बेचा  जाता  है,  ' झाकशन  की
 प्रथा  को  ब  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  इसके
 'झलावा  हमने  एक  कमेटी  बनाई  है  जो  विचार
 कर  रही  है  कि  स्मणल्ड्ट  गुड्स  को  बेचने  का  माध्यम
 धौर  तरीका  क्‍या  होना  चाहिये  ।  उस्षकी  रिपोर्ट
 आने  पर  विचार  किया  जायगा  ।
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 sit  मून  सिंह  भवोरिया  :  भ्रभी  मंत्रीजी
 ने  कहा  कि  इनका  यह  सवाल  बहुत  गैरजि-
 म्मेदाराना  है  t  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  मंत्री
 जी  का  जवाब  उससे  भी  बड़ा  गैरजिम्मेदाराना
 हैं  ।  हमने-स्पष्ट  नाम  पूछे  थे  उसका  उन्होंने
 कोई  उत्तर  नही  दिया  ।  मैं  समझता  हुं  भ्रध्यक्ष
 महोदय  जब  कोई  मंत्री  इस  हरह  की  गैरजि-
 म्मेदाराना  बात  करेगा  तो  फिर  कसी  भो
 सदस्य  को  उसका  उत्तर  देना  जरूरी  हो  जायेगा।

 श्रो  जाज  फरनेन्डोज  :  अध्यक्ष  महोदय,  हम
 चाहते  थे  कि  उस  प्रश्न  को  भी  जिसके  लिये  हमने
 आग्रह  किया  था,  इसमें  जोड़  देते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उसको  दोबारा  भी
 देखा  है,  उसको  इसमें  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  tT

 श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  :  मुझे  कोई  एतराज
 नहीं  है,  मैं  आपकी  बात  को  मान  लेता  हूं  ।
 तस्कर  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में
 23  फरवरी,  970  को मैंने  एक  प्रइन  पूछा
 था,  जिसमें  मैंने  पूछा  था

 ‘‘whether  Government  have  in  their
 possession  any  information  involving  the
 association  of  any  Member  of  Parliament
 with  smugglers,  and  if  so,  the  action
 taken  thereon”.

 उसके  (डी)  तथा  (ई)  के  उत्तर  में  कहा  गया-
 *“(d)  &  (९),  Apart  from  some  vague

 allegations,  the  Government  have  no
 such  information.”

 झन्यकत  महोदय :  इसक।  इससे  कोई  ताल्लुक
 नहीं  है  t

 st  जज  फरनेन्डीज  :  ताल्लक  हैं,  अध्यक्ष
 महोदय,  तस्कर  व्यापार  में  हशीश,  जो  यहां  से
 भेजा  जाता  है,  उसका  पेमेंन्ट  सोने  *!  दिया  जाता
 हैं  ( बाहर  से  सोना  यहां  लाना  और  यहां  से
 हशीश  बाहर  भेजना-यह  तस्कर  व्यापार  चल
 रहा  है,  इस  लिए  इसको  अलग  नहीं  कर
 सकते  हैं

 यहां  पर  प्रधान  मंत्री  तथा  अर्थ  मंत्री  बैठी
 हुई  है,  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कौन  से
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 संसद  सदस्य  हैं  जिनके  बारे  में  तस्कर  व्यापार
 के  आरोप  झापके  पास  आये  हैं  .

 MR.  SPEAKER  :  How  does  it  arise  out of  the  main  question,  which  is  a  specific
 one  ?

 sit  जाज  फरनेन्डीज  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मेरे  पास  यह  बम्बई  का  नवशक्ति  अखबार  है,
 इसमें  लिखा  है-गम्भीर  प्रकरण्णी-पाटिल-
 मोरारजी.

 MR.  SPEAKER  :  How  does  it  arise  out
 of  the  question  ?

 श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  अध्यक्ष  महोदय,
 यह  इससे  सम्बन्धित  है  ।  बम्बई  की  भ्रदालत  में
 तस्कर  के  मामले  में  एक  वकील  ने  यह  शिकायत
 पेश  की  है  कि  जो  बम्बई  का  सबसे  बड़ा  तस्कर
 ब्यापारी  है-कूली  मस्तान.

 MR.  SPEAKER  :  I  would  request  the
 hon.  Member  not  to  raise  anything  which
 does  not  relate  to  the  main  question.  He
 can  do  so  on  some  other  occasion.

 श्री  जाज॑  फरनेम्डीज  :  अध्यक्ष  महोंदय,
 मैं  रिश्ता  जोड  कर  दिखलाऊंगा,  मैं  सारे  सबूत
 लेकर  आया  हूं  कि  किन  किन  मेम्बरों  से  इसका
 रिश्ता  है।  मैं  सारे  सबूतों  को  सदन  के  सामने  पेश
 करना  चाहता  हूं,  आप  मेरी  बात  सुनिये।  मैं
 तमाम  तस्‍वीरें  लेकर  भाया  हूं  ।

 MR.  SPEAKER  :  He  may  lay  it  on  some
 other  occasion,  when  the  proper  occasion
 comes...  The  main  question  relates  specific-
 ally  to  the  customs  haul  on  the  Ath
 February,  ‘1970.

 शो  जाज  फरनेम्डीज  :  इसका  ताल्लुक  इस
 सवाल  के  साथ  जुड़ा  हुमा  है।  तस्करी  का  ब्यापार
 केवल  हशीश  बेचने  तक  ही  सीमित  नहीं  है  |  बाहर
 से  जो  सोना  लाया  जाता  है,  उसके  बदले  में
 यहाँ  से  हशीश  बाहर  ले  जाया  जाता  है  tT
 सोना  लाने  वाले  लोगो  को  आपने
 यहां  नहीं  पकड़ा  है,  उनको  बम्बई  में
 पकड़ा  गया  है  ।  उनकी  ओर  से  यह  बयान  शभ्ाया
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 है  ओर  उन्होंने  बम्बई  की  अदालत  में  कहा  है
 और  प्रधानमंत्री जी  ने  खुद  भी  मेरे  प्रश्न  के
 उत्तर  में  कहा  हैं

 “There  are  some  vague  allegations
 against  a  Member  of  Parliament”.

 अगर  मैं  आपके  सामने  तस्वीरों  के  साथ
 ठोस  सुबूत  पेश  करूँ  तो  क्या  आप  उस  पालिया-
 मेन्ट  के  मेम्बर  का  नाम  यहां  पर  बतलायेंगे  कि
 वह  कौन  मेम्बर  है जिसके  खिलाफ  आरोप  है
 कि  वह  तस्करों  के  साथ  मिला  हुभा  है।

 प्रधान  मंत्री,  वित्त  मंत्री,  अणु  शक्ति  मंत्री
 तथा  योजना  मंत्री  (भीसती  हंदिरा  गांधी):  भगर
 आप  सुबूत  देंगे  तो हम  जरुर  उस  चीज को  देखेंगे  ।

 MR.  SPEAKER  :  There  is  a  procedure
 that  when  he  makes  allegations  against....

 वह  कह  रही  है  कि  अगर  आप  सुबूत  देंगे  तो
 वे  देखेंगी  ।

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  इस  संरूद  के  सदस्य
 श्री  एस०  के०  पाटिल  का  तस्करों  के  साथ  जो
 रिश्ता  है,  उसका  सुबुत  आपकी  मारफत  मैं  प्रधान
 मंत्री  जी  को  भी  पेश  करता  हूं  ।

 SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  rise  on  a
 point  of  order.  My  point  of  order  is  this,
 The  hon,  Member  Shri  George  Fern:  8  Jes,
 on  the  basis  of  certain  pictures  where  Shri
 S.  K.  Patil  is  seen  with  a  smuggler.....

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  He  is
 with  the  most  notorious  smugglers  of  the
 country.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :,...has  made
 certain  serious  allegations  against  him.

 थी  जार्ज  फरनेस्डीज  :  भ्रापका  यह  बोड  भी
 उसमें  फंसा  हुआ  है  1

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  Kindly  hear
 my  point  of  order

 SHRI  RANGA  :  How  does  all  this  arise
 out  of  the  main  question  ?
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 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  On  the  basis
 of  that,  he  has  made  a  definite  allegation,
 andhehas  mentioned  the  name  of
 Shri  S.  K.  Patil.  I  have  also  seen
 those  pictures.  Hereis  a  picture  with  me
 where  Yusuf  Patel,  one  of  the  kings  of
 smugglers  of  Bombay  is  receiving  Shri  S.K.
 Patil  at  areception  after  the  Banaskantha
 election.

 थी  जाज  फरनेन्डीज  :  सारा  बना  कांठा.  का

 चुनाव  तस्करों  के  पैसों  पर  लड़ा  गया  है
 बताइये,  प्रधान  मंत्री  जी  मैंने  सुबुत  दिया  है।

 SHRIS.M.  BANERJEE  :  Let  me  com-
 plete  my  point  of  order.  My  point  of
 order  is  this.  Since  he  has  made  a  definite
 allegation  in  this  House,  on  the  basis  ofa
 definite  proof,  I  would  like  to  submit  that
 since  ShriS.  K.  Patil  is  not  here  at  the
 moment,  all  those  documents,  whatever
 documents  are  available,  should  be  laid  on
 the,Table  of  the  House;*  here  is  the  picture
 where  Shri  S.K.  Patilis  being  received  by
 the  smuggler  ;  you  can  recognise  Shri  S.K.
 Patil’s  face  there.

 ot  wy  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा
 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  तथा  एक  नंम्र  निवेदन

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  What  is  the
 reply  to  my  point  of  order  ?

 श्री  जाज  फरनेन्डीज:  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  सब

 डाक्यूमेंट्स  पेश  कर  रहा  हूं  ।

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  Here  are  the
 documents  and  pictures,  and  I  shall  hand
 them  over  to  you....

 att  शिव  नारायण  :  तस्वीर  जिसकी  चाहों
 बनवालों,  जिस  मेम्बर  को  चाहो,  गाली  दिल-
 वालो

 MR.  SPEAKER  :  I  have  not  yet  allowed
 those  documents  to  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.  The  hon.  Members  may  go
 back  to  their  seats  and  please  sit  down.

 श्री  मधु  लिमये  :  यहां  पर  गम्भीर  आरोप
 लगा  ये  गये  हैं,  आप  मेरी  बात  सुन  लीजिये  ।
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 *  The  Sperker,  however,  later  on  allowed
 the  photograps  to  he  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library,  See  No,  LT-
 (2974-170)
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 अध्यक्ष  महोदय,..  (ब्यवधान)  मैं  प्वाइन्ट
 आफ  श्ाइंर  पर  खड़ा  हूं  बीच  में  कोई  नहीं आ  सकता  है  1  (व्यवधान)....

 SHRI  RANGA  :  How  do  you  allow  all
 these  things  to  be  placed  on  the  Table  of the  House  when  thisis  not  connected  with
 the  question  ?

 sit  मधु  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  यहां  पर
 एक  सदस्य  के  खिलाफ  बहुत  गम्मीर  आरोप
 किए  गए  हैं,  जो  सदस्य  कुछ  ही  दिन  पहले  प्रधान
 मंत्री  का  सहयोगी  था  और  उनके  मंत्रि  मंडल
 का  भी  सदस्य  था।

 oe  as  +”

 इसलिए  मेरा  प्वाइंट  आफ  श्राडर  यह  है
 कि  यह  बहुत  गम्मीर  मामला  है  और  इसके
 ऊपर  आप  तुरन्त  संसदीय  कमेटी  बिठाइये

 (  ध्यवधान  |  *

 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  आप  तत्काल
 इस  पर  बहस  खत्म  कीजिए  और  संसदीय
 कमेटी  को  एलान  कीजिए  जिसके  सामने  हम
 सबुत  देने  के  लिये  तैयार  है  ।

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU  :  I  am
 raising  a  point  of  order  under  rule  353
 which  reads  :

 *‘No  allegation  of  a  defamatory  or
 incriminatory  nature  shall  be  made  bya
 member  against  any  person  unless  the
 member  has  given  previous  intimation
 to  the  Speaker  and  also  to  the  Minister
 concerned  so  that  the  Minister  may  be
 able  to  make  an  investigation  into  the
 matter  for  the  purpose  of  a  reply  :

 “Provided  that  the  Speaker  may  at  any
 time  prohibit  any  member  from  making
 any  such  allegation  if  he  is  of  opinion
 that  such  allegation  is  derogatory  to  the
 dignity  of  the  House  or  that  no  public
 interest  is  served  by  making  such
 allegation.”

 **  Expunged  as  ordered  by  the  Chair—
 vide  col.  20
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 In  this  case  you  have  to  expunge  these
 allegations,  When  the  Prime  Minister  was
 Meeting  so  many  people,  we  had  seen  in
 the  press  that  some  people  who  were  in
 police  records  were  ilso  with  the  Prime
 Minister.  So,  can  we  connect  anything
 with  the  Prime  Minister  ?

 MR.  SPEAKER :  The  question  is  :

 ‘twhether  it  isa  fact  that  750  pounds
 of  hashish  intended  to  be  smuggled  into
 the  United  States,  where  it  would  have
 fetched  nearly  2  million  dollars,  was
 seized  from  a  Kalkaji  house  in  New
 Delhi  by  the  Customs  authorities  on  the
 morning  of  the  !7th  February,  1970."

 Through  this  supplementary  you  are
 raising  an  entirely  different  matter.

 श्री  सघु  लिसये  :  *  *

 बी  रथि  राय  :  आप  संसदीय  कमेटी  का
 एलान  कीजिए  t  (व्यधषधान)

 श्री  मधु  लिमये  :  सदन  पालंमेंटरी  कमेटी
 को  कबूल  करे,  सारा  मामला  खुल  जायेगा।
 इसमें  केवल  पाटिल  का  ही  मामला  नहीं  है  ।

 Ts  .  -

 हम  आपको  चुनौती  देते  हैं  ।  चेलेन्ज  करते
 हैं।  (व्यकधान)  अगर  हम  सबूत  न
 दें  तो  हमको  इस  सदन  से  निकाल  दीजियें  ।
 (व्यक्षयान)

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  मेरी  बात  तो  सुनिये।
 |  ब्यवधान)

 भो मधु  लिमये :  स्मगलिंग  की  चेन  क्‍या
 है  वह  बताना  चाहते  हैं  ।  हशीश  चांदी  बाहर
 जाती  है  और  बाहर  सेसोना  आता  है।  te
 (ध्यवधान  )

 MR.  SPEAKER:  When  he  makes  an
 allegation  against  a  Member  he  should  give
 prior  notice  and  should  not  take  advantage
 of  Question  Hour.
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 sit  जाज  फरनेन्डीज  :  यह  सारी  फाइल
 मेरे  पास  है  ।  प्रधान  मंत्री  और  मेरे  बीच  में  जो

 पत्न-ब्यवहार  हुआ  है  वह  सब  इसमें  मौजूद  है  de

 (wert)
 MR.  SPEAKER  :  This  question  does

 not  arise  out  of  this  question.  You  should
 ask  a  separate  question.  In  the  meanwhile
 if  there  are  certain  allegations,  he  should
 give  prior  notice,

 श्री  जार्ज  फ  रनेग्डीज  :  आप  तस्करों  को  न

 बचाइये  |  यह  सब  नहीं  चलेगा  dee  (ब्यवधात  )

 SHRI  RANGA  :  It  should  not  go  on
 record.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  The  hon.
 Member  Shri  Naidu  appealed  to  you  that
 the  question  where  hon.  Member  Shri  S.K.
 Patil  had  been  involved  and  has  been
 mentioned........

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:  He
 is  not  involved.

 SHRI  5.  M.  BANERJEE:  My  point  of
 order  is  this.  Suppose  a  name  is  mention-

 edin  the  Question  Hour.  We  do  not  get
 so  much  time  during  the  question  hour  to
 make  speeches  and  then  we  could  expect
 a  statement  from  Mr.  S.K.  Patil.  Wecan
 only  inform  the  Speaker  when  we  make  a
 definite  speech  where  some  Members  or
 Ministers  are  involved.  The  main  question
 relates  to  smuggling.  Please  allow  me  to
 read  it.  It  says  ;  ‘Seizure  of  hashish
 meant  for  smuggling  into  U.S.A.’  There
 isthe  word  ‘smuggling’  there.  (/nferrup-
 tions.)

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU  :  It
 should  be  expunged.

 MR.  SPEAKER:  This  question  is  not
 relevant  here  ;  you  may  send  it  to  the  hon.
 Minister.

 भरी  जार्ज  फरनेन्डोज  :  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रइन है.  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  पाटिल  इस  हाउस

 **Expunged  as  ordered  by  the  Chair—vide  Col-  20
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 में  पसंनल  एक्सप्लनेशन  दें  1  (व्यक्षघान)

 श्री  रजि  राय  :  अध्यक्ष  महोदय,  अभी  आपके
 सामने  मधु  लिमये  जी  ने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया
 और  तीन  बड़े  प्राद्मियों  के नाम  लिए  जिनका
 हाजी  मस्तान  कुली  के  साथ  सम्बन्ध  है

 कक  ee  **

 इसका  पालंमेंटरी  प्रोत  हो  जाना  चाहिये।
 अमी  श्राप  अपना  निर्णय  मत  दीजिये,  बाद  में  ही
 दीजिये  लेकिन  दमी  यह  कहिये  कि  इसके  बारे  में
 विचार  करेंगे  dae  (व्यवधान)

 MR.  SPEAKER  :  For  me  the  immediate
 issue  is  whether  the  question  raised  is
 relevant  to  the  question  asked.  I  have
 ruled  that  it  is  not  relevant.  According  to
 the  procedure,  he  should  have  sent  this
 information  to  the  Minister  concerned  or
 given  a  regular  motion  under  the  Rules.
 Why  should  he  thrust  this  into  this
 question  ?

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU  :  This
 should  be  expunged.  If  you  give  a  chance
 to  dolike  this,  we  shall  also  raise  such
 questions,  It  should  be  expunged.

 sit  रवि  राय  :  इंडिकेटवालों  को  एक्सपोज
 तो  करो  |

 श्री  जा  फरनेन्डीज:  इसके  लिए  एक
 पालियामेंटरी  कमेटी  बंठ।६ये।

 शो  रवि  राय  :  हम  तैयार  हैं  श्राप  भी
 पारलियामेंटरी  कमेर्टी  के  लिए  मांग  कीजिये।

 (ध्यवधान  )

 श्री  शारदा  लन्दः  प्रध्यक्ष  महोदय,  मैं भाप
 के  द्वररा  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 इसमें  जितन  भी  व्यक्ति  पकड़े  गये  हैं  उन  लोगों
 ने  साल  के  अन्दर  कितनी  बार  विदेश  यात्रा

 की  है?
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 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  क्‍या  जो  रिटायर्ड
 सैनिक  अफसर  हैं  और  उनके  जो  लड़के  पकड़े
 गये  हैं  उनको  मुखबिर  बना  कर  क्‍या  उनको
 छोड़ने  का  सरकार  का  विचार  है  ?  जो  पकड़े
 गये  है  उन्होंने  कितनी  बार  विदेश  यात्रा  की  है
 शौर  कहां  से  उनको  पैसा  मिला  है  ?

 SHRI  P.  ८.  SETHI  :  One  of  the  persons
 who  was  arrested  in  this  case  has  confessed
 having  smuggled  the  undernoted  consign-
 ments  of  charas  through  Delhi  airport  :
 March,  1968,  20  lbs  ;  thenin  August  1968,
 October,  1968,  May,  1969.  August,  1969,
 November,  1969s.  December,  1969,  and
 January,  1969.

 श्री  शारदा  नन्‍्द  :  मेरे  सवाल  का  जवाब
 नहीं  दिया  कि  कितनी  बार  उन्होंने  यात्रा  की

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH  :  Sir,
 Shri  George  Fernandes  and  Shri  S.  M.
 Banerjee  raised  a  point  and  Shri  Fernandes
 said  that—

 MR.  SPEAKER :  I  have  given  my  ruling
 on  that.

 श्री  रवि  राय  :  यह  नहीं  होंगा.  प्रापके
 एक  हैं  जबकि  इंडिकेट  के  दो  हैं।  आपके  तो
 एक  ही  है  जबकि  उनके  दो  हैं  **  te  te

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  He
 made  allegations  against  one  of  our  party
 members,  saying  that  it  was  false,
 mealicious  and  political.  That  should  be
 expunged.  (Interruption).

 श्री  रथि  राय  :  यह  नहीं  होगा  ।  उनके  दो
 हैं  आपके  तो  एक  ही  है।  अध्यक्ष  महोदय  रूलिग
 दे  चुके  है  ।

 SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHOUDHARY:
 May  I  koow  if  the  Government  is  aware
 that  impetus  to  smuggling  is  given  by
 officers  meant  to  check  it  ?  In  this  connec-
 tion,  may  I  bring  to  the  Government's
 Dotice  that  recently,  in  the  BOAC  gold

 **Expunged  as  ordered  by  the  Chair—vide  Col.  20
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 case,  the  original  report  by  one  of  our
 officers  was  changed  by  him  and  about
 one-fourth  of  the  original  report  was
 substituted  ?  With  your  permission,  I
 want  to  place  this  report  on  the  Table  of
 the  House.

 MR.  SPEAKER  :  What  is  this  ?  I  could
 not  follow  it.

 SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAUDHARY:
 It  is  a  32-page  report,

 SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  Read  one
 line  at  least.  (/nterruption).

 MR.  SPEAKER :  It  need  not  be  laid  on
 the  House.  Ask  a  question.  (Interruption).
 We  have  taken  35  minutes  on  one  question.

 SHRI  NITIRAJ  SINCH  CHAUDHARY,
 May  I  know  whether  itis  a  fact  that  our
 own  officers  helping  smuggling  and  in
 support  of  I  would  like  to  know  from
 the  Government  whether  it  isa  fact  that
 the  Director  of  Revenue  Intelligence
 changed  his  original  report  dated  30-l]-967
 and  a  smal!  report,  One-fourth  of  the  origi-
 nal,  was  substituted.  I  would  like  to  lay
 the  report  on  the  Table  of  the  House.

 MR.  SPEAKER  :  I  do  not
 be  laid  on  the  Table.

 allow  it  to

 SHRI  P.  C.  SETHI:  I  would  like  to
 submit  that  ]  would  not  acoept  this  charge
 that  the  officers  themselves  ate  helping  the
 smuggling  rocket.  (/aterruption)

 SHRI  GEORGE  FERNANDES  :  He  is
 one  of  the  kingpins.

 SHRI  ए,  C.  SETHI:  Itis  also  a  very
 queer  way  of  naming  a  particular  officer
 who  is  not  here  to  defend  himself,  without
 prior  notice.  Similarly,  two  other  names
 were  mentioned  one  occupying  an  exalted
 position  and  another  who  is  an  hon-
 Maember  of  this  House-without  prior  notice.
 Asfar  asthe  question  about  changing  the
 report  is  concerned,  perhaps  the  hon.
 Member  is  referring  to  the  BOAC  case.

 That  does  not  arise  out  of  this.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI  :
 Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  Rale  352(2)
 says  that  a  member  while  speaking  ¢hall
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 act  make  a  persowal  charge  against  a
 member.

 MR.  SPEAKER  :  That  has  been  raised
 earlior  and  disposed  of  also.  (Interruptions)

 aft  रबि  राय  :  अध्यक्ष  महोदय,  भ्राप  रूलिंग
 दे  चुके  हैं  ।

 SHRIMAT!  SUCHETA  KRIPALANT:
 Further,  rule  372(5)  says  :

 ‘*  reflect  upon  the  conduct  of  persons
 in  high  authority  unless  the  discussion
 is  based  on  a  substantive  motion  drawn
 in  proper  terms  al

 Both  these  rules  have  been  violated.  So,
 i  want  your  ruling  on  thar.

 MR.  SPEAKER:  That  question  was
 taised  earliar  and  I  have  given  my  ruling.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI  :
 But  that  ruling  is  not  adequate.

 SHRI  VIRENDRAKUMAR  SHAH :  in
 this  House  we  cannot  refer  to  officers  by
 game  and  defame  them.  So,  you  must
 expunge  those  remarks.

 MR.  SPEAKER:  Unfortunately,  that
 vohealthy  practice  is  coming  up  again  and
 again.  Now,  thisis  over.  Next  question.
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri.

 wer  बेने  के  लिए  लाटरी  घोलना

 +452.  श्री  रघुबीर  सिंह  शास्त्री  :
 श्री  यशपाल  सिह  :
 शमी  So  we  fag  ta:
 शी  Ho  मुहम्मद  इमाम  :
 ह ।  रा०  रा०  सिह  देव  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  टझौर

 निर्माण,  आधास  तथा  नगरीय  थिकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  सरकाश  का  विचार  लोगों  को

 मंकान  देने  के  लिए  लाटरी  योजना  प्रारम्भ
 करने  का  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हाँ,  सो  इसका  ब्यौरा  याह ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.  5.  MURTHY):  (a)  and  b).  No  final
 Proposal  has  emerged  though  discussions
 have  taken  place.  However,  the  lottery
 floated  by  the  Delhi  Development  Authority
 inter-alia  envisages  allotment  of  house/house
 sites  as  a  part  of  the  prizes.

 शो  रघुवोर  सिह  शास्त्री  :  क्‍या  सरकार
 ने  कभी  यह  अनुमान  लगवाया  है  कि  देहात  में
 शौर  शहर  में  भ्रलग  अलग  देह  भर  में  मकानों
 की  कितनी  आवश्यकता  है  और  उसके  साथ  ही
 साथ  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकेंगे  कि
 पिछली  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  शहरों  श्रौर
 देहातों  न ेमकान  बनाने  की  दिशा  में  क्‍या  प्रगति

 हुई  है  श्रौर  उसका  कया  अनुपात  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ओर  निर्माण
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री (आओ  Ro  के०
 शाह)  :  माननीय  सदस्य  को  पता  होगा  कि  इस
 हाउस  में  इसके  ऊपर  डिस्कशन  हो  चुका  है  द्रौर
 यह  सारी  इनफोरमेशन  उस  समय  दे  दी  गई  थी।
 यह  बतलाया  गया  था  कि  शहरों  में  करोड़  श्रौर
 7%@  के  करीब  मकानों  की  जरूरत  है  और

 देहातों  में  कोई  करोड़  और  20  या  22  लाख
 मकानों  की  जरूरत  है  ।  वह  सब  इनफौरमेशन
 दे  दी  गई  है।

 श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :  पिछली  तीन
 पंचवर्षीय  योजनाओं  मे  शहरों  और  देहातों  में
 मकान  बनाने  की  प्रगति  का  भलग  प्रलग  क्‍या

 अनुपात  रहा  है  ?

 श्री  Bo  Ho  शाह  :  वही  सब  उस  समय  बत-
 लाया  गया  था।

 श्री  रघुबीर  सिह  शास्त्री  :  मंत्री  महोदय
 कृपा  करके  फिर  बतला  दें

 ओ  के.  के.  शाह  :  मैं  यह्‌  तमाम  इनफौरमेशन
 यहां  पर  इस  समय  नहीं  लाया  हूं  L
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 माननीय  सदस्य  भ्रगर  उसके  लिए  कहेंगे  तो

 वह  में  उन्हें  सुलभ  कर  दू  गा  1

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  Sir,
 what  is  your  decision  on  the  point  of  order
 raised  by  Shrimati  Kripalani  ?

 MR.
 given  it.

 श्री  जार्ज  फरनेन्डोज  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,  श्राप
 का  क्‍या  विचार  है  ?

 SPEAKER:  I  have  already

 MR.  SPAEKER:  I  am  looking  into  the
 rules.  If  any  of  these  observations  contra-
 vene  any  of  the  rules.  I]  am  sorry  I  will
 have  to  remove  them.  I  have  to  observe
 the  rules...  (Interruptions)  Why  raise  it
 ‘again  and  again  unnecessarily  ?

 SHRI  S.M.  BANERJEE:  Why  do  you
 want  to  revise  your  ruling  ?

 SHRI  SHEO  NARAIN:  Sir,  you  should
 Not  be  cowed  down  by  these  members....
 (interruptions)

 MR.  SPEAKER:  |  would  request  all
 the  members  to  resume  their  seats.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  These
 words  should  be  expunged.

 MR.  SPEAKER:  I  have  consulted  the
 rules  and  my  opinion  is  that  so  far  as
 Governors  and  persons  in  high  authority
 are  concerned  no  allegation  can  be  made.
 Therefor,  so  far  as  that  is  concerned,  that
 will  not  form  part  of  the  proceedings.

 श्री  जाज  फरनेन्डोज  :  ऐसा  कोई  नियम
 नहीं  है  ।  अ्रध्यक्ष  महोदय  यह  नहीं  चलेगा  ।

 MR.  SPEAKER:  So  far  as  an  hon,
 Member  is  concerned,  I  have  already  given
 my  ruling.  In  that  case,  if  anything  is
 to  be  brought,  that  should  be  through  a
 proper  motion  as  provided  in  the  rules,
 and  not  through  a  question.

 श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  :  मरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  हैं  ।

 MR.  SPEAKER:  I  have  given  my  ruling
 already.
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 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Sir,  you
 should  not  give  your  ruling  only  after
 hearing  one  side.

 MR.  SPEAKER:  I  have  heard  all  sides.

 att  जाज॑  फरनेन्डीज  :  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  है

 श्रो  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मेरा  भी  व्यवस्था
 का  प्रश्न  सुनिये  ।

 श्री  ज्ञार्ज॑  फरनेन्डीज  :  इस  सदन  में  हम
 लोग  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कोई  भी  बात
 कहते  है  ।

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  FINANCE,  MINISTER  OF  ATOMIC
 ENERGY  AND  MINISTER  OF
 PLANNING  (SHRIMATI  INDIRA
 GANDHI):  Hon.  Members  have  raised
 very  valid  point  of  order  and  we  support
 it.  On  many  occasionsI  have  said  that
 we  do  not  want  to  hide  anybody's  guilt,
 But  there  are  ways  of  bringing  these
 things  before  the  House.  The  hon.
 Member,  Shri  George  Fernandes,  had
 referred  to  a  previous  question  referring
 to  Vague  allegations,  Now  he  says  he
 has  some  positive  proof.  Let  him  place
 this  before  the  House.

 SHIR  GEORGE  FERNANDES:
 produce  them  here.

 IT  will

 MR.  SPEAKER  :
 question  hour.

 att  ज्ञाज॑  फरनेन्डोज  :  कहां  है  नियम  में  ?

 Not  during  the

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  :  नियम  तो  स्पीकर
 साहब  देखेंगे  ।

 MR.  SPEAKER:  Not  during  the
 question  hour.  You  can  send  it  to  me.
 I  will  go  through  it.

 tt  ज्ञाज॑  फरनेन्डोज  :  यह  नहीं  चलेगा  t

 श्री  स०सो०  बनर्जो  :  पूरा  वादविवाद  रेकार्ड
 में  रहेगा  या  नहीं  ।
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 MR.  SPEAKER:  What  is  this  practice
 of  two  or  three  Members  holding  the
 House  to  ransom  ?

 श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  :  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न
 का  क्‍या  होगा।

 SHRIMATIINDIRA  GANDHI  :  You
 have  been  kind  enough  to  say  that  the
 name  of  the  Governor  would  be  removed.
 But  I  would  like  to  suggest  that  it  is  not
 Proper  to  make  such  allegations  against
 anybody.  Therefore,  all  names  should
 be  removed.

 श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  :  इस  पर  मरी  आपत्ति
 हैं।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।

 MR-  SPEAKER:  I  donot  want  any
 more  discussion.  J  am  passing  on  to  the
 next  question,

 sit  रवि  राय  :  आपने  प्रधान  मंत्री  को
 सुना  है,  दूसरों  को  भी  सुनिये  ।

 MR.  SPEAKER:  No.

 ह ।  जा  फरनेन्डीज  :  बिल्कुल  चोरों  को
 बचाने  का  काम  हो  रहा  है।  इस  तरह  से  नहीं
 चलेगा  ।  आप  मेरी  बात  सुनिये  ।  (व्यवधान)

 SHRI  KARTIK  ORAON:  Sir,  these
 members  have  no  right  to  have  a  monopoly
 of  the  time  of  the  House.

 MR.  SPEAKER:
 my  ruling.

 Ihave  already  given

 at  मधु  लिमये  प्राप  हमारी  बात  सुन
 लीजिये  ,  एक्स्पन्ज  कोई  चीज  नहीं  होनी  चाहिये।
 एक  भी  शब्द  नहीं  एक्स्पन्ज  होना  चाहिये।
 में  सदन  के  नेता  श्रौर  प्रध्यक्ष  दोनों  से  प्रपील कर
 रहा  हूं  कि  जो  भीबातें  कही  गई  हैं  वह  बहुत
 जिम्मेदाराना ढंग  से  रक्‍्खी गई  हैं।  इसलिये  उन
 को  कारवाईसे  निकाल  देना  सर्वथा  भ्रनुचित
 होगा  ।  जहां  तक  इसकी  सत्यता  का  सवाल  है,
 मैं  प्रधान  मंत्री  को  चुनोती  देता  हूं  i हम  बाहर
 यह  भारोप  लगाने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  यह  क्यों
 एक्स्फ्ज  किया  जा  रहा है  ?  (श्यवधभान)  |
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 सदन  की  कारंवाई  से  एक  शब्द  नहीं  जाना
 चाहिये  ।  हम  बाहर  भी  यही  बोलेंगे  भौर  अंदर
 भी  यही  बोलेंगे  ।

 MR.  SPEAKER:  I  have  already  given
 my  ruling.

 श्री  जाज  'फरनेन्डीज :  भाप  नियम  के

 अ्रनुसार  ही  तो  चलेंगे  |

 श्री  मधु  लिमये  :  यहां  बोलने  का  हमारा
 प्रिवीलेज  है  ।

 शी  रवि  र/य  :  आप  बिना  हमारी  बात  सुने
 एक्स्पन्ज  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  मधु  लिमये  :  पहले  आपने  ठीक  निर्णय
 लिया  था  ।  कहीं  कोई  चीज  एक्स्पन्ज  नहीं  होगी

 श्री  रवि  राय  :  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 पहले  आपने  एक्सपन्‍न्ज  नहीं  किया  था  ।  बाद  में
 जब  बार-बार  आपसे  कहा  गया  तब  आपने
 ऐसा  किया  ।

 MR.  SPEAKER:  No  allegation  can
 be  made  unless  there  is  a  substantive
 motion.  Advance  information  has  to  be
 given  to  me.  The  rules  are  very  clear
 about  it.

 श्री  मधु  लिसये  :  आपको  बिल्कुल  यह  नहीं
 करना  चाहिये  ।  सदन  की  कारंबाई  से  कोई  भी
 शब्द  नहीं  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  ही  बनाये  हुए
 र्ल्स  है  ।

 श्री  मच  लिमये  :  रूल  में  यह  कहां  लिखा

 हुआ  है?  रूलमें  यह  नहीं  लिखा  हुभा है  ।

 की स०  मो०  बसों  :  आप  रूल  पढ़िये  +

 MR.  SPEAKER:  I  will  look  into  it,

 sit  जाजे  फरनेम्हीज :  यह  ठीक  है।  हम
 बहस  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  लेकिन  हमने
 जो  भी  इस  सदन  में  कहा  है,  उसमें  किसी  भी
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 नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  है  ।  यह  बातें
 एक्स्पन्ज  नहीं  हो  सकतीं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  श्री  शास्त्री  भ्रपना
 सवाल  करें  |

 श्री  मधु  लिमये  प्वाइंट  भ्राफ  आर्डर
 380  के  बारे  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हर  बात  को  बहस
 बना  लेते  है  ।  एक  घंटे  में  एक  सवाल  भी  पूरा
 नहीं  हुआ  ।  इसी  तरह  कमी  दो  सवाल  होंते  2,
 कमी  तीन  सवाल  होते  है  ।

 श्री  मधु  लिसये  :  समा  नेत्री  को  नियमों  का
 कोई  पता  नहीं  है  ।  श्राप  नियम  पढ़िये  (व्यवधान  )
 आप  प्रधान  मंत्री  की  तरफसे  क्‍यों  बोल
 रहे  हैं  ?  (व्यवधान)

 श्री  शिव  नारायन  :  श्री  मधु  लिमये  को  ऐसा
 कहने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  क्या  बह  श्रकेले
 मास्टर  हैं  इस  सदन  के  ?

 MR.  SPEAKER:  |  have  already  passed
 on  to  the  mext  question,  The  hon.  Member
 bas  asked  the  question  and  the  Minister
 has  replied  to  that.

 भी  मघ  लिमये  :  पांच  साल  में  कई  दफे इस
 तरह  की  बातें हुई  हैं।

 AN  HON.  MEMBER:  Suspend  him.

 ett  मघ  लिमये  :  हां  हां,  सस्पेंड  करा  दीजिये,
 निकाल  भी  दीजिये  अगर  हमें  यहां  पर  काम
 नहीं  करना  है,  जनता  के  लोकतन्त्र  की  रक्षा
 नहीं  करनी  है,  तस्कर  व्यापार  से  देश  को  नहीं
 बचाना  हैं  तो  हमारा  यहां  रहना  बिल्कुल  फूजूल
 है  ।  मै ंनियम  380  के  तहत  व्यवस्था का  प्रश्न
 उठा  रहा  हूं  |

 SHRI  HEM  BARUA:  _  Serious
 allegations  are  made  againsitcertain  persons
 although  I  donot  like  it,  and  I  would
 request  you  to  please  have  a  parliamentary
 committee  to  inquire  into  them.
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 MR,  SPEAKER:  There  are  certain  ways
 for  binging  such  things  before  the  House.
 It  was  a  simple  question  about  hashish
 Seized  on  l7th  February  and  supplementary
 questions  relevant  to  that  could  be  raised.
 But  a  completely  different  question  was
 brought  under  it  and  so  many  allegations
 were  made.

 SHRI  5,  M.  BANERJEE:  You  can
 declare  it  irrelevant  but  you  cannot
 expunge  it.

 MR.  SPEAKER:  These  allegations
 should  come  through  a  regular  motion.
 Please  do  not  exploit  your  privilege  by
 asking  supplementary  questions  which  are
 not  allowable.

 श्री  ज्ञार्ज  फरनेन्डीज  :  380  के  भ्रन्तगंत
 व्यवस्था  का  मेरा  एक  प्रश्न है

 शी  सधु  लिमये  :  आप  सुन  लीजिये  ओर
 फिर  आप  कारंबाई  को  चलाइये  ।

 श्री  सु०  कु०  तापड़िया  :  क्‍ग्रापफे  रूलिम  पर
 डिसकदान  कसे  हो  सकती  है  ।

 SHRI  SHEO  NARAIN  :  They  cannot
 challenge  your  tuliug,  Sir.

 शी  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :  मेरा  एक  व्यवस्था
 का  प्रश्न  है।  मेरा  सबाल  हो  गया  है।  आपने
 मुझे  सप्लीमेंटरी  करने  लिए  पुकारा  है।  बीच
 में  और  कोई  मंम्बर  खड़ा  नहीं  हो  सकता  है  ।
 ६  उस  का  सारे  का  सार।  समय  इन्होंने  अपने
 लिए  सुरक्षित  कर  रखा  है।

 MR.  SPEAKER:  I  have  already  said
 that  we  have  passed  on  to  the  next  question.
 The  hon.  Member  bas  already  put  the
 question  and  the  Minister  has  answered
 it.  Why  are  you  going  back  to  the
 Previous  question  ?  The  points  of  order
 were  all  disposed  of.  No  more  points  of
 Order.  (Interruptions)

 sit  मथु  लिसवे  :  आपने  एक्सपंज  क्‍यों  किया
 है
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 श्री  प्रकाशबोर  शास्त्रों  :ग्रध्यक्ष  महोदय,
 आपने  एक  नई  परम्परा  का  प्रारम्म  किया  है  ।
 इससे  पहले  स्थिति  यह  थी  कि  जब  भी प्रश्नो-
 त्तर  काल  होता  था  तो  इस  घंटे  में  व्यवस्था
 का  प्रश्न  उठाने  की  भ्रनुमति  नहीं  दी  जाती  थी।
 लेकिन  कुछ  दिनों  से  यह  प्रक्रिया  प्रारम्म  हो
 गई  है।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जब  एक
 दूसरे  सदस्य  ने  अपना  प्रश्न  पूछ  लिया,  मंत्री

 महोदय,  ने  उसका  उत्तर  दे  दिया,  सम्बन्धित
 सदस्य  ने  फिर  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  लिया
 लेकिन  इस  सबके  बाद  फिर  पहले  वाले  प्रश्न
 के  ऊपर  व्यवस्था  चल  पड़ी।  कोई  परम्परा
 मी  क्‍या  सदन  में  रहेगी  ?  जब  तक  दूसरा  प्रश्न
 समाप्त  नहीं  हो जाए  तब  तक  कोई  व्यवस्था
 पहले  प्रश्न  पर  नहीं  हो  सकती  है  ।  दूसरे  प्रश्न
 को  समाप्त  होने  दें  उसके  बाद  अगर  किसी  ने
 कोई  बाद  उठानी  हो  तो  वह  उठा  सकता  है,
 उससे  पहले  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  सवाल  हो  गया
 बीर  उसका  जवाब  दे  दिया  गया  है।  ब्रापके
 साथ  कितनी  सरदर्दी  करनी  पड़ती  है  ।  कोई
 सुनता  भी  हो,  इस  हाउस  में  ।

 When  a  supplementary  is  put  and  when
 the  Speaker  says  that  it  is  not  relevant,than
 they  try  to  enter  into  arguments  here.  What
 can  I  do  ?  This  is  an  unhealthy  practice  of
 raising  poin.s  of  order.  lam  not  going  to
 allow  any  points  of  order.  ({nterruptions)

 sit  मधु  लिसये  :  श्राप  है  स्वयं  नियमों
 का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  जोशी  :  शास्त्री  जी  ने  जो
 सवाल  उठाया  है  कि  हमारा  प्रश्न  प्राने  के
 बाद  पहले  वाले  पर  सवाल  नहीं  उठाना  च।हिये  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  वह  भ्रपनी  जगह  पर  ठीक  हैं  ।
 अगर  झाप  उसको  मान  लेते  हैं  तो  उनके  प्रश्न
 के  बाद  जितना  भी  सब  आया  है,  उस  सब  को
 निकालना  पड़ेगा  |

 भी  org  लिखये  :  एक्सपंज  करने  की  बात  बाद
 में  कैसे  आई,  क्‍यों  आई  ?
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 श्री  रास  किशन  गुप्त  :  जरूर  आएगी
 ऐसी  बात  t

 श्री  मधु  लिमये  :  तो  फिर  हमारी  भी  जरूर
 आएगी  |  बाद  में  एक्सपंज  क्‍यों  किया  गया  ?

 MR.  SPEAKER  :  Under  Rule  353  no
 allegation  of  a  defamatory  or  incriminatory
 nature  shall  be  made  by  a  member  against
 any  person  unless  the  member  has  given
 previous  intimation  to  the  Speaker.

 क्री  मधु  लिमये  :  376 4  लिखा  है  एट
 एनी  टाइम  ।  किताब  को  फेंक  दीजिये  |  रें
 जमेंट  और  समझौते  से  कोई  बात  हो  सकती  है
 लेकिन  इस  तरह  से  उल्लंघन  नहीं  हों  सकता
 है  ।  श्राप  मेरी  बात  सुन  लें  ।  परस्पर  समझौते
 से  बातें  बहुत  सी  हो  सकती  है  श्रौर  हम  कह
 सकते  हैं  कि  प्रश्नोत्तर  काल  में  हम  व्यवस्था
 का  प्रश्न  नहीं  उठायेंगे  लेकिन  और  नियमों
 पर  जाना  है  तो  इसमें  लिखा  हुआ  है  एट  एनी
 टाइम

 श्री  सु०  कु०  तापड़िया  :  कहां  लिखा  है  ?

 श्री  मधु  लिमये  :  आप  सुन  लें

 “A  pointof  order  shall  relate  to  the
 inter  pretation  or  enforcement  of
 these  rules  or  such  Articles  of  the
 Constitution  as  regulate  the  busi-
 ness  of  the  House  and  shall  raise
 a  question  which  is  within  the
 cognizance  of  the  Speaker.

 A  point  or  of  order  may  be  raised  in
 relation  to  the  business  before  the
 House  at  the  moment.”

 SHRIS.  K.  TAPURIAH  :  It  should  be
 in  relation  to  the  business  before  the  House.
 The  question  before  the  House  is  Qn.  452.
 ‘At  any  time’  is  never  used  anywhere.  It  is
 not  45l  which  is  before  the  House.  (Jnterr-
 uptions)

 श्री  सधु  लिमये  :  एक्सपंज  कब  किया  ?  जब
 प्रश्न  खत्म  हो  गया,  तब  एक्सपंज  किया  गया  1
 जब  प्रश्न  पूछा  जा  चुका  था,  बाद  में  इनके  कहने
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 पर  आपने  एक्सपंज  किया  ।  यह  बहुत  गलत  है
 और  अनुचित  भी  है  ।

 MR.  SPEAKER  :  That  has  been  disposed
 of  now.  Please  don’s  interrupt  the  House,

 श्री  रघुबीर  सिंह  शास्त्री  :  सरकार  ने  निश्चय
 किया  है  कि  एक  सेंट्रल  हाउसिंग  कारपोरेशन
 बनाई  जाएगी  ।  वह  कब  तक  काम  करना  शुरू
 कर  देगी  t  क्‍या  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई
 रिवाल्विंग  फंड  का  निश्चय  किया  है  ?  यदि  हां,
 तो  उसकी  राशि  कितनी  होगी  और  देहात  और
 शहर  का  उसमें  अनुपात  क्‍या  रहेगा  ?

 SHRI  B.S.  MURTHY:  The  Govern-
 ment  have  taken  a  decision  to  start  a
 revolving  fund  and  the  details  are  being
 worked  out  and  they  will  be  know  later  on.

 श्री  रघुबीर  सिह  शास्त्री  :  मैंने  यह  भी

 पूछा  था  कि  कब  वह  काम  करना  शुरू  कर  देगी
 और  दंहातों  श्रोर  शहरों  के  लिए  कितना  रूपया
 रखा  है,  उसका  रेशो  क्‍या  है  ?

 SHRI  8.  5.  MURTHY  :  We  expect  that
 the  Housing  Corporation  will  begin  tun-
 ctioning  from  the  I5th  of  next  month,

 sit  रधबोर  सिह  शास्त्री  :  मैंने  देहातों
 और  शहरों  के  रेशो  के  बारे  में  मी  पूछा  था।

 SHRI  8,  S.  MURTHY :  All  that  is  boing
 considered  now.

 wit  यशपाल  सिह  :  यह  साढ़े  सात  करोड़
 से  ज्यादा  मकानात  बनाने  की  जो  स्कीम  है  यह
 कितने  साल ने  पूर्रा  हो  जायेगी,  एलाटमेंट  के
 लिए  क्राइटीरिया  क्‍या  रखा  गया  है  ?  बैलट  से
 एलाट  करने  का  मतलब  यह  है  कि  इंसानी
 डिसक्रीशन  का  दिवाला  निकाला  गया  है,  मनुष्य
 की  बुद्धेने  और  दिल  व  दिमाग  ने  जवाब  दे
 दिया  है  1  क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात
 हैं  कि  जिनके  बेटे,पोतें  फौज में  लड़  रहे  हैं,
 देशकी  खातिर  उन्होंने  अपना  सबंस्व  दे  दिया
 है  उन्हें  प्रायोरिटी  दी  जाए  और  दूसरे  लोगों
 बाद  में  एलाटमेंट  किया  जाए  ?
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 श्री  ब०स्‌ू०  मृति  :  इसको  खयाल  में  रखा
 जाएगा  |

 भी  हुक्म  चन्द  कछवाय  :  देश  के  अनेक
 भागों  ने,  जहां  उद्योग  हैं,  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 वैसा दे  कर  मजदूरों  के  लिए  मकान  बने  हुए  हैं'
 वे  मकान  2000  से  3000  रूपये  तक  की
 लागत  से  बनाए  गये  हैं  मजदूरों  को  यह  एशों-
 रेंस  दी  गई  थी  कि  उन  मकानों  पर  जो  लागत
 लगी  है,  जब  यह  किराये  के  रूप  में  वसूल  हो
 जायेगी,  तब  मकान  उन  लोगों  के  नाम  कर  दिये
 जायेंगे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  मकान
 उनके  नाम  कब  तक  कर  दिये  जायेंगे  ।

 श्री  Bo  Fo  शाह  :  ऐसा  कोई  एशोरेंस  नहीं
 दिया  गया  ।

 शो  नाथ  पाई  :  दिया  था।

 श्री  के०  के०  शाह  :  नहीं  दिया  था  ।

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Transfer  of  G.  H.  S.  Doctors  from
 One  Dispensary  to  another

 #453,  SHRI  TULSHIDAS  JADHAV
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP.
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government
 have  made  certain  rules  under  which  C.  G.
 H.S.  doctors  are  transferred  from  one
 dispensary  to  another  ;

 by  if'so,  the  number  of  doctors  which
 have  been  transferred  and  even  prior  to
 completing  the  fixed  period  and  the  reasons
 therefor;

 (c)  the  number  of  doctors  and  the  rea-
 sons  ineach  case  where  they  havn  been
 allowed  to  continue  in  the  same  dispensary and  have  not  been  transferred  for  quite  a
 long  time;  and

 @  whether  Government  would  make
 some  uniform  rules  about  the  transfer  of
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 doctors,  as  their  frequent  transfer  causes
 difficulty  to  old  patients  ?

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING,  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  K.  K.  SHAH):  (a)  There
 is  no  rule  in  the  matter,  but  the  practice  is
 to  transfer  ordinarily  C.  0.  H.  S.  doctors
 after  five  years.

 {b)  74  doctors  were  transferred  in  968
 and  969  in  Delhi  before  the  completion  of
 five  years  in  a  dispensary.

 (c)  27  doctors  have  been  allowed  to  stay
 on  after  five  yearsin  Delhi  largely  because
 they  have  residences  near  the  dispensaries
 in  which  they  are  posted.  In  some  cases
 transfer  orders  had  to  be  cancelled  in
 deference  to  the  wishes  of  beneficiaries  of
 the  area.

 (d)  Itis  proposed  to  include  the  trans-
 fer  of  on  G.  H.  S.  doctorsas  oneof  the
 terms  of  reference  fora  Committee  set  up
 to  evolve  transfer  pattern  forC  G.H.S.
 doctors.

 Findings  of  National  Credit  Council

 #454,  SHRI  K.  M.  ABRAHAM  :
 SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  NAMBIAR  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:  :

 (a)  whether  a  group  appointed  by  the
 National-Credit  Council  under  the  Chair-
 manship  of  Shri  V.  T.  Dahejia  has  found
 that  the  industrialists  avail  of  credit  {rom
 banks  in  excess  of  credit  authorised;

 ९9)  if  so,  the  details  of  the  findings;  and

 (c)  the  action  p-oposed  to  be  taken  by
 Government  to  curb  these  tendencies  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRIP.  ८.
 SETHI  )  :  (a)  The  Study  Group  has  high-
 lighted  thetrend  towards  the  greater
 dependence  of  industries  on  bank  credit
 relatively  to  other  sources.

 (0)  and  (c).  A  statement  is  Jaid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Library,  See
 No.  LT  2865/70}
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 fata  निवासी  भारतोयों  दुबारा  'बन-त्रेषण

 #455.  री  ओम  प्रकाश  त्यागी:  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि
 विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  अपना  धन  भारत
 को  सरकार  दवारा  व्यवस्थित  साधनों  से
 भेजने  की  बजाय  भ्रनधिकृत  तरीकों  से  उची
 दरों  पर  भेजते  हैं  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का
 भी  पता  है  कि  पाकिस्तान  विदेशों  में  रह
 रहे  अपने  नागरिकों  दवारा  इस  तरीके  से  धन
 भेजने  से  रोकने  म ेसफल  हो  गया  है  और  इस
 प्रकार  श्रब  वह  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 कर  रहा  है  ;  और

 (१)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इस  प्रकार  के  तरीकों  को  रोकने  के  लिये  कुछ
 उपाय  करने  का  है,  ताकि  भारतीय  नागरिकों
 को  सरकार  द्वारा  व्यवस्थित  साधनों  से  भ्रपना
 घन  भारत  में  भेजने  की  अनुमति  दी  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (श्री  todo
 स्रेढो  iH  (क)जी  ,हां  ।  सरकार  को  देखने  में  कुछ
 ऐसे  मामले  श्राये  हैं  जिनमें  सामान्य  माध्यमों
 की  बजाय  भ्रन्य  तरीकों  से  रकमें  आई  हैं।

 (ख)  इस  संबन्ध  में  पाकिस्तान  के  अनुमव
 का  सरकार  को  पता  नहीं  है  ;भोर

 (ग)  जानकारी  में  भ्राने  वाले  प्रत्येक  मामले
 में  कार्यवाही  करने  केः  प्रलावा  अनधिकृत  तरीके

 से  रकमों  के  आने  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने

 कुछ  कानून  तथा  प्रशासनिक  उपाय  भी  किये  हैं  ।

 Proposal  for  Exploratory  Off-Shore
 Drilling  and  Development  of

 Bombay  High

 #456.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  a  proposal  for  exploratory
 off-shore  drilling  and  development  of  Bom-
 bay  High  had  been  put  forward  by  an
 American  Oil  Company,  Tenneco,  over  two
 years  ago;

 (b)  whether  the  proposal  placed  the
 entire  risk  on  Tenneco  and  stipulated  profit
 sharing  of  80-20  in  favour of  the  Govern-
 ment  of  India;

 (c)  whether  the  proposal  was  rejected
 and  no  alternative  arrangements  for  the  oil
 exploration  have  been  made  uptil  now;  and

 (dy  if  60»  the  reasons  for  the  rejection
 of  Tenneco  proposal  and  the  estimated  time
 in  which  a  decision  would  be  taken  rogar-
 ding  an  alternative  arrangement  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.R.  CHAYAN)  :
 (a)  Yes»  Sir.

 (b)  the  exploration  risk  of  carrying  out
 a  4-well  drilling  programme  was  to  be  borne
 by  Tenneco  and  if  a  commercial  discovery
 was  made,  the  proposal  envisaged  ONGC
 and  Tenneco  forming  a  Company  in  which
 ONGC  would  have  51%  shares  and  Ten-
 neco  49%,  and  re-imbursement  by  ONGC
 to  Tenneco  of  51%  of  the  exploration  costs
 incurred  prior  to  the  commercial  discovery
 Tenneco's  share  in  profits  would  be  no  more
 than  20%  of  the  gross  profits  of  the  joint
 venture.

 (०)  and  (d).  Having  regard  to  the  need
 for  adopting  a  suitable  method  for  the
 promoting  8  long-term  programme  of  off-
 shore  exploration  in  the  country  which
 would  be  inthe  country’s  best  interest,
 Government  have  decided  that  deep  water
 drilling,  as  is  the  case  of  Bombay  High
 will  be  taken  upon  the  basis  of  assisted-
 owner  operation.  The  programme  will  be
 largely  managed  by  the  ONGC  and  the
 drilling  platform  and  equipment  will  belong
 to  Government.  Technical  and  financial
 assistance  will  be  taken  from  foreign  col-
 laborators  on  suitable  terms  and  only  to
 the  minimum  extent  necessary.  This  will
 develop  self-reliance  in  our  own  technical
 personnel  and  promote  indigenous  know-
 how.  In  pursuance  of  this  policy  dis>us-
 sions  have  been  taking  place  with  some
 foreign  groups  and  a  decision  for  drilling  in

 Bombay  High  will  be  taken  very  soon,
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 Distribution  of  Surplus  Nun-Plan
 Expenditure

 #457,  SHRI  S.  KUNDU  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  surplus
 of  non-plan  expenditure  in  certain:  States
 duriug  the  Fourth  Five  Year  Plan  period
 will  amount  to  Rs.  300  crores;

 (b)  whether  there  will  be  deficit  in  this
 regard  in  other  backward  States;

 (c)  if  so.  whether  steps  are  being  taken
 to  distribute  such  surpluses  within  the
 backward  States;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHN  :  (a)  The  reference  is  presumably
 to  the  observation  of  the  Fifth  Finance
 Commission  about  non-Plan  surpluses  of
 this  order  which  would  accrue  to  eight
 States  during  the  Fourth  Plan  period  on  the
 basis  of  the  devolution  recommended  by  it.

 The  surpluses  estimated  by (b)  to  (d).  uld  form  part the  Finance  Commission  wo
 of  the  revenues  of  the  respective  States  and
 the  question  of  distributing  them  to  the
 other  States  does  not  arise.  The  Planning
 Commission  have  taken  into  account  these
 sutpluses  in  fixing  the  size  of  the  State

 plans.

 The  deficits  on  non-Plan  revenue  account
 of  other  States,  as  assessad  by  the  Finance
 Commission  are  covered  by  the  grants-in-
 aid  under  Article  275  of  the  Constitution
 recommended  by  it.  No  grant-in-aid  has
 been  recommended  by  the  Finance  Com-
 mission  to  any  of  the  surplus  States  except
 in  the  case  of  Mysore  whose  surplus  fs
 estimated  to  be  nominal.

 मोदी  उद्योगों  wer  सोहन  नगर  डद्योगों  की
 ओर  केन्द्रीय  करों  की  बकाया  राशि

 *458.  श्री  मोलडहू  प्रसाद  :
 श्री  रामजी  राम  :

 बया  चित  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि:

 PHALGUNA  25,  1891,  (SAKA)  Written  Answers  34

 (*)
 मोदो  उदयोग  तथा  मोहन  नगर

 उदयोंगों  (मेरठ  जिला)  की  ओ्रोर  केन्द्रीय
 करों  की  कितनी  राशि  बकाया  है;

 (ख)  करों  की  यह  राशि  कब  तक  वसूल
 कर  ली  जायेगी;  और

 (ग)  गत  तीन  वर्षों  में  करों की  कुल  कितनी
 राशि  की  छुट  दी  गई  है  शौर  सबंधित  उदयोगों
 के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 हु

 चित्त  संत्रालय  में  राज्य  स्त्री  (श्री  Sto  Wo

 सेठी  t  (क)  और  (ख).  “मोहन  नगर  इन्डस्ट्रीज”
 के  नाम  भौर  तरीके  से  न  भ्रायकर  का  कोई
 निर्धारिती  है  भ्ौर  न  केन्द्रीय  उत्पादनशुल्क  का
 कोई  लाइसेंसधारी  ही  है  ।  “मोदी  इन्डस्ट्रीज”
 पद  से  संभवत:  संकेत  उन  कम्पनीयों/कारख।नों
 की  शोर  है  जिनमें  श्री  गूजर  मल  मोदी  के  परि-
 बार  के  सदस्यों  का  नियंत्रक  हित  है।  मोदी  परि-
 वार  के  सदस्यों  का  विभि न्‍न  कम्पनियों/का  रखानों  में
 हित,  भिन्‍न-भिन्‍न  समय  पर  भिन्न-भिन्न  भ्रष्ट  में
 होता है  भौर  यह  हित  वर्ष  प्रति  वर्ष  घटता!

 बढ़ता  रह  सकता  है।  जिन  कम्पनीयों  के  सम्बन्ध
 म यह  सूचना  चाहिये,  उनके  नाम  दिये  जाने
 पर  सूचना  इकट॒ठी  कर  a  प्रस्तुत  की  जायेगी।

 ._(ग)  एसी  कोई
 विशेश  छूटे  नहीं  है  जो कंवल  “मोदी  इृण्डस्ट्रीज  को  अथवा  मोहन

 नगर  इण्डस्ट्रीज'  के  नाम  में  दी  गई  हों  ।

 Uniformity  In  Rates  of  Interest  on  Public
 and  General  Provident  Fund  Accounts

 *459.  SHRI  SEZHIYAN  :
 SHRI  ANBAZHAGAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  rates  of  interest  allowed  on  the
 Public  Provident  Fund  Accounts  and  the
 General  Provident  Fund  Accounts;  and

 (b)  whether  Government  have  any  pro-
 posal  to  apply  a  uniform  rate  of  interest
 for  both  the  Accounts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI): (a)  For  Public  Provident  Fund,
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 the  rate  of  interest  in  the  current  year  is
 4.80  per  cent  and  for  next  year  it  will  be
 5.00  per  cent.  These  are  also  the  rates  in
 respect  of  the  analogous  5-year  Cumula-
 tive  Time  Deposit  Accounts.

 For  General  Provident  Fund,  the  rate  of
 interest  in  the  current  year  is  5.25  per  cent
 for  the  first  Rs.  10,000  and  4.80  per  cent
 for  the  rest.  For  next  year,  the  rate  of
 interest  will  be  5.50  per  cent  for  the  first
 Rs.  10,000,  and  4.80  per  cent  for  the  rest.

 (b)  The  interest  structure  in  the  case  of
 the  General  Provident  Fund  has  been  so
 designed  as  to  give  more  benefit  to  Gover-
 nment  employees  with  balances  up  to  Rs.
 10,000.  For  larger  balances,  on  ba  average,
 the  interest  rate  would  work  out  to  about
 the  same  asfor  Public  Provident  Fund.
 The  Schemes  being  different,  absolute  uni-
 formity  will  not  be  practicable.

 अम्बई  के  एक  दंडाधोश  द्वारा  राजस्व  आसूचना
 निवेशक  के  विरूध्द  लिंदारमक  टिप्पणी

 *  460.  थी  राम  चरण  :  क्‍या  चिस  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगें  किः

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  जनवरी
 970  के  साप्ताहिक  पत्र  “ब्लिटज”  में  छपे

 इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 है  कि  बम्बई  के  एक  दण्डाघीश  ने  राजस्व

 आसूचना  निदेशक  के  विरूद्ध  निदात्मक
 टिप्पणी  की  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है,'

 (ग)  उस  निंदात्मक  टिप्पणी  कें  क्या  आ-
 घार  हैं  ;

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  तरह  के
 अधिकारी  बड़े  तस्करों  की  सहायता  करते  हैं
 शौर  सरकार  के  इस  संबंध  में  कई  शिकायतें
 मिलती  हैं  ;  भौर

 (ड॒.)  यदि  हां,  तो  क्या  पूर्ण  ब्यौरा  देने
 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा?

 वित्त  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  (श्री प्र० Ho  Wo

 सेठी)  :  (क)  जी,  हां  1
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 (a)  श्रौर  (ग)  निर्णय  के  उद्धरण
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  ।प्रंथालय  में

 रखा  गया  देखिये  संख्या  LT  2866/70)

 (घ)  श्रौर  (3).  सरकार  को  कभी

 कभी  इस  प्रकार  की  शिकायतें  अवश्य  मिलती

 है  जिनमें  भ्रघिकारियों  और  तस्कर  व्यापारीयों
 के  बीच  साठं  गांठ  होने  के  आरोप  होते  हे  ।

 इनकी  हमेशा  जांच  की  जाती  है  ।

 Scheme  for  further  Exploitation  and
 Exploration  of  Copper  Ore  Belt  In
 Balaghat  District,  Madhya  Pradesh

 *  461.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whecher  any  schemes  for  further  ex-
 plotation  and  exploration  of  Copper  Ore
 Belt  in  Balaghat  District  of  Madhya  Pradesh
 has  been  prepared  by  Government,  if  so  the
 details  thereof;  and

 (b)  whether  any  copper  smelter  based  on
 these  reserves  would  bz  set  up  in  this  area  sif
 so;  the  likely  production  capacity  to  be  ins-
 talled  therein  ?

 THE  MINISTE®  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  JAGANATH  BAO)  :  (a)  and  (०).
 Preliminary  sub-surface  exploration  by
 drilling  of  the  Malanjkhand  Copper  deposits
 in  Balaghat  district  of  Madhya  Pradesh  by
 the  Geological  Survey  of  India  is  in  progress.
 Five  boreholes  have  been  drilled  and  promi-
 sing  copper  mineralisation  has  been  encoun-
 tered.  The  work  is  in  a  preliminary  stage  and
 as  such  no  assessment  in  regard to  grade  and
 reserves  of  the  deposits  can  be  made  at
 present.  The  question  of  exploitation  and
 setting  up  of  copper  smelter  will  arise  ’after
 the  investigations  are  completed.

 Expenditure  on  Bank  Natlonalisation
 Case  in  Supreme  Court

 *462.  SHRI  SRADHAKAR  SUPAKAR:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state::
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 (a)  the  total  expenditure  incurred  by
 Government  in  contesting  the  writ  petitions
 in  the  Supreme  Court  on  the  validity  of  the
 Ordinance  and  the  Act  nationalising
 the  fourteen  banks;  and

 (b)  whether  any  further  expert  opinion
 has  been  sought  on  Ordinance  which  was
 Promulgated  on  the  l2th  Feb,,  1970.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI’:  (a)  The  total  expenditure  by  the
 Central  Government  is  likely  to  be  of  the
 order  of  Rs.  4.54  lakhs.

 (b)  The  Banking  Companies  (Acquisition and  Transfer  of  Undertakings)  Ordinance
 970  was  promulgated  onI4th  February  and
 not  on  {2th  February.  ‘1970.  A  Bill  to  repl-
 ace  the  Ordinance  has  been  introduced  in
 this  House  on  27th  February,  1970.  Govern-
 ment  has  consulted  its  legal  advisers  in  the
 matter,  whenever  considered  necessarys

 Scheme  for  Development  of  Land  in  Delhi

 *  463.  SHRI  PREM  CHAND  VERMA:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FAM-
 ILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  area  of  land  acquired  by  Govern-
 ment  in  the  jurisdiction  of  Delhi  Administ-
 ration,  the  area  in  its  possession  and  the
 area  about  which  Notification  has  been
 issued:

 (b)  the  area  of  land  under  development
 works  and  the  area  ready  for  allotment  or
 sale  :

 (c)  by  what  time  the  rest  of  the  land  is
 likely  to  be  developed,

 (d)  the  land  about  which  there  is  no  sche-
 me  development  till  1972,  and

 (e)  whether  Government  are  considering
 some  scheme  for  utilising  the  land  which  is
 not  likely  to  be  developed  till  972  for  culti-
 vation  and  if  so,  the  details  of  that  proposal
 and  if  not,  the  reason  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING,  AND  WORKS
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 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOPME-
 NT  (SHRI  K.K,  SHAH)  :(a)

 (i)  Area  of  land  acquired  :  Acres

 (ii  )  Areain  possession  :

 (iii)  Area  for  which  notification
 under  Section  6  of  the  Land
 Acquisition  Act  has  issued
 so  far,  66,  504

 (b)  A  statement  giving  the  required  infor-
 mation  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (c)  The  areanot  required  immediately
 for  development  is,  at  present,  about  6,682
 acres,  of  which  3,150  acres  is  Master  Plan
 greens  The  Green  area  will  be  brought
 under  soil  conservation  /horticulture  work,
 and  the  remaining  area  of  about  3532  acres
 developed  in  stage,

 (d)  and  (c).  Development  is  a  continu-
 ous  process,  All  the  available  land  is  expe-
 cted  to  be  developed  by  ‘1981.  Till  the  avai-
 lable  area  was  taken  up  for  development,  it
 was  considered  desirable  to  give  temporary
 licences  for  cultivation  of  the  area  found
 suitable  for  the  purpose.  About  2,800  acres
 of  such  land  has  been  given  on  annual  tem-
 porary  licences  for  cultivation,

 Statement

 (i)  Area  developed  /being
 developed  for  allotment/ sale.  Out  of  this  area3700
 acres  is  being  develo-
 ped  and  would  be  ready for  sale/  allotment  by
 (1972.  The  rest  of  the
 developed  area  i.e.  5900
 acres  has

 ipa  5
 disposed

 of/is  being  dis;  of.
 Area  developed  /to  be
 developed  by  the  Co-
 operative  House  Building
 Societies.

 9600  acres.

 (ii)

 4000  acres.

 (iii)  Area  allotted  to  the  Gove-
 rnment/Semi-Government
 organisations  (Ministry
 of  Works,  Housing)  for
 building  staff  quarters;
 statutory  bodies  like  S.
 T.  ron  etc.  4000  acres.

 Area  allotted  for  Nehru
 Unviersity.  000  acres.

 (५)  Area  developed  for  J.J.
 Schemes

 (vi)

 Civ)

 3000  acres.
 Balance  area  inculding
 Master  Plan  ‘Green’  6682  acres
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 Report  of  Reserve  Bank  of  India  on
 Currency  and  Finance

 "464,  SHRI  N.  R.  LASKAR:
 SHRI  DHANDAPANI:
 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:
 SHRI  SAMINATHAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased to  state  ;

 (a)  whetherit  is  a  fact  that  Reserve Bank's  report  on  currency  and  finance,
 ‘1968-69,  has  maintained  that  a  high  level  of
 foodgrains  production,  considerable  reco-
 very  in  industrial  output  and  improvement in  foreign  exchange  were  the  main  develop- ment  in  the  Indian  economy  in  ‘1968-69;

 (b)  if  so,  the  other  Points  mentioned  in
 the  report;

 (०)  whether  the  publication  of  this  report was  delayed  by  three  months  this  year;
 (d)  if  so,  the  reasons  for  delay  ;  and
 (०)  whether  the  price  rise  has  been  shown

 very  high  in  comparison  to  last  year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P,  C.
 SETHI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 (०)  and  (d).  Yes,  Sir.  The  Report  expre- sses  regret  for  the  delay  in  publication this  year  owing  to  unavoidable  circumsta-
 nees,  Apart  from  delay  in  the  receipt  or revision  of  some  basic  data  there  were  also
 unforeseen  printing  problems,

 (०)  The  Report  states  that  ‘‘the  general  price level  at  the  end  of  the  financial  year  968-69
 was  5.2  per  cent  higher  than  at  the  beginning of  the  year  and  this  was  in  contrast  to  the
 decline,  although  only  marginal  of  0.9  per cent  between  the  beginning  and  the  end  of
 1967-68",  The  Report  further  observes  that
 “‘the  only  group  which  showed  a  decline
 (in  prices)  was  ‘Food  Articles‘.  The  decline of  J,9  per  centin  this  group,  though  margi-
 nal,  had  come  in  contrast  to  the  increases of  3.9  per  cent,  24.3  per  cent  and  14.1  per cent  in  1967-68,  ‘1966-67  and  ‘1965-66,  respe-
 ctively,  For  the  first  time  in  twelve  years, Prices  of  ‘Food  Articles‘  imparted  a  restra-
 ining  influence  on  the  general  Price  level.”
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 Statement
 Reyiewing  the  main  economic  develop.

 ments,  the  Report  states  that  ‘the  develop-
 ments  in  the  Indian  economy  during  the
 year  were  characterised  by  maintenance  of
 a  high  level  of  food  output,  considerable
 recovery  in  industrial  output  and  a  striking
 improvement  in  foreign  exchange  reserves."
 The  other  main  points  mentioned  in  the
 Report  are  set  outin  the  following  para-
 graphs  :--

 l.  Prices  were  gencrally  stable  through
 most  of  1968-69,  but  the  situation  showed
 signs  of  deterioration  towards  the  cnd  of
 the  year.  Pricesof  food  articles,  however,
 fell  over  the  year  for  thefirst  time  2
 years  and  helped  to  import  8  stabilising
 influence  on  the  general  price  level.

 2.  The  emphasis  of  economic  and  fiscal
 Policies  continued  to  be  on  providing  a
 stimulus  to  industrial  recovery  and  accel-
 leration  of  the  process  of  economic  growth.
 Monetary  and  credit  facilities  of  ‘the  Reser-
 ve  Bank  were  geared  tu  the  attainment  of
 these  main  objectives.

 The  improvement  in  the  overall  industrial
 production  resulted  from  better  capacity
 utilisation,  although  in  some  of  the  basic
 and  capital  goods  industries,  under-utilisa-
 tion  of  capacity  continued  to  be  significant,
 The  rate  of  utilisation  of  capacity  in  some
 of  the  basic  industries,  such  as,  steel  and
 some  of  engineering  industries  was  affec-
 ted  partly  by  inadequate  demand  and
 partly  by  industrial  disputes,  which  were
 especially  evident  in  the  eastern  part  of  the
 country  during  the  year.

 4.  The  rate  of  expansion  of  moncy
 supply  declined  for  the  fourth  year  in  succ-
 ession  and  was  8  per  cent  in  ‘1968-69,

 5.  The  firmtrend  in  the  Government
 security  market  noticed  in  1967-68
 continued  during  1968-69  share  prices
 Staged  a  sustained  recovery  and  ruled firm  during  the  greater  part  of  the  year,as  a
 resultof  the  abatement  of  recessionary trends,  improved  performance  of  the  corp- orate  sector  and  tax  concessions  granted  in the  Budgets  for  ‘1968-69  and  1969-70.  New
 issue  activity,  however,was  sluggish  during 1968-69  in  contrast  to  the  modest  improve- ment  recorded  in  the  preceding  year.

 6.  In  the  wake  of  the  revival  of  the  eco-
 nomy  the  decline  in  the  growth  rate  of
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 Government  revenues  was  arrested  during
 ‘1968-69.  But,  expenditure  commitments
 continued  to  outstrip  the  increase  in  resou-
 toes  due  to  rising  scale  of  Plan  outlays  ‘
 increase  in  the  cost  of  debt  servicing,  Up-
 ward  revision  of  emoluments  of  Governme-
 nt  employees  and  increase  in  expenditure
 on  relief  operations  in  States  affected  by
 flood  and  drought.

 Suspension  of  L.I.C,  Employees

 #465,  SHRI  P.  GOPALAN  :
 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL:
 SHRI  C.K.  CHAKRAPANI  :
 SHRIMATI  SUSEELA  GOPALAN;
 SHRI  K.  ANIRUDHAN  :

 Will  the  Ministerof  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Life  Insurance
 Corporation  employees  who  are  under
 suspension  in  various  States;

 (b)  the  number  of  the  suspended  emplo-
 yees  who  are  office-bearersof  trade
 unions;

 (c)  whether  Government  are  considering
 a  proposal  to  take  a  lenient  view  in  these
 cases;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OFSTATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR)  :  (a)  7

 (b):  2

 (०)  and  (d),  This  is  a  matter  bestleft
 to  the  LIC  and  its  employees.

 Setting  up  of  three  coal
 fertilizers  Plants

 based

 *466.  SHRI  BHAGABAN  DAS  :
 SHRI  K.  RAMANI  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Planning  Commission  has
 given  clearance  to  the  three  coal  based
 fertWizer  plants;

 (b)  if  so,  whether  the  plants  would  be
 manufactured  indigenously  or  Government
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 Propose  to  enter  into  collaboration  with
 foreign  countries;

 (c)  the  details  of  technical  and  financial
 collaboration,  if  any;

 (d)  whether  the  machinery  for  the  plants
 would  be  imported  or  manufactured  with-
 in  the  country;  and

 (ce)  the  total  investment  required  for
 these  plants,  their  probable  date  of  comple-
 tion  and  schedule  of  construction  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  ७४  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  Govern-
 ment  have  approved’  in  principle
 the  establishment  of  threecoal  based
 fertilizer  plants  in  the  public  sector.

 (b)  to  (५).  The  Fertilizer  Corporation  of
 India  will  implement  the  projects.  The
 Corporation  will  purchase  process  know-
 how  for  processes  for  which  know-how  is
 not  available  in  the  country.  Tt  will
 procure  as  much  of  the  equipment  indige-
 nously  as  could  be  manufactured  in  the
 country.  Imports  will  be  resorted  to  only
 where  indigenous  items  are  not  available.
 No  financial  collaboration  with  any  forcign
 country  is  envisaged.

 The  following  agreements  have  been
 concluded  by  the  Fertilizer  Corporation  of
 India  for  implementation  of  the  projects:

 (i)  Agreement  with  a  West  Germi.a  firm
 for  obtaining  process  and  technical  know-
 how  for  gesification  of  coal.

 (ii)  Agreement  with  a  West  German
 firm  for  removel  of  hydrogen  sulphide,
 organic  sulphur  compounds  and  carbon
 dioxide  from  raw  synthesis  gas.

 (iii)  Two  supplemental  agreements  with
 an  Italian  firm  for  supply  of  licence  and
 technical  know-how  for  production  of
 ammonia.

 and  (iv)  Two  suppl  tal  ag  $
 with  an  Italian  firm  for  supply  of  Licence
 and  Technical  know-how  for  the  production
 of  urea.

 (e)  The  estimated  capital  costs  of  the
 three  fertilizer  projects  are  as  follows  :—
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 (i)  Talcher  Rs.70.5  crores.

 (ii)  Ramagundam  _  Rs.7!.2  crores.

 (iii)  Korba  Rs.72.]  crores.

 The  possible  sources  of  foreign  exchange
 required  for  these  projects  are  being
 explored.  After  the  foreign  cxchange  is
 tied  up,  it  willtake  about  four  years  to
 complete  construction,

 Total  sanctioned  capacity  and  t  Actual
 Production  of  Foreign  Oil  Refineries

 in  India

 *467.  SHRI  YOGENDRA  SHARMA  :
 SHRI  DEVEN  SEN  :
 SHRI  SHIV  KUMAR  SHASTRI  :
 SHRI  ATAM  DAS  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  sanctioned  capacity  of  the
 foreign  oil  refineries  in  India;

 (b)  their  total  production  at  present;

 (c)  whether  any  of  the  foreign  oil  refine-
 ries  is  at  present  producing  oil  in  excess  of
 its  sanctioned  capacity;

 (d)  if  so,  the  names  of  such  refineries  and
 the  extent  of  excess  production  in  each  of
 these  refineries;  and

 (e)  the  circumstances  under  which  refine-
 ries  were  allowed  to  resort  to  excess
 production  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN):  (a)  The
 sanctioned  (licensed)  capacities  of  the
 foreign-owned  oil  refineries  amount  to
 5.095  million  tonnes/annum.

 (by  Production  during  4969  was  7.49
 million  tonnes.

 (०)  ४०५.

 (d)  Burmah--Shell  by  4.75  million
 tonnes.

 Esso  by  0.60  »,

 Caltex  by  O.575  oe  ५0
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 (०)  This  excess  production  has  been
 permitted  in  order  to  utilize  the  available
 capacities  and  to  achieve  self  sufficiency
 in  refined  petroleum  products.

 Models  of  Mahatma  Gandhi  Statue

 *468.  SHRI  V.  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  _  state  :

 (a)  the  amount  of  money  to  be  paid  to
 such  sculptor  who  will  submit  models  for
 Mahatma  Gandhi  statue  to  be  installed
 near  India  Gate  and  the  amount  of  money
 to  be  paid  for  the  approved  model;  and

 (b)  the  names  of  the  Committee  of
 assessors  who  will  select  the  model  ?

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING,  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  K.K.  SHAH):(a)  Rs.  3,000/-.
 The  amount  to  be  paidtothe  successful
 sculptor  for  preparing  the  statue  has  not
 been  finalised.

 (b)  I.  Shri  P.B.  Gajendra  Gadkar
 Chairman

 2.  Shei  P.V.  Rajamanar  Member
 3.  Miss  Padmaja  Naidu  om”
 4.  Shri  Satvajit  Ray  oe
 5.  Shri  Karl  J,  Khandalwala  a

 6.  Shri  J.R.  Bhalla  om
 7.  Shri  A,  P.  Kanvinde  १९

 8.  Shri  H.  Rahman  ”

 Relief  to  National  Mineral  Development
 Corporation  to  offset  losses  incurred

 over  Mines

 *469.  SHRIN.SHIVAPPA:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  give
 some  relief  to  the  National  Mineral
 Development  Corporation  to  offset  the
 losses  incurred  over  the  mines;
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 (b)  if  so,  the  nature  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS,  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  JAGANATH  RAO):
 (a)  and  (b).  Government  have  decided
 to  reimburse  the  cash  losses  amounting  to
 Rs.38.42  lakhs  suffered  by  the  National
 Mineral  Development  Corportion  on  the
 export  of  iron  ore  from  Kiriburu  Tron
 Ore  Mine  upto  end  of  1968-69.

 (c)  Does  not  arise.

 memorandum  from  the  Central  Government
 Pensioners  Association

 SHRI  E.  K.  NAYANAR:
 SHRI  P.  RAMAMURTI  :

 *470.

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 any  memorandum  from  the  Central
 Government  Pensioners’  Association,
 Madras,  recently;

 (b)  if  so,  what  are  the  main  demands;

 (c)  the  decision  taken  thereon;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  for  not  taking  any
 decision  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  Yes,  Sir.

 (by,  to (4),  A-statement  explaining  the
 demands  and  the  decisions  reached  thereon
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.LF—2867/70)
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 Subsidisation  of  Losses  of  the  New  Branches
 of  the  State  Bank  of  India

 *47l.  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  losses  of  the  new  bra-
 nches  of  the  State  Bank  of  India  and  its
 subsidiaries  are  subsidised;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;

 (c)  since  this  subsidy  was  allowed,  how
 many  branches  were  opened  by  the  State
 Bank  of  India  in  U,  P.,  Bihar,  Jammu  and
 Kashmir,  Rajasthan,  Madhya  Pradesh  and
 Orissa;  and

 (d)  whether  similar  subsidies  will  be
 made  available  to  other  Nationalised
 Banks  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  The  losses  incurred  by  only
 such  of  the  branches  as  have  been  opened
 by  the  State  Bank  of  India  and  its  subsi-
 diaries  under  their  approved  branch  expan-
 sion  programmes,  are  met  wholly  or  in
 part  on  a  basis  agreed  upon  between  the
 State  Bank  of  India  and  the  Reserve  Bank
 of  India  from  the  statutory  Integration  and
 development  Fund  maintained  by  the  State
 Bank  of  India,  This  Fund  is  built  up
 mainly  from  the  dividends  payable  to  the
 Reserve  Bank  of  India  and  such  shares  held
 by  it  in  the  State  Bank  of  India  as  do  not
 exceed  fifty  five  per  cent  of  the  total  issued
 capital  of  the  latter,

 (b)  The  branches  opencd  by  the  State
 Bank  of  India  and  its  subsidiaries  under
 their  expansion  programmes  are  generally
 at  rural  and  semi  urban  centres.  As  these
 branches  were  or  are  Opened  not  on  purely
 commercial  considerations.  it  was  con-
 sidered  necessary  to  subsidise  the  losses  of
 such  branches  so  that  the  losses  incurred  in
 Opening  those  branches  at  unremunerative
 centres  did  not  seriously  affect  the  overall
 profits  of  these  banks.  It  has  been  agreed
 between  the  State  Bank  of  India  and  the
 Reserve  Bank  of  India  that  the  former  will
 not  claim  any  subsidy  in  respect  of  bran-
 ches  opened  after  30th  June,  ‘1970.
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 (©)  The  State  Bank  of  India  and  its
 subsidiaries  have  opened  branches  in  the
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 concerned  States  as  under  :

 State  Under  Expansion  Programme  Outside  Expansion  Programme  Total

 SBI  Subsidiaries  SBI  Subsidiaries

 U.  P.  38  32  70
 Bihar  52  3  55
 J.  &K  ]
 Rajasthan  2  47  2  0  161
 M.  P.  6l  4l  9  l  42
 Orissa  39  39

 (d)  At  present  thereis  no  proposal  to
 subsidise  the  losses  that  may  be  incurred  by
 nationalised  banks  under  their  branch  ex-
 pansion  programmes.

 Filing  of  Wealth  Tax  Returns  by  Union
 Ministers

 *472.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :
 SHRI  NARAYAN  SWAROOP

 SHARMA  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  1140  on  the  24th
 November,  969  regarding  filing  of  wealth
 tax  returns  by  Union  Ministers  and  state  :

 (a)  whether  Government  have  since
 collected  the  information;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  The  required  infor-
 mation  isbeing  collected  and  will  be
 placed  before  the  House  very  shortly.

 Setting  up  of  Portable  Floatation  Mobile
 Pilot  Plant  for  ore  beneficiation  test  by

 Indian  Bureau  of  Mines

 #473,  DR.  SUSHILA  NAYAR  :
 SHRI  YAMUNA  PRASAD

 MANDAL  :
 SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 MATALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  proposal  to  set  up  a
 Portable  Floatation  Mobile  Pilot  Plant  for
 conducting  on-the-spot  are  beneficiation

 tests  for  the  Indian  Bureau  of  Mines  has
 been  finalised  ;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  and
 where  the  proposal  stands  ;

 (c)  whether  a  request  was  made  to  the
 Uniced  Nations  for  assistance  from  out  of
 the  U.  N.  Special  Fund  for  setting  up
 one  unit;  and

 @  if  so,  with  what  results?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS,  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  JAGANATH  RAO)  :
 (a)  and  (b).  A  proposal  to  set  up  a  Portable
 Floatation  Mobile  Pilot  Plant  in  the  Indian
 Bureau  of  Mines  during  the  Fourth  Plas
 period  is  under  consideration  of  the
 Government,

 (०  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 सब  को  बिस  संबंधी  शिकायतें  दूर  करने
 की  एक  मात्र  व्यवस्था

 +  474.  आओ  रामस्थरुप  विश्ञार्थो  :  क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उन  का  ध्यान  6  दिसम्बर

 968  के  दैनिक  हिन्दुस्तान  के  पृष्ठ  5  पर
 प्रकाशित  प्रशासनिक  सुघार  आयोग  के  अध्यक्ष
 के  इस  वक्तव्य  की  भोर  दिलाया  गया  है  कि
 प्रधान  मंत्री ले लेकर से  लेकर  चपरासी  तक  सब  की
 वित्तीय  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  केवल
 एक  ही  तंत्र  होना  भाहिये  ;भौर
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 (@)  यदि  हां,  तो  इस  संबंध  में  सरकार
 का  विचार  किस  प्रकार  का  तंत्र  बनाने  का
 है?

 कित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थ्री  प्र०  Wo

 सेठी)  :  (क)  16-12-1968 4) 4  दैनिक  हिन्दु-
 सस्‍्तान  के  अनुसार,  कहा  जाता  है  कि  प्रशासनिक
 सुधार  आयोग  के  अध्यक्ष  ने,  सरकारी  कर्मचारीयों
 की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  एक  तंत्र  की
 स्थापना  के  प्रसंग  में  यह  कहा  था  कि  ऐसे
 तंत्र  को  वित्तीय  मामलों  सबन्धी  शिकायतों  की
 जांत  करनी  चाहिए  और  उसके  निर्णय  समी
 की  मान्य  होने  चाहिएं  ।

 (ख)  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने
 मारत  सरकार  का  शासन-तंत्र  तथा  उभ्षकी  कार्य
 प्रणाली,  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  है
 कि  एक  ऐसे  कर्मचारी  तंत्र  विभाग  (Depart-
 ment  of  Personnel)  की  स्थापना  की
 जाय  जिसे,  अन्य  बातों  के  साथ  साथ,
 कमंचारी  वर्ग  में  अनुशासन  रखने  की  और
 उनके  कल्याण  तथा  उनकी  शिकायतों  को  दूर
 करने  की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  सौपी
 जाय  ।  यह  सिफारिश  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Joint  ventures  between  India  and  Ceylon
 in  the  Field  of  Oil  Exploration

 *475,  SHRI  CHINTAMANI  PANIGRA-
 HI:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS,  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  proposed
 joint  oil  exploration  by  India  and  Ceylon;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.  R.  CHAVAN  ye  (a)  ४०  such
 proposal  has  been  made.

 (b)  Does  not  arise.

 Pollo  Epidemi  in  the  Country

 *476.  SHR'RAM  AVTAR  SHARMA:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
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 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  children  attacked
 by  polio  in  the  country;

 (b)  whether  Government  have  any  pro-
 posal  for  polio-vaccination  as  &  national
 policy  to  prevent  it  ;

 (c)  whether  any  foreign  assistance  is
 expected  in  this  behalf;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHR:  K.K.  SHAH):  (a)  No  all
 India  survey  has  been  conducted  to  assess
 the  incidence  of  Polioin  the  country.  On
 the  basis  of  the  information  collected  from
 certain  selected  medical  institutions  in  the
 country  it  is  estimated  that  the  incidence
 is  low.

 (b)  There  is  no  proposal  to  undertake
 mass  immunivation  programme  for  Polio
 in  the  country.  Government  have  initiated
 a  project  for  the  preparation  of  live  polio-
 myelitis  vaccine  at  the  Pasteur  Institute,
 Coonoor.

 (c)  and  (d).  The  US  AID  have  made  avai-
 lable,  free  of  cost,  equipment,  chemicals,
 etc.  to  the  Pasteur  Institute,  Coonoor  for
 preparation  of  vaccine.  The  W.H.O.  have
 made  available  some  fellowships  for  the
 Indian  experts  to  study  the  latest  techni-
 ques  and  testing  of  vaccine  abroad  and
 have  also  arranged  for  the  re-testing  abroad
 of  the  vaccine  manufactured  at  the  Insti-
 tute.

 ‘Lead  Bank’  Scheme

 477,  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA:

 Will  the  Minister  of FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that,  as  reported
 by  ‘Economic  Times’  in  its  issue  dated
 the  llth  January,  970,the  ‘‘Lead  Bank”
 scheme  finalised  by  the  Reserve  Bank,  has
 thrown  up  various  anomalies  in  the  actual
 implementation;  and
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 (b)  if  so,  the  main  objects  and  details  of
 the  ‘‘lead  bank”  scheme  introduced  by  R.
 B.  I.  and  the  Nature  of  anomalies  detec-
 ted  in  its  actual  implementation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  No,  Sir.  No  anomaly  has
 been  found  so  far  in  the  implementation  of
 the  ‘lead  bank’  scheme  nor  has  any  anoma-
 ly  in  the  role  of  che  lead  banks  as  envisaged
 under  the  scheme  drawn  up  by  the  Reserve
 Bank  in  December,  1969,  been  brought  ‘o
 the  notice  of  the  Reserve  Bank.

 &)  Does  not  arise.

 C..B.  Inquiry  into  irregularities  committed
 by  Hind  Galvanising  and  Engineering

 Company  in  dealing  with  Indian  Oil
 Corporation.

 *478.  SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 SHRI  5.  M.  BANERJEE  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether,  in  view  of  several  irregula-
 rities  committed  by  Hind  Galvanising  and
 Engineering  Company  (P)  Limited  in  their
 dealing  with  the  Indian  Oil  Corporation
 Limited,  in  respect  of  supply  of  oil  barrels
 against  Tender  No.  OP/Ten-7/65  during
 1966-67,  Government  had  ordered  the
 Central  Bureau  of  Investigation  to  conduct
 an  inquiry;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS,  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  and
 (b)  It  had  been  decided  to  refer  the  various
 irregularities  pointed  out  by  the  Estimates
 Committee  in  their  86th  Report  to  the
 Central  Bureau  of  Investigation  for  a  detai-
 led  enquiry.  In  the  light  of  the  observations
 made  by  the  CBI,  Government  are  conside-
 ring  how  best  to  proceed  further  in  the
 matter.

 Short  supply  and  Adelteration
 of  Kerosene  Oil

 %479.  SHRIMATI
 UDHURI:  Will  the

 ILA  PALCHO-
 Minister  of
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 PETROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has been  drawn  to  a  report  appearing  in  news-
 Papers  at  intervals  that  Kerosene  Oil  sold in  tins  in  towns  is  not  Pure  and  that  it  con- tains  a  fairly  large  quantity  of  water  ;

 (b)  whether  sealed  tins  of  kerosene  oil- sealed  directly  at  sourse  of  Supply,  are  not
 easily  available  to  the  general  public;  and

 (०)  if-so,  the  action  taken  in  regard  in
 availability  of  pure  kerosene  oil  and  to Temove  the  dearth  of  sealed  kerosene  oil tins  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS,  AND  MINES  AND  META- LS  (SHRI  0.  R,  CHAVAN)  :  (a)  No  such
 reports  have  come  to  the  Government's
 Notice.  However,  the  State  Governments/ Union  Territories  as  well  as  the  marketing oil  companies  have  been  requested  to  inti-
 mate  if  they  have  received  any  such  reports.

 (b)  The  sale  of  kerosene  in  packed  tins
 is  generally  discouraged  except  in  areas  with
 insufficient  means  of  communication  etc.

 (०)  The  State  Governments/Union  Terri-
 tories  are  being  requested  to  take  deterrent
 action  in  all  cases  where  cases  of  dealers
 selling  kerosene  mixed  with  water  come  to
 Notice.  As  for  the  packed  sale  of  kerosene
 it  is  not  proposed  to  encourage  the  general sale  of  kerosene  in  sealed  tins.

 चिकित्सा  सेवाओं  का  राष्ट्रीयकरण

 480.  शो  रामावतार  शास्त्री  :  क्‍या  हबास्प्य
 तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,  आवास

 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  5  फरवरी  को
 पटना  में  हुए  3०वें  अभ्रिल  मारतीय  नेत्र
 विशेषज्ञ  सम्मेलन  में  अपने  अध्यक्षीय  भाषण  में
 डा०  सी०  बी०  धुरन्धर  ने  चिकित्सा  सेवाओं
 के  राष्ट्रीयकरण  की  श्रावश्यकता  पर  जोर
 दियाबा  ;
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 (a)  यदि  हां,  तो  अपने  इस  कथन  के
 समर्थन  में  उन्होंने  क्‍या  तक  दिये  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रइन  पर
 विचार  कर  लिया  है  ;  श्र

 घ)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और
 निर्माण,  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रो  (भी
 Bo  Bo  शाह):  (क)  जी  हां।

 (ख)  डा०  घुरन्घर  के  अध्यक्षीयथ  भाषण  के
 सम्बधित  उद्धरण  समा  पटल  पर  रख  दिये
 गये  हैँ  ।

 (ग)  और  (घ).  देश  व्यापी  आधार
 पर  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना  चलाना  व्यावहारिक
 नहीं  हैं।

 विवरण

 946  में  ब्रिटेन  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 सेवा  अभ्रधिनियम  के  अधीन  ब्रिटेन
 के  समी  लोगों  के  लिये  व्यापक  रूप  से
 स्वास्थ्य  एंव  कल्याणकारी  सेवाओं  की  नि:शुल्क
 तोर  पर  सुब्यवस्था  की  गई,  उनका  गठन
 इस  प्रकार  किया  गया  जिस  से  शारीरिक  एंव
 मानसिक  स्वास्थ्य,  मारी  की  रोकथाम,
 निदान  भ्रौर  उपचार  में  सुधार  हो  सके  ।
 यद्यपि  इस  योजना  का  शुरू  में  स्वागत  नहीं
 किया  गया  किन्तु  .प्राज  इसमें  बहुत  से  विशेषज्ञ
 98%  सामान्य  चिकित्सक,  लगभग  सभी  दन्त
 जिकित्सक  शौर  'रिटैल  फार्मेसिस्ट  तथा  चश्में
 बनाने  वाले  और  950  नेत्र  चिकित्सक
 सम्मिलित  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  महाराष्ट्र
 राज्य में  75  वर्षों से  चल  रही  है  जो  830,000
 ओद्योगिक  कमंचारियों  की  आवश्यकताओं  की
 पूर्ति  करती  है  ।  इसमें  सरकारी  डिस्पेसरियां
 15 नैदानिक  तथा  2  आपात  केन्द्र  सम्मिलित

 है  तथा  8  «6647)  दीमा  डाक्टर  कार्य
 करते  है  t
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 अपने  कर्मचारियों  के  लिए  एक  ऐसी  ही
 योजना  केन्द्रीय  सरकार  की  भी  है  जिसके
 अन्तगंत  उनके  परिवारों  को  भी  लाने  का
 विचार  है।

 पूर्जावाद  ने  प्रतियोगता  को  प्रोत्साहित
 किया  और  प्राइवेट  क्षत्र  ने  अब  तक  सम्यता
 और  प्रगति  में  योगदान  दिया  हैं  ।  दो  विश्व
 यदधों  से  यह  स्पष्ट  हो  गया  हैं  कि  आज  मा-
 नवीय  दृष्टिकोण  तथा  सहकारी  और  सामूहिक
 प्रयासों  क ेआधार  पर  मानव  शान्ति  एबं
 सुख  के  लिए  प्रयत्न  करने  की  श्रावश्यकता  हैं
 व्यक्तिगत  एवं  संस्थागत  स्तर  पर  किये  जाने
 वाले  लोकोपकारी  कार्य  अब  जनहित  में
 सरकार  द्वारा  किये  जाने  लगे  हैं  ।  प्रगति  शील
 देशों  में  मानवीय  गतिविधियों  के  समी  क्षेत्रों
 में  समाजवाद  को  आधिकाधिक  मात्रा  में  अपनाया
 जा  रहा  हैँ  1  ये  सब  बातें  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 सेवा  जो  हमारी  समी  सामाजिक  बु्राइयां  को

 दूर  करने  के  लिये  अचूक  साधन  है  की  ओर
 अग्रसर  होने  की  द्योतक  हैं।

 नि:संदेह  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  की
 स्थापना  करन।  एक  कठिन  कार्य  है  किन्तु
 दूसरा  कोई  विकल्प  भी  नहीं  है  ।  बढ़ती  हुई
 आबादी,  अन्धत।  की  घटनाओ्रों  में  वृद्धि,
 चिकित्सकों  की  कमी,  डाकटरों  की  ग्राम  क्षेत्रों
 में  कम  करने  की  अरूचों  और  पूर्ण  कालिक
 चिकित्स।  सेवाशों  के  लिये  कुशल  कमंचारियों
 के  अमाव  वाले  विद्ञाल  देशों  में  इन  परिस्थितियों
 में  और  किया  भी  क्‍या  जा  सकता  है।

 अपने  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिये  चिकित्सा
 सेवाश्रों  के  राष्ट्रीयकदरण  का  मेरा  सुझाव  नीम

 हकीमी  नहीं  है  ।  यह  सत्य  है  कि  करनी  से  कथनी
 सरल  रहती  है  ।  यह  कठिन  है।  कठिन  तो  है,  लेकिन
 प्रसम्भव  नहीं  |  भ्रत्याधिक  रूढ़िवादी  ब्रिटैन  में
 चिकित्सा  सेव।ओं  का  सफलता  पूर्वक  राष्ट्रीय-
 करण  किया  गया  हे  और  जैसा  कि  पहले  कहा
 गया  हूँ  यद्यपि  'मारत  में  भी  यह  कुछ  स्थानों
 में  श्रांशिक  रूप  से  ही  लागू  है  किन्तु  राष्ट्रीयकरण
 व्यावहारिक  सिद्ध  हुआ  है  ।  कहना  न  होगा
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 कि  इस  में  उत्साह,  एकता  और  सतकंता  की

 बड़ी  जरुरत  है  ।

 Memorandum  of  Demands  submitted  by
 C.P.W.D.  Sectional  Officers

 Association

 2995.  SHRIS.  D.SOMASUNDARM  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  4824  on  25th  August,
 969  regarding  Memo:  bmitted  by
 C.P.W.D.  Sectional  Officers’  Association
 and  state  :

 (a)  the  time  likely  to  be  taken  to  have
 consultations  with  Ministries  of  Home
 Affairs,  Finance  and  Law  and  also  with
 Union  Public  Service  Commission  for  final
 decision  to  be  taken  regarding  the  policy  of
 direct  recruitment  and  the  achievements  so
 far  made;

 (b)  whether  other  Ministries  offices  like
 Central  Water  and  Power  Commission,
 Railways,  Transport  etc.,  are  having  re-
 cruitment  Rules  favourable  to  the  depart-
 mental  officers;

 (c)  whether  the  Sub-Divisional  Clerks
 who  have  to  check  the  accounts  maintained
 by  the  Sectional  Officers  need  not  pass  any
 accounts  examination  and  if  so,  the  need
 for  a  Sectional  Officer  to  pass  such  exami-
 nation;  and

 (d)  the  extract  of  the  duties,  responsibi-
 lities  etc.,  of  the  Sectional  Officers  laid
 down  by  the  Engineer-in-Chief  ?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.MURTHY)  :  (a)  The  matters  regard-
 ing  stopping  of  direct  recruitment  in  Class
 Il  Bngineering  services  and  the  consequen-
 tial  changes  inthe  promotion  quota  are
 still  under  consideration  of  the  Government
 and  it  is  not  possible  to  say  at  this  stage
 as  to  how  much  more  time  is  likely  to  be
 taken  in  finalizing  them.

 (b)  Recruitment  Rules  to  various  posts
 differ  from  Ministry  to  Ministry.  Some
 provisions  in  the  recruitment  rules  may  be
 favourable  to  the  departmental  officers  and
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 some  may  not  be  favourable  to  them.
 Accordingly,  it  cannot  be  stated  categori-
 cally  that  in  other  Ministries  the  recruit-
 ment  rules  are  on  the  whole  favourable  to
 the  departmental  officers  as  compared  to
 the  C.P.W.D.

 (c)  Sub-divisional  Clerks  do  not  check
 the  accounts  maintained  and  prepared  by
 the  Sectional  Officers.  Accounts  rendered
 by  the  Sectional  Officers  and  Assistant  Engi-
 neers  are  checked  and  maintained  by  the
 Accounts  Branch  in  the  Divisional  Office
 which  is  headed  by  a  Divisional  Accountant.
 There  is,  therefore,  no  need  for  a  Sub-divi-
 sional  Clerk  to  pass  the  Departmental  Exa-
 mination  in  Accounts.  On  the  contrary
 since  the  Sectional  Officers  are  responsible
 for  rendering  the  initial  Accounts  for  the
 works  undertaken  under  their  supervision  it
 is  necessary  that  they  have  basic  knowledge
 of  Accounts  and  hence  an  examination  in
 Simple  Accounts  is  prescribed  for  them.

 (d)  A  copy  of  the  duties  and  resposibi-
 lities  of  the  Sectional  Officers  in  the  C.P.
 W.D.  is  laidon  the  Table  of  the  House
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2868/70}

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  विदेश्ञों  मुद्रा
 के  वितरण  के  सम्बन्ध  सें  मांगी

 गई  शक्तियां

 2996.  श्री  गं०  च०  दीक्षित  :  क्या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  के  वितरण  के  सम्बन्ध
 में  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ  अतिरिक्त  शक्तियां
 मांगी  है,  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसका  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  प्र०
 Wo  सेठी):  (क)  जी  नहीं  ny

 (ख)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 मध्य  प्रदेश  सें  तम्खाक्‌  के  कारखानों  द्वारा
 उत्पादन  शुल्क  का  अपवंचन

 2997.  प्रीग  a  विक्षित  :  क्‍्य  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :
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 (क)  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  कितने  ऐसे
 तम्बाक्‌  के  कारखानों  के  विरुद्ध  का्यंवाही
 की  है  जिन्होंने  गत  दों  वर्षों  में  केंद्रीय  उत्पादन

 शुल्क  की  चोरी  की  है  ;

 (ख)  एंसी  फर्मों  के  नाम  तथा  अन्य
 ब्यौरे  क्या  हैं;  श्रौर

 (ग)  प्रत्येक  फर्म  ने  शल्क  की  कितनी
 कितनी  राशि  नहीं  चुकाई  है  ?

 विस मंत्रालय में  राज्य  मंत्री (  भी  प्र०  Wo  सेठी )  :

 (क)  पिछले  दो  वर्षों  में  केंन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  के  अपवंचन  के  कारण  मध्य  प्रदेश  में

 तम्बाकू  के  दो  कारखानों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 की  गयी  ।

 (ख)  और  (ग)  इन  दो  कारखानों  के  नाम
 और  पते  तथा  प्रत्येक  म।मले  में  अपवंचन  किये
 गये  शुल्क  की  रकम  नीचे  दीं  गयी  है  i

 क्रम  संख्या  कारखाने  का  नाम  ग्रस्त  रकम
 और  पता

 PHALGUNA  25,  1891,  (SAKA)

 l  मेसर्स  गुजरात  टोबेक्कों
 कम्पनी  खरसिया  का  एल  5
 संख्या  4,  जिला  रायगढ़  876-74

 2  मेसर्स  प्रमुलाल  बिहारीलाल
 बरड़वार  का  एल  5  संख्या
 8/  49  जिला  रायगढ  1,583.09

 मध्य  प्रदेश सें  फर्मों  और  शव्यक्षितयों पर
 l0  लाख  पये  से  अधिक  को

 झाय  कर की  बकाया

 2998.  शो  To  wo  बोीकित  :  क्‍या  बित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  मध्य  प्रदेश  में  उन  व्यक्तियों,  कर्मों
 और  कम्पनियों  के  क्या  नाम  है  जिनसे  i0  लाख
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 रुपये  से अधिक  कर  की  राशि  वसूल  की
 जानी  है  ;

 (ख)  उनमें  से  प्रत्येक  से  कितनी  कितनी
 राशि  वसूल  की  जानी  है  ;

 (ग)  प्रत्येक  के  मामले  मे  राशियां  कितने
 कितने  समय  से  बकाया  हैं  ;

 (घ)  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्‍या  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 (=)  आयकर  की  उक्त  राशि  को  जो
 लम्बे  समय  से  बकाया  है  वसुल  करने  के  लिए
 कया  कार्थवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श प्र० M0  qo
 सेठी  ):  (क)  से  (ड.).  अपेक्षिक  सूचना  इकटठी
 की  जा  रही  है  श्रौर  यथासम्मव  शीघ्र  ही
 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Quantity  and  value  of  Antibiotics
 produced  at  Antibiotics  Factory,

 Rishikesh

 2999.SHRI  BABURAO  PATEL:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleas  to  state  :

 (a)  the  value  and  quantity  of  antibiotics
 produced  by  the  Antibiotics  Factory  near
 Rishikesh  annually  for  the  last  2  years,  the
 total  value  and  quantity  actually  consumed,
 the  total  value  and  quantity  of  accumulated
 stock  and  the  reasons  for  the  accumulation
 of  stocks;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  nistatin
 and  chlorotetracycline  have  not  been  still
 produced  because  of  delay  in  the  supply  of
 machinery  by  U.S.S.  R..  if  so,  when  the
 machinery  is  expected  and  the  loss  to  Gov-
 ernment  on  this  account?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHAMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  The
 required  information  is  as  follows:—
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 January,  70 1968-69  April,  69

 Qty.  Value  Qty.  Value
 (Rs. in  lakhs)  (Rs.in  lakhs)

 Bulk  Antibiotics
 (Kgs.)  13,290  40.I5  43,648  209.56

 Capsules
 (Lakhs)  7.89  8.94  7i.82  32.02

 Vials  (Lakhs)  1.01  0.53  80.62  4I.5)

 Total  49.62  283.09

 Of  this.  the  following  quantities  together  with  their  values  were  consumed  in  making
 formulations

 ‘1968-69  April  69  January,!970
 85i  kgs.  Rs.5.4  Lakhs  34974  kgs  Rs.  27.82  lakhs

 The  plant  had  the  following  stocks  as  on  3ist  March,  69  and  3ist  January,  70  :

 3ist  January,!970
 Qty.  Value

 3st  March,  969

 Qty.  Value

 Bulk  drugs  Rs.28.34
 (kgs)  590  lakhs

 Formulations
 Vials  (Nos.

 lakhs)

 (Capsules  ow)  .62  Rs.0.36  lakhs,

 9889  kgs  Rs.6l.39  lakhs

 5.98  2.94

 2,00  0.2

 There  was  no  abnormal  accumulation  of
 stocks  as  on  3ist  March,  69  which  was  con-
 sidered  adequate  for  meeting  the  require-
 ments  of  products  of  sterile  antibiotics  and
 formulations  in  the  succeding  months.  The
 stocks  as  on  3ist  January,  70  was  adequate
 to  mect  the  vialling  and  encapsulation  re-
 quirements  in  February,  and  March,  70.
 The  plant  has  orders  for  these  products  and
 the  stocks  are  expected  to  be  liquidated  by
 the  end  of  the  year.

 (b)  Nystatin  is  scheduled  to  be  commi-
 ssioned  in  the  first  quarter  of  1971.  Certain

 balanning  equipments  for  completion  of  co-
 nstruction  of  Nystatin  plant  are  expected  to
 be  received  by  the  end  of  1970,  The  supp-
 lies  of  equipment  from  U.S.S.R,  were  in
 accordance  with  the  construction  and
 commissioning  schedules  agreed  to  with  the
 Soviet  collaborators  from  time  to  time.

 The  Commissioning  of  chlorotetracycline
 facility  is  yet  to  be  finally  decided  by  the
 company.

 As  the  commissioning  schedules  of  the
 various  products  of  Antibiotics  Factory,
 Rishikesh  have  been  drawn  up  by  the  Com-
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 pany  in  consultation  with  the  collaborators,
 the  question  of  computing  any  loss  on  this
 account  does  not  arise.

 Leprosy  ia  India

 3000,  SHRI  BABURAO  PATEL  :
 SHRI  JAGESHWAR  YADAV  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  leprosy  patients
 in

 Tnudia,  State-wise  and  age-group-wisc,

 (b)  the  social  strata  to  which  these  pa-
 tients  belong  with  percentage  of  each
 group;

 (०)  the  causes  that  lead  to  the  disease
 and  particulars  of  curability  of  the  disease
 today;

 (d)  the  total  funds  spent  on  leprosy  re-
 lief  annually  by  the  Central  Government
 during  the  last  five  years;  and

 (०)  the  practical  steps  to  be  taken  to
 fight  and  prevent  this  fell  disease?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.MURTHY)  :  (a)  The  total  number
 of  leprosy  patients  in  India  is  estimated  to
 be  2.5  million.  The  State-wise  and  age-
 group-wisc  number  of  cases  is  as  under::—

 Estimated  num. Name  of  the
 State  ber  of  cases  (in

 million)
 l.  Tamil  Nadu  0.64
 2.  Andhra  Pradesh  0.52
 3  Bihar  0.28
 4.  Maharashtra  0.22
 5.  Mysore  0.14
 6.  Orissa  0.19
 7.  Uttar  Pradesh  0.4
 8.  West  Bengal  0.  24
 9.  Remaining  States  0.3

 Total  2.50
 Age-group-wise

 Sis  years  3.75  Lakhs
 (Approx.)

 I4-and  above  (21.25  Lakhs
 (do)

 Total  25.0  lakhs
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 (b)  Leprosy  is  usually  prevalant  in  the
 lower  social  strata,  but  it  does  occur  sparin-
 gly  in  the  higher  social  strata  also.  The
 Percentage  of  cach  group  in  the  upper
 and  lower  social  strata  is  not  available.

 (c)  ‘Mycobactereum  Leprea’  popularly
 known  as  Leprosy  Baccilus  is  responsible
 for  this  disease.  The  disease  is  now  ame-
 nable  to  complete  cure  both  by  medical
 and  surgical  methods.  D.D.S,  is  the
 sheet  anchor  of  treatment  of  leprosy.  Be-
 sides,  D.D.S.,  there  are  other  drugs  like
 D.P.T.,  D.D.S.O.  and  B  663  used  in  le-
 Prosy,  but  amongst  them,  D.D.S.  in  the
 most  efficacious.

 (d)  The  Central  assistance  given  to  the
 States  for  their  Leprosy  Control  Programme
 during  the  last  five  years  is  as  under  :

 Year  Assistance  given
 (in  lakhs)

 1965-66  62.264
 1966-67  20.926
 1967-68  27.365
 1968-69  23.843
 1969-70  38.580  (so  far)

 Total  72.948  lakhs

 (०)  The  Government  of  India  has  laun-
 ched  the  National  Leprosy  Control  Progra-
 mme  from  1955,  The  domiciliary-ambula-
 tory  pattern  of  treatment  is  being  given.
 The  population  is  surveved,  people  are  exa-
 mined,  cases  are  detected  and  put  under
 treatment  and  the  healthy  contacts  are  regu-
 larly  followed  up  periodically.

 With  regard  to  the  prophylaxis  (preven-
 tion),  the  Government  of  India  has  taken
 up  the  D.D.S.  Prophylaxis  Programme  in
 some  selected  areas  initially

 Bond  Money  from  Doctors  Proceeding
 for  Specialised  Training  Abroad

 300i.  SHRI  BABURAO  PATEL  :
 SHRI  SEZHIYAN  :
 SHRI  SAMINATHAN  :
 SHRI  ANBAZHAGAN  :

 WIN  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  state  :
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 (a)  the  reasons  for  increasing  the  quan-
 tum  of  ‘Bond  money’  from  Rs.  30,000  to
 Rs.  50,000  from  doctors  proceeding  for
 training  to  foreign  countries  on  Fellowships
 and  Research  Grants;

 .(b)  the  number  of  doctors  who  have  set-
 tled  down  in  foreign  countries  to  improve
 their  financial  prospects  during  the  last  two
 years;

 (c)  the  practical  steps  takento  create
 better  conditions  of  work  in  India:  and

 (d)  the  main  recommendations  of  the
 hospital  study  group  and  when  they  will  be
 implemented?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.MURTHY)  :  (a)  The  quantum  of
 Bond  money  is  calculated  on  the  basis  of
 all  monies  paid  to  the  Government  servant
 Proceeding  on  Fellowship,  etc.,  or  expended
 on  his  account,  e.g.,  pay  and  allowances,
 leave  salary,  cost  of  fees,  travelling  and
 other  expenses,  cost  of  international  travel
 and  cost  of  training  abroad  met  by  the  for-
 eign  Government/Ageney  concerned.  The
 bond  money  therefore  varies  in  each  case
 and  there  is  no  fixed  amount  prescribed.  As
 such,  the  question  of  increase  in  the  ‘Bond
 money’  from  Rs.30,000  to  Rs.50,000  as
 suggested  in  this  part  of  the  question  does
 not  arise.

 (b)  Information  regarding  the  number
 of  doctors  who  have  settled  down  in  foreign
 countries  during  the  last  two  yvearsis  not
 available.  However,  according  to  the  in-
 formation  that  is  available,  256  Indian  Doc-
 tors  settled  down  in  foreign  countries  from
 967  to  1968,

 (c)  The  emoluments  of  the  medical  offi-
 cers  under  Government  have  been  substan-
 tailly  improved.  Those  working  in  rural
 areas  have  bzen  given  special  incentives.

 (d)  The  main  recommendations  of  the
 Hospital  Study  Group  were  laid  on  the
 Table  of  the  Lok  Sabha  in  reply  to  Unsta-
 rred  Question  No.50l9  answered  on  the
 25.3.1968,  In  so  far  as  implementation  of
 these  recommendations  is  concerned,  copies
 of  the  Report  of  the  Hospital  Studp  Group
 were  forwarded  to  all  the  State  Governments
 for  such  action  as  they  deemed  fit.  No  par-
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 ticular  action  was  envisaged  on  the  part  of
 the  Central  Government  in  regard  to  their
 implementation.

 Production  Capacity  of  Polyester
 Filament  Yarn

 3002.  SHRI  S$.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  current  production  capacity  of
 polyester  filament  yarn  in  the  country;

 (b)  if  current  production  is  based  on
 indigenous  technology  what  encouragement
 is  being  given  by  Government  to  such
 indigenous  technology  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  market  has
 received  well  polyester  filament  yarn
 produced  with  indigenous  technology  and
 has  pressed  Government  for  increased
 indigenous  supplies  immediately  ;  if  so,
 the  action  thereon;  and

 (d)  wheteher  any  applications  are
 pending  with  Government  for  expansion
 of  current  polyester  filament  yarn  produ-
 ction  capacities;  if  so,  the  action  taken
 thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  0.  R.  CHAVAN)  :
 (a)  700  tonnes  per  annum.

 (b)  to  (७).  Two  existing  units  manufac-
 turing  nylon  filament  yarn  were
 Permitted  to  produce  one  tonne  per
 day  each  of  Polyester  Filament  Yarn  by
 way  of  diversification  on  the  basis  of
 their  claim  that  production  would  be
 established  from  indigenous  know-how
 developed  by  them.  A  detailed  study  of
 the  technological  suitability  of  the  poly-
 ster  yarn  produced  by  domestic  manufa-
 cturers  was  carried  out  last  year  and
 certain  variations  were  noted  with  refer-
 ence  to  imported  yarn  of  standard  quality.

 There  have  recently  been  some  reports
 from  fabric  producers  about  yarn  produced
 by  domestic  manufacturers  and  there
 were  also  requests  from  the  fabric  manu-
 facturers  for  increased.  indigenous  supplies.
 Applications  from  the  two  units  already
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 permitted  to  manufacture
 filament  yarn  for  further  expansion  are
 under  consideration  of  Government
 as  also  other  proposals  for  increasing
 the  capacity  for  manufacture  of  polyester
 filament  yarns  at  reasonable  prices  to  meet
 the  demand  foreseen  in  the  next  four
 years.

 Polyester

 Marginal  Expansion  of  Nylon  Yarn
 Units  to  minimise  Imports

 3003.  SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whethe:  Government  are  contempl-
 ating  to  allow  marginal  expansion  to  exis-
 ting  nylon  yarn  units  at  low  forenig  exch-
 ange  cost,  with  a  view  to  curtail  nylon  yarn
 imports  on  which  valuable  foreign  ex-
 change  is  being  spent,  and  also  with  a  view
 to  meet  the  country’s  demand  in  the
 shortest  possible  time  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  in
 approving  the  marginal  expansion  for
 various  units  ;

 (c)  whether  the  average  gestation  period
 fora  new  nylon  yarn  unit  is  5-6  years
 whereas  marginal  expasion  of  the  order  of
 600-700  tons  per  annum  can  be  effected
 by  existing  units  in  short  period  of  2
 months  and  at  negligible  foreign  exchange
 cost  of  Rs.  50  lakhs  ;

 (d)  the  foreign  exchange  saving  per
 annum  if  additional  capacity  is  achieved
 through  marginal  expansion  ;  and

 (e)  whether  Government  propose  licensing
 any  further  new  unitsin  the  Fourth  Five
 Year  Plan  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.  R.  CHAVAN)  :  (a)
 Yes.
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 (b)  After  a  study  of  the  production  costs
 and  the  economics  associated  with  the
 unit  size»  Government  have  come  to  the
 conclusion  that  fornylon  yarn,  a  unit  of
 6  tonnes  per  day  capacity  in  the  first  phase
 and  2  tonnes  per  day  capacity  in  the
 ultimate  phase  would  be  an  economic  size.
 Two  existing  units  have  been  permitted  to
 expand  upto  the  phase  of  6  tonnes  a  day,
 and  are  already  in  full  production.  Two
 more  units  have  deen  issued  letters  of
 intent  for  expansion  upto  this  level.  In
 the  case  cf  the  third  unit  which  is
 in  production  at  700  tonnes  per  annum,
 the  question  of  expansion  to  the  capacity
 of  2,300  tonnes  per  annnm  is  under
 consideration.  Other  five  units  licensed  or
 given  letters  of  intent  have  not  yel  impl-
 emented  the  original  schemes.

 (०)  Yes,  Marginal  expansions  can  cert-
 ainly  be  achieved  in  a  much  shorter
 period  and  at  very  much  lower  foreign
 exchange  cost  compared  to  new  units.

 (9)  and  (०).  This  would  depend  upon
 the  size  of  the  new  units  and  the  extent
 of  additional  capacity  achieved  through
 marginal  expansion.  The  question  whether
 in  these  circumstances  new  units  should  be
 licensed  in  the  Fourth  Plan  is  under
 consideration.

 Disposal  of  Smuggled  Goods

 3004  SHRI  N.  R.  DEOGHARE  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  value  of  various  varieties  of
 smuggled  goods  seized  during  the  year
 969  ;

 (b)  the  manner  in  which  these  articles
 were  disposed  of  ;  and

 (c)  the  benefit  accrued  to  Government
 thereby  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINITSRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  (a)  The  value  of  various
 varieties  of  smuggled  goods  seized  during
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 969  is  as  under  :

 (in  lakhs)

 Gold  valued  at  Silver  Watches  Synthetic  Other  Total
 international  value  value  Fabrics  &  articles
 rate  yarn

 530  94  4i5  644  88  2501

 (b)  the  manner  in  which  the  confiscated
 articles  were  disposed  of  is  as  under  :

 (i)  Gold,  gold  jewellery,  silver  and
 silver  jewellery  were  deposited  in
 the  Mint.

 (ii  )  Cut-diamends  and  precious  stones
 were  exported  through  Handloom
 and  Handicrafts  Export  Corpora-
 tion,

 (iii)  Colves,  cassia  and  cinnamon,  nut-
 megs  etc.  were  sold  through  the
 State  Trading  Corporation.

 (iv)  Rough  diamonds  and  _  precious
 stones  were  sold  by  the  Customs
 Department  by  Public  auction  to
 licence  holders.

 (v)  Other  consumer  goods  were  sold
 to  the  National  Consumer  Co-opera-
 tive  Federation  Ltd.,  Military
 Canteen  Stores  and  Central  Govern-
 ment  Employees  Consumer  Co-
 Operative  Societies  run  by  the
 Ministry  of  Home  Arfairs.

 (vi)  Other  trade  goods  were  sold  by
 Director  General  Supplies  and
 Disposal  by  auction.

 (c)  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Library  and  Maseum  Advisers

 3005.  SHRI  DR.  P.  MANDAL:
 SHRI  5,  C.  SAMANTA  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  her  Ministry  has  approved
 the  appointments  and  reappointments  of
 the  Library  and  Museum  Advisers  in  the
 Education  Ministry;  and

 (b)  whether  the  Ministry  found  justifica-
 tion  for  these  two  positions  considering
 actual  expenditure  on  them  in  the  earlier
 period  and  the  number  of  cases  actually
 referred  to  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHD  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Question  does  not  arise.

 Sureties  for  Loan  for  Taxi  or  Scooter
 from  Nationalised  Banks

 3006.  SHRI  VIKRAM  CHAND
 MAHAJAN  :  Will  the  Minister  of
 FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  as  and  when
 loan  is  asked  for  taxi  or  scooter,  the
 menagement  of  nationalised  banks  insist
 on  sureties  of  property  holders  and  income-
 tax  clearance  certificates;  and

 (b)  if  so,  what  steps  are  being  takeu  to
 eliminate  these  hurdles  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  The  nationali-
 sed  banks  which  provide  credit  facilities
 to  taxi/scooter/auto  rickshaw  drivers  genera-
 Hly  insist  on  one  or  twO  sureties  or
 guaranters  or  a  co-signatery  in  respect  of
 the  advances,  in  addition  to  a  charge  on
 the  vehicles.  Although  the  surety-
 guarantor/co-signatory  should  be  accept-
 able  to  the  banks,  it  is  not  a  condition
 that  they  should  be  property  holders.  The
 question  of  income-tax  clearance  certifi-
 cate  will  not  arise  in  the  case  of  small
 borrowers  who  are  not  income-tax  assessees,
 However,  in  order  to  ensure  that  a  small
 man  having  a  wothwhile  scheme  is  not
 debarred  from  getting  a  loan  because  of
 the  absence  of  adequate  security  or  his
 inability  to  provide  a  personal  guarantee,
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 the  Coordination  Committee  of  the  public sector  banks  has  been  requested  to  review the  existing  position  to  see  how  far  suita- ble  alternation  ‘procedures  can  be  evolved.

 Allocation  For  Housing  Scheme  In  Gujarat
 3007.  SHRI  S,M.SOLANKI  :  Will  the

 MINISTER  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  allocated  to  Gujarat
 State  in  the  years  1968,  969  and  970  for
 constructing  houses  under  the  Cetral
 Government  Housing  Schemes;

 a  (0)  the  demand  made  by  the  State
 overnment  for  these  purposes;  and
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 (c)  the  total  amount  already  disbursed
 uptil  now  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.  S.  MURTHY)  :  (a)  to  (c).  Comtral
 assistance  in  the  form  of  loans  and  grants
 was  drawn  by  the  State  Government
 during  ‘1967-68  and  ‘1968-69  onthe  basis
 of  expenditure  reported  by  them  subject
 to  the  allocation  made  and  the  Plan
 outlay  approved  for  the  respective  years,
 The  particulars  for  the  two  years  are  as
 follows:

 Outlay  proposed  by
 Gujarat  Government

 Central  assistance
 allocated

 Central  assistance  drawn

 967—68  968—69

 (Rupees  in  lakhs)
 a  ee

 228,00  137.00,

 67.70  00.62

 47.78  85.6

 For  the  Fouth  Five  Year  Plan  beginning
 from  1969-705,  Central  assistance  for  all
 State  sector  schemes  (including  housing
 schemes)  is  being  allocated  and  released
 to  the  State  Governments  in  the  form  of
 block  loans  and  block  grants.  The  State
 Governments  have  complete  freedom  to
 determine  the  amounts  to  be  utilised  under
 different  State  sector  programmes  according
 to  their  priorities  and  requirements.  The
 total  block  Central  assistance  allocated  to
 the  Government  of  Gujarat  during  ‘196970
 for  various  State  sector  schemes  is
 Rs.2820.00  lakhs.  The  amount  utilised
 under  housing  schemes  out  of  this  block
 assistance  has  not  yet  been_reported  by  the
 State  Government.

 Assessment  of  Income  Tax

 3008.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  an  original
 copy  of  the  Challan  under  which  an
 Income-tax  Astessee  pays  his
 Income-tax  is  required  to  be  sent  to  the
 concerned  Income  Tax  Office  by  the
 Reserve  Bank  or  Treasury  Office  as  the
 case  may  be,  within  a  certain  time-limit,
 but  it  never  reaches  its  destination  in
 many  Cases;

 (b)  if  so,  whether  there  receipts  are  to  be
 attached  to  the  relevant  files  of  the
 assessees  within  a  stipulated  period;

 (c)  if  so,  despite  this  fact  whether  the
 Recovery  Cell  of  Income-tax  Office.  New
 Delhi,  has  issued  cach  a  large  cumber  of
 Anticipatory  letters  for  production  of
 these  recei  pts  or  their  attested  copies;  and

 @  if  what  action  is  being  taken  by
 Government  to  rectify  this  defect  and
 remove  the  hardships  to  assessees  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
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 SETHI  :  (a)  The  original  copies  of  the
 challans  are  to  be  sent  back  by  the  Reserve
 Bank/State  Bank/Treasury,  as  the  case
 may  be,  to  the  Income-tax  Department
 asearly  as  possible.  It  is  not  correct  to
 say  that  the  challans  never  reach  their
 destination.

 (b)  The  challans  received  from  Reserve
 Bank/State  Bank/Treasury  are  placed  op
 the  relevant  files.  There  is  no  prescribed
 time  limit  for  placing  challans  on  files
 but  this  is  expected  to  be  done  immedia-
 tely  on  receipt  of  challans,

 (c)  Anticipatory  letters  have  been  issued
 by  the  Income-tax  Department  New  Delhi
 in  those  cases  where  challans  are  not
 available  on  the  files  with  a  view  to  verify
 the  correctness  of  the  record  and  to  avaoid
 unnecessary  hardship  to  the  assessee  that
 may  be  caused  by  the  issue  of  wrong
 Recovery  certificates  to  the  Tax  Recovery
 Officers.  It  is  only  in  cases  where  the
 assessees,  in  reply  to  the  anticipatory
 letters,  intimate  that  payment  has  already
 been  made,  they  are  asked  to  produce  the
 counterfoils  of  the  challans  for  verification
 of  the  payment  made.  On  receipt  of  the
 counterfoil  of  the  challan,  the  Income-tax
 Officer,  countersigns  the  true  copy  in  token
 of  his  verification  and  places  the  same  on
 record.

 (d)  To  ensure  proper  and  prompt  placing
 of  the  challans  on  the  individual  files  of  the
 assessees,  the  system  of  filing  of  challans
 has  been  tightened  up  and  the  Supervisory
 Staff  have  been  directed  to  test—check  the
 proper  filing  of  the  challans.

 Recruitment  of  Assistant  Engineers  and
 Assistant  Executive  Engineers  through

 U.P.S.C.

 3009.  SHRIS.D,.SOMASUNDARAM  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HCUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  whether  it  is
 a  factthat  the  C.P.W.D.  has  decided  to
 stop  recruiting  Assistant  Engineers  and
 Assistant  Executive  Engineers  through
 U.P.S.C.  with  aview  to  redress  the
 grievances  and  to  keep  up  the  general
 morale  of  the  Departmental  Engineers  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MUTHY)  :  No  Sir,  It  has  not  been
 decided  to  stop  recruitment  of  Assistant
 Executive  Engineers!  through  the  U.  P.
 S.C.  As  regardsAsstt,  Engineers  a  propo-
 sal  to  stop  direct  recruitment  to  this  grade
 is  under  consideration  of  the  Government.

 Spearate  Cadre  of  Assistant  Executive
 Engineers  in  C.P.W.D.

 3010.  SHRI  S.D.  SOMASUNDARAM:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  the  Unstarred  Question  No.  4765
 on  the  22nd  December,  969  and  state  as
 to  how  it  was  Justifiable  to  create  a  cadre
 of  Assistant  Executive  Engineers  with  a
 different  scale  of  pay,  promotional  pros-
 Pect  etc.  for  performing  duties  required  of
 Sub--Divisional  Officers,  viz.,  Assistant
 Engineers  when  itis  not  justifiable  to
 Create  for  graduates  a  cadre  of  Junior
 Engincers  as  has  been  done  in  the  Sout-
 hern  State  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY):  It  is  not  correct  to
 state  that  a  cadre  of  Assistant  Executive  En-
 gimeers  was  created  for  Performing  duties
 required  of  Assistant  Engineers.  The  main
 purpose  of  having  the  post  of  Assistant
 Executive  Engineer  in  the  Junior  Class
 I  cadre  was  to  attract  the  best  engineering
 talent  in  the  country  for  ultimately  manning
 the  higher  posts  in  the  Department.  The
 Sub—divisions  were  intended  to  be  a
 training  ground  tothe  Assistant  Executive
 Engineers  before  their  absorption  as
 Executive  Engineers.

 West  German  Delegation's  visit  to  india

 30i,  SHRI  BADRUDDUJA  :
 SHRI  K.  HALDER  :
 SHRI  JYOTIRMOY

 Will  the  Minister
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the

 BASU  :
 of  FINANCE  be

 West  German
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 Delegation  which  visited  Indiain  January,
 970  was  headed  by  Mr.  Hermann  Josef
 ABs  who  was  Financial  Adviser  to  Hitler;
 and

 (b)  the  particulars  of  other  members
 of  the  delegation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  The  West  German  Delega-
 tion  was  headed  by  Dr.  Hermann  J.  Abs,
 Chairman,  Supervisory  Board,  Deutsche
 Bank.  So  far  asthe  Government  of  India
 are  aware,  Dr.  Abs  was  never  Financial
 Adviser  to  Hitler.

 (b)  Astatementis  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—2869/70}

 Biacklisting  of  Shri  K.A.  Laxman  Prabhu
 of  Calcutta

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 SHRI  K.M.  MADHUKAR  :

 3012.

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  afact  that  Shri  K.A.
 Laxman  Prabhu  of  Calcutta  who  had
 furnishing  to  information  Government
 regarding  cases  of  tax  evasion  had  been
 blacklisted  by  the  Central  board  of  Direct
 Taxes;

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  Shri  Parbhu  has  submitted
 a  memorandum  to  the  President  and  the
 Prime  Minister  protesting  against  the
 Board's  action  against  him;  and

 (d)  if  so,  the  action  being  taken  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  No  black-list  as
 such  is  maintained  in  respect  of  infor-
 mants.  But  undesirable  informants  are
 ignored  and  no  action  is  taken  on  the
 informantion  furnished  by  them  unless
 considered  necessary.  The  investigating
 agencies  of  the  Income-tax  Department  act
 on  the  information  furnished  by  the
 informants  of  such  information  is  precise

 PHALGUNA  25,  1991,  (SAKA)  Written  Answers  74

 and  useful,  and  further  if  the  informant
 is  considered  reliaLle  having  regard  to  his
 antecedents.  If  it  is  found  that  the  antece-
 dents,  behaviour  and  the  information
 furnished  in  earlier  cases  does  not  justify
 any  reliance,  instructions  are  issued  that
 such  informants  may  be  ignored.  In  view
 of  the  assurance  of  secrecy,  it  is  not
 possible  to  furnish  details  in  respect  of
 individual  informants  but  action  is  taken
 on  the  lines  indicated  above.

 (०)  and  (d).  Reward  rules  provide  that
 no  representation  lics  against  a  decision
 under  the  said  rules.  However,  complaints
 from  informants  are  examined  and,  if
 necessary,  redressed.  If  an  informant
 persists  in  repeating  the  complaints  found
 frisolous,  such  further  complaints  are
 ignored.

 Fall  in  price  of  fertilisers

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 SHRI  J.K.  CHOUDHURY  :
 SHRI  PRAKASH  VIR  SHASTRI:
 SHRI  ATAM  DAS:

 3013.

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether,  while  inaugurating  the  9
 annual  general  meeting  of  the  Indian
 chemical  Manufacturers’  Association  In
 Bombay  onthe  !0th  January,  1970,  he
 pleaded  for  united  efforts  by  the  public  and
 Private  sectors  to  bring  down  the  prices  of
 fertilisers  to  a*'reasonable  level  within  a
 specified  perivd"’;

 (b)  if  so,  the  average  selling  prices  per
 tonne  of  fertilisers  of  cach  variety  procu-
 ced  by  the  Public  and  Private  sector  plants
 separately,  year—wise  from  966—67,  to
 3969—70,  tic  average  selling  prices  of
 different  varieties  of  imported  fertilisers  per
 tonne,  year—wise  from  ‘196€—67  to
 969—70;

 (०)  what  will  be  the  ‘‘reasonable  level”
 and  what  uate  is  envisaged  by  ‘“‘withina
 specified  period”;  and

 (d)  the  positive  steps  which  have  been  or
 are  being  taken  by  Government  to  bring
 down  the  prices  of  fertilisers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
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 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS’  (SHRI  0.7.  CHAVAN)  :
 (a)  Yes.  This  was  however  at  the  inaugu-
 ration  of  the  29th  annul  general  meeting
 of  the  Indian  Chemical  Manufacturers
 Association  and  not  at  the  9th  annual
 general  meeting.  Further,  the  speech
 teferred  to  prices  of  chemicals  in  general
 and  not  to  fertilisers,  in  particular.

 (b)  Information  in  regard  to  the  sclling
 prices  of  different  varieties  of  fertilisers
 is  available  in  Chapter  7  of  the  publication,
 ‘Fertiliser  Statistics”  !968—69.  ‘Informa-
 tion  inrespect  of  prices  in  967—70  is
 not  readily  available.

 (c)  It  is  not  possible  to  indicate  any
 specific  figures,  although  the  intention  is
 that  the  internal  prices  should  as  for  as
 Possible  be  comparable  to  the  landed  prices
 of  imported  varleties.  By  a  specified  period,
 we  generally  mean  5—l0  years,  the  dura-
 tion  varying  with  each  chemical.

 (d)  Government  are  constantly  endeavou-
 ring  to  bring  down  the  prices  of  fertilisers
 produced  within  the  country.  The  steps
 taken  to  bring  down  fertiliser  prices  are:—
 cost  reduction/improvement  of  perfor
 mance  by  putting  up  plants  of  higher-
 capacity,  control  over  consumption
 standards  of  raw  materials,  substitution  by
 cheaper  alternative  materials,  obtanining
 optimum  capacity  utilisation  and  utilisa-
 tion  of  new  and  improved  technology.  It
 is  hoped  that  as  a  result  of  these  measures
 as  also  setting  up  of  new  plants  it  would
 be  possible  to  effect  considerable  reduction
 in  the  consumer  prices  of  fertjlisers  in  the
 next  few  years.

 Scheme  of  Splitting  the  Office  of  Audit
 and  Account  Posts  and  Telegraph

 at  Nagpur

 30i4.  SHRI  DEORAO  PATIL:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleaced  to
 state  :

 (a)  whether  Government  are  in  receipt  of
 the  Memorandum  submitted  by  the
 Members  of  Parliament,  requesting  the
 Goverment  to  withdraw  the  scheme  of
 splitting  the  Office  og  Director  of  Audit
 and  Accounts,  Posts  and  Telegraph  at
 Nagpur;  and

 (b)  ifso,the  action  taken  by  Government
 to  save  the  employees  from  the  inevitable
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 hardships  and  to  save  all  the  importance
 of  Nagpur  city  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MININTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  No,  Sir.  Some  communica-
 tions  from  individual  Members  of
 Parliament  were,  however,  reccived  on  the
 point.

 (b)  There  is  no  likelihood  of  any  signifi-
 cent  number  of  officials  being  affected
 adversely.  However,  with  a  view  to
 avoiding  hardship  to  the  staff  the  Comptro-
 Her  and  Auditor  General  has  decided
 that  nobody  would  be  transferred  to  the
 new  unit  against  his  wishes,  There  will
 be  neither  retrenchment  of  staff  nor  rever-
 sion  of  existing  officiating  promotees  in
 the  Nagpur  office.  The  Comptroller  And
 Auditor  General  has  indicated  that  even
 after  decentralisation  a  sizeable  part  of
 this  office  will  continue  to  function  at
 Nagpur  for  dealing  with  P  and  T  transac-
 tions  of  the  Maharashtra  Circle,

 0.  D.  A.  Lottery  Scheme

 3015.  SHRI  MUHAMMAD  SHERIFF:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  the  approximate  profit  earned  by
 the  Delhi  Deve  to  pment  Authorityin  the
 first  and  second  Draw  of  the  Lottery  ;

 (b)  the  detailed  plan  chalked  out  by
 the  D.  D.  A.  to  provide  certain  amenities
 to  the  public  out  of  the  Profit  earned  by
 this  process;  and

 (c)  whether  any  complaints  have  been
 received  by  Government  against  the
 lottery  to  be  continued  and,  if  so,  the
 details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 8.  5.  MURTHY)  (a)  Rs.  12.  50  lakns  and
 Rs.  8.  50  lakhs  respectively.

 (b)  The  profits  earned  by  the  Delhi
 Development  Authority  are  proposed  to
 be  utilised  for  the  following  schemes:—

 (l)  Construction  of  cheap  tenements
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 for  the  low  income  service  person-
 nel.

 (2)  Improvement  in  the  J.  J.  Colonies.

 (3)  Resettlement  schemes  for  the  benefit
 ofthe  villagers  whose  lands  have
 been  acquried  and  whose  villages
 have  come  within  the  urbanisable
 limits  of  Master  Plan  for  Delhi.

 (4)  Setting  up  of  Community  and
 Social  Wei  fare  Centres.

 (c)  No.

 Grant  of  Distribution/Sales  Agencies
 to  Unemployed  Engineers  and

 Diploma  Holders

 30l6.  SHRI  DEVEN  SEN  :  Will  tae
 Minister  Uf  PETROLEUM  AND  CHEMI.
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 Please  to  state:

 (a)  whether  Government  have  decided
 to  give  distribution/sale  agencies  for
 products  form  under-takings  under  his
 Ministry  excluding  that  of  the  Indian  Oil
 Corporation  to  unemployed  engineering
 graduates  and  diploma-holders;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  such  decision
 and  the  progress  made  so  far  in  implemen-
 tation  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  CF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  0.  R.  CHAVAN):  (a)  and  (b).  As
 far  as  the  Departments  of  Petroleum  and
 Chemicals  are  concerned,  the  Fertilizer
 Corporation  of  India  has  drawn  up  a
 scheme  for  the  training  of  unemployed
 gtaduates,  particularly  graduates  in  scie-
 nee  subjects  and  agricultural  science,  in  all
 aspects  of  marketing  agricuitural  inputs.
 On  successful  completion  of  the  training  of
 selected  candidates,  they  will  be  offered
 dealership  of  the  Corporation’s  products
 inrural  areas.  To  begin  with,  300  candi-
 dates  are  proposed  to  be  trained  this  year.
 The  Corporation  is  scrutiuuising  the  appli-
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 cations  received  and  the  training  of  the
 selected  candidates  isexpected  to  begin
 between  May  and  June,  ‘1970.

 Information  in  respect  of  the  Department
 of  Mines  and  Metals  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House
 in  due  course.

 निर्माण  आवास  तथा  नगरोय  विकास  विभाग
 के  वातानुकूल  तथा  विद्युत  डिवोजन  के

 सालियों  तथा  खलासियों  को  थर्वों  बेना

 3017.  श्रो  निहाल  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य
 तथा  परिवार  नियोजन  तथा  निर्माण,  आबास

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्‍या  यह  सच  हैं  कि  निर्माण,  प्ावास
 तथा  नगरीय  विकास  विमाग  के  वातानुकलन
 तथा  विद्युत  डिबीजन  के  मालियों  तथा  रूलासियों
 को  वर्दियां  नहीं  दी  जाती हैं  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  क्‍या  कारण  हैं?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  और  निर्माण
 आबास्त  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (श्री  ब०  स्‌०  मूर्ति)  :  (क)  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विमाग  के  गा्डनरों  (जो
 माली  कहलाते  हैं  )  को  वर्दी  (यूनीफामं)
 नहीं  दी  जाती।  तथापि,  ऐसे  खलासियों
 जिनका  पद  नाम  पहले  कलीनर्स  श्रौर
 पम्प  एटेंडेट  था,  को  वर्दी  दी  जाती  है  1

 (ख)  केवल  उन  कार्यप्रभावित  कमंचा-
 रियों  कों  वर्दियां  दी जाती  है  जिनकी  ड्यूटी  ऐसी
 है  जिसमें  कपड़ों  की  हानि  होती  है  या  असामान्य
 तौर  से  कपडे  फटते  हैं,  या  उन  कमंत्र।रियों
 को  जिन्हें  चलती  हुई  मशीनों  के  पास  कार्य  करना

 होता  है  या  उनको  जो  सरकारी  उच्च  अधिकारियों
 के  सम्पेंक  में  आते  हैं।  उपयुक्त  माग  (क)
 में  उल्लेखित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 मालियों  और  खलासियों  के  अन्य  जो  इनमेंसे
 किसी  मी धर्त  को  पूरा  नहीं  करते,  वे  वर्दियों
 की  सप्लाई  के  पात्र  नहीं  हैं।
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 Value  of  orders.  placed  with  small
 anits  by  DGS&D

 30I8  SHRI  BADRUDDUIA  :
 SHRI  K.  HALDER:
 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :

 Will  the  Minister  of  SUPPLY  be  pleased
 to  state:

 (a)  The  value  of  orders  placed  by  the
 D.G.S.  &.  D.  with  small  unitsin  each
 State,  during  1968-69  separately  ;  and

 (b)  the  plan  drawn  up  by  D.G.  S.  &.D
 for  the  coming  five  years  to  boost  the
 ‘small  sector  in  each  State  ?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.  K.
 KHADILKAR)  :  (a)  A  statement  indica-
 ting  the  value  of  orders  placed  by  the
 D.G.S.  &  D.  on  small  units  in  968
 69,  clasified  by  State  wise  location  of  supp-
 liers,  is  on  the  Table  of  the  House
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2870/70}

 (b)  The  Directorate-Gencral  of  Supplies
 &  Disposals  is  not  epecifically  charged
 with  the  function  of  boosting  the  small
 scale  sector.  That  responsibility  rests  more
 on  the  State  Governments  in  consulta-
 tion  with  the  Department  of  Industrial
 Develop:  where  y.  However.
 as  apart  of  its  purchase  policy,  the
 DGS&D  encourages  the  small  sector
 primarily  by  reserving  moreand  more
 items  for  exclusive  purchase  from  it  and
 by  givingit  a  price  preference,  where
 considered  necessary.  Tho  DGS&D  is
 essentially  a  purchase  organisation,  whose
 activities  are  determined  mainly  by  the
 orders  is  receives  from  various
 indentors  for  the  purchase  of  stores
 As  such,  itis  not  in  a  position  to  draw  up
 specific  Five  Year  plans  of  purchase  from
 the  various  sectors  of  the  economy.

 Advertisement  space  For  public  sector
 undertakings  and  nationalised

 banks  in  souvenir  published
 by  A.I.  ८.८.

 30l9.  SHRI  VIRENDRA  KUMAR
 SHAH  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  public  ssctur  under-
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 takings  which  had  taken
 space  in  the  Souvenir  published  during
 the  Delhi  session  of  some  members  of
 All  India  Congress  Committee  held  on
 22nd  and  23rd  November,  1969;

 advertisement

 (b)  the  names  of  the  nationalised  Banks
 which  too  had  taken  advertisement  space
 in  the  above  Souvenir;

 (c)  the  schedule  of  charges  for  the  adve-
 Ttisements  ;

 (d)  the  expenditure  on  such  advertise-
 ments  incurred  by  each  of  the  above
 separately;  and

 (०)  the  reasons  which  led  these  units  to
 buy  advertisement  space  in  this  souvenir  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI:  (a)  to  (e).  Public  Enterprises  and
 Nationalised  Banks  take  advertisement
 space  in  various  media  like  periodicals,
 Souvenirs,  etc.  for  different  purposes,  in-
 cluding  promotion  of  the  public  image,  etc.
 The  Managements,  of  these  organisations  no
 doubt,take  into  account  the  usefulness  ofthe
 various  advertising  media  available  to  them
 while  selecting  the  praticular  media  for  ad-
 vert'sement.  Government  do  not  propose  to
 interfere  in  such  matters  which  fall  within
 the  sphere  of  day  to  day  administration
 of  these  organisations,  Collection  of  the
 details  will  also  not  be  commensurate
 with  the  expected  results.

 भारत  ये  उर्वरक  संयंत्रों  में  प्रयोग
 के  लिये  कच्चे  माल  के  रूप  सें

 एसोनिया  को  उपलबधता

 3020.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी:  क्‍या

 पेट्रोलियम  तथा  रस।यन  ओर  खान  तथा  धातु
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  ईरान  से  एमोनिथा  आयात  करके
 भारत  में  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है;

 :  (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचा र
 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  कार्य-

 वाही  करने  का  है  कि  तीन  से  चार  वर्षों  के  अन्दर
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 अन्दर  कच्चा  माल  मारत  में  ही  उपलबूध  हो
 सके;

 (ग)  क्‍या  एमोनिया  से  तैयार  होने  वाला
 उबरक  नैफ्था  तथा  भारत  में  उपलब्ध  अन्य
 कच्चे  माल  से  तैयार  होने  वाले  उवरक  से  सस्ता
 है;  और

 (घ)  यदि  ईरान  पांच  अथवा  दस  वर्ष
 बाद  कुछ  कारणों  हेतु  एमोनिया  सप्लाई  करना
 बन्द  कर  दे  तो  क्या  उक्त  संयंत्र  की  मशीनों
 में  कुछ  परिवर्तन  करके  नेफथा  से  उर्वरक  तैयार
 किया  जा  सकेगा  अथवा  क्‍या  उस  संयंत्र  में  तेयार
 होने  वाले  उवंरक  की  बिक्री  से  पांच  दस  वर्ष
 में  संयंत्र  की लागत  को  वसूल  किया  जा  सकेगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  Ao  To
 खब्हाण  t  (क)  ईरान  से  आयातित  प्रमोनिया  के
 श्राघार  पर  भारतीय  उबरक  निगम के  ट्राम्बे  एकक
 के  विस्तार  का  सरकार  विचार  कर  रही  है  ny

 (ख)  1972-73,  से  7  वर्षों की  भ्रवधि  के
 लिए  ट्राम्बे-विस्तार  एकक  ईरान  से  झायातित
 अमोनिया  का  इस्तेमाल  करेगा  ।

 (ग)  क्‍योंकि  नाइट्रोजनी  उ्वंरक  के  उत्पादन
 में  अमोनिया  पहला  कदम  है,  भ्रायातित  अ्मोनिया
 पर  स्थापित  सन्यन्त्र  के  मुकाबले  में  नेफथा  या

 दूसरे  कच्चे  माल  पर  आधारित  सन्यन्त्र  पर
 अधिक  पूजी  लागत  शभ्रायेगी  ।  उवंरक  की
 उत्पादक  लागत,  प्रत्येक  भ्रवस्था  में,  मुख्य  कच्चे
 मालों  की  सापेक्षित  कीमतों  और  अन्तिम  उत्पादों
 की  किस्म  पर  निर्भर  होगी  ।

 (घ)  अगर  झायातित  भ्रमोनिया  उपलब्ध
 नहीं  है  तो  (उर्वरक  के  उत्पादन  के  लिए)  नेफथा
 या  अन्य  कच्चे  माल  से  अमोनिया  के  उत्पादन  के
 लिए  एक  नया  सन्यन्त्र  लगाया  जायेगा  |

 Setting  up  Consortia  to  undertake
 construction  projects  in  India

 and  Abroad

 3021.  SHRI  R.  K.  BIRLA  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  Government  have  decided
 to  set  uptwo  consortia  to  undertake  the
 work  of  construction  of  projects  both  in
 India  and  abroad  with  a  view  to  tackle  the
 problem  of  under-utilisation  capacity  in
 major  public  sector  plants.

 (b)  if  so,  the  actual  functions  of  these
 consortia;

 (c)  the  time  by  which  these  consortia
 will  be  set  up;  and

 (d)  the  circumstances  which  led  Govern-
 ment  to  take  a  decision  for  setting  up  these
 consortia?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  and  (c).  Yes  Sir.  The  Govern-
 ment  have  already  set  up  the  Indian  Conso-
 ratium  for  Power  Projects  Private  Limited,
 which  was  ragistered  on  25th  June,  1969.
 Another  Consortium  known  as  the  Indian
 Consortium  for  Industrial  Projects  is  expe-
 cted  to  be  registercd  shortly.

 (b)  and  (d).  The  dicisionto  set  up  the
 two  Consortia  was  taken  to  maximise  the
 utilisation  of  capacity  of  public  enterprises
 working  in  the  field  of  power  plant  manu-
 facture  and  in  the  field  of  machine  buil-
 ding  respectively  by  taking  turn-key  jobs
 for  supply  of  equipment  for  steel  plants,
 power-houses  etc.

 Deputationists  in  Central  Government
 Undertakings  in  Orissa

 3022.  SHRI  K.P.  SINGH  DEO:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Central
 Government  Undertakings  in  Orissa  have
 served  notices  to  the  Officers  serving  under
 them  on  Deputation  from  the  State  Gover-
 nment  to  givetheir  option  either  to  stay
 permanently  in  these  undertakings  or  to  go
 back  to  the  State  Government  :

 (b)  whetherit  is  also  a  fact  that  the
 State  Government  have  shown  concern  in
 regard  to  this  move  of  Government  ;

 2
 if  so,  the  number  and  category  of

 officers  affected;  and

 (d)  the  reasons  therefor  and  the  reaction
 of  Government  to  the  concern  expressed
 by  State  Government?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  There  are
 3  main  Central  Government  Underta-
 kings  in  Orissa,  namely,  Rourkela  Steel
 Plant  of  Hindustan  Steel,  Koraput  Unit
 of  Hindustan  Aeronautics  and  some  coal
 mines  in  National  Coal  Development  Cor-
 poration.  According  to  information  recei-
 ved  from  Hindustan  Aeronautics  and  Nati-
 onal  Coal  Development  Corpn.,  none  of
 these  enterprises  has  asked  any  officer  of
 the  Orissa  Gover:  t  on  deputation  to
 them  to  exercise  his  option  either  to  be
 absorbed  in  the  company  or  revert  to  the
 State  Government.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise  in  view  of  reply
 to  part  (a)  of  the  Question.

 Information  relating  to  the  above  Ques-
 tion  regarding  Hindustan  Steel  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House,  as  soon  as  possible.

 Licence  to  Jaipuria  of  Kanpur  for  Setting
 up  of  Fibre  Plant  in  Rai  Barelli

 and  Textile  Mill  at  Mau  in  Azamgarh

 3023.  SHRI  MADHU  LIMAYE  Will
 the  Minister  of  PELROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  given  two
 licences  to  Shri  Sitaram  Jaipuria  for  a  fibre
 plant  in  Rai  Barelli  and  a  textile  mill  at
 Mau  in  Azamgarh_  in  Uttar  Pradesh  ;

 (b)  whether  this  wasdone  because  the
 Jaipuria  have  been  the  supporters  of  the
 Government  Party;  and

 (c)  if  not,  what  are  thecriteriafor  fav-
 ouring  the  Jaipurias  of  Kanpur?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  (SHRI  D.  R.  CHAVAN)  :  (a)  A  lice-
 nce  was  granted  on  6th  December,  968
 for  setting  up  a  new  industrial  undertaking
 with  20,368  spindles  for  the  manufacture
 of  cotton  yarn.  Only  a  letter  of  intent  was
 granted  on  24th  July,  4969  to  M/s.  Swa-
 deshi  Cotton  Mills  Co.  Ltd,,  Kanpur  for
 the  manufacture  of  Polyester  Staple  Fibre

 at  Ghaziabad  with  a  capacity  of  6,100
 tonnes  per  annum,
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 (०)  and  (०).  No.  The  industrial  licence
 for  Textile  Mill  was  granted  as  it  was  a
 case  only  of  shifting  of  some  capacity  of
 the  Kanpur  Unit  to  Azamgarh  District  and
 no  creation  of  additional  capacity  was
 involved.

 The  letter  of  intent  for  the  manufacture
 of  polyester  fibre  was  granted  in  the  light
 of  the  need  to  licence  further  capacity  for
 this  fibre  and  on  the  basis  of  the  following
 criteria  :

 (i)  Market  analysis  and  demand  figurgs
 for  different  regions:  This  indica-
 ted  need  for  a  unit  in  the  northern
 region

 (ii)  Consumption  of  polyester  fibre  and
 spindleage  for  spinnig  yarn  :  This
 was  highest  in  U.P.  in  the  northern
 tegion  on  the  basis  of  past  actuals.

 It  is  Government's  policy  not  to
 consider  applications  from  business
 houses  and  groups  who  already
 had  a  licence/letter  of  intent  for
 the  manufacture  of  any  one  type
 of  non-cellulosic  synthetic  fibre.

 (iii  )

 Among  the  applicants  from  U.  P.
 M/s.  Swadeshi  Cotton  Mills  was
 the  earliest  andthey  were  assessed
 to  be  in  a  better  position  to  raise
 adequate  resources.

 (iv)

 Demand  for  Revision  of  Allocation
 for  Oi]  Exploration  in  Fourth  Plan

 3024.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 SHRI  SAMINATHAN  :
 SHRI  N.R.LASKAR  :
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU:
 SHRI  DHANDAPANI  !

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  Ministry  had  asked  for
 an  upward  revision  of  the  allocation  for
 oil  exploration  from  Rs,  341.60  crores  to
 Rs.  375.02  crores  during  the  Fourth  Plan
 and

 (0)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  Origi-
 nally,  the  gross  outlay  proposed  for  the  Oil
 and  Natural  Gas  Commission  was  Rs.
 34.60  crores.  It  was  later  on  revised  to
 Rs.  375.02  crores,  but  eventually  the  final
 figure  of  the  gross  outlay  proposed  was  of
 Rs.  355.90  crores.

 (b)  These  proposals  are  currently  under
 consideration  in  the  context  of  the  finali-
 sation  of  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 Meeting  of  Representatives  of  Public
 Undertakings

 3025.  SHRI  SAMINATHAN  :
 SHRI  N.R.LASKAR  :
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU  ;
 SHRI  R.R.SINGH  DEO:
 SHRI  MAYAVAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state  ;

 (a)  whether  it  isa  fact  thata  meeting  of
 representatives  of  Public  Undertakings
 concerned  with  heavy  engineering.  heavy
 electrical  machine  tools,  instruments,  cab-
 les  and  teleprinters  was  held  in  the  month
 of  January  1970;

 (b)  ifso,  the  subjects  discussed;  and
 (०)  the  decisions  arrived  at?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISIRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  2.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  A  meeting  was  held
 on  8th  January,  970  under  the  Chairman-
 ship  of  the  Minister  of  Foreign  Trade  to
 discuss  matters  relating  to  the  adoption
 ofa  crash  export  programme  by  the  Pub-
 lic  Enterprises  where  representatives  of  2
 enterprises  were  present.

 (०)  Measures  were  proposed  to  boost  the
 exports  of  Public  Enterprises  by  drawing
 up  export  marketing  plans,  preparation of  common  material,  such  as  literature
 etc.  for  overseas  publicity.  suitable  display
 with  films/slides  at  Osaka—l970,  stream-
 lining  the  arrangements  for  foreign  excha-
 nge  allocation  for  export  purposes,  cash
 assistance  in  selected  cases,  utilisation  of
 Consultants  wherever  necessary,  etc.
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 हीरों  का  आयात/निर्यात

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय:
 श्री  बंधा  नारायण  सिहुः
 श्री  रामचना  बीरप्पा:

 3026.

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान
 तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  खनिज
 विकास  निगम  का  विचार  पूर्व  जमंनी  से  5लाख
 रुपयों  के  मूल्य  के  हीरों  का  आयात  करने
 का  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  राष्ट्रीय  खनिज  विकास
 निगम  दवारा  गत  दो  वर्षो  में  विदेशों  से  कितने
 हीरों  का आयात  किया  गया;  और

 (ग)  उक्त  अवधि  में  विदेशों  को  कितने
 हीरों  का  निर्यात  किया  गया  और  प्रत्येक  देश
 को  कितने  मूल्य  के  हीरों  का  निर्यात  किया
 गया  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा

 धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  जगन्ताथ  राब):
 (क)  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  ने
 जमंन  जनतंत्र  संघ  से  4,63,657/-  लाख  रुपये
 के  मूल्य  के  बिना  कटे  हीरे  आयात  करने  के  लिये
 एक  समझौता  किया  है  |

 (ख)  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  ने
 अभी  तक  किसी  अन्य  स्रोत  से  हीरों  का आयात
 नहीं  किया  t

 (ग)  967-68 तथा.  i968-69  वर्षो
 के  दौरान  भारत  से  हीरों  का  गन्तब्य  स्थाना-
 नुसार  निर्यात  समा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण
 में  दिया  गया  है  |  [  प्रन्धालय  सें  रख  विया  गया।
 बेखिये  संख्या  LT-287:/70)  निर्यात  किये
 गये  हीरों  की  संख्या  की  सूचना  नहीं  है  ।

 साउथ  बुलाक,  नई  दिल्‍ली  में  सेना  मुख्यालय
 में  आग  लगने  की  घटना

 3027.  श्री
 तथा  परिवार  ि

 अन्य  करइचाय:  क्‍या  स्वास्थय
 ओर  निर्माण,  same
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 तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यहं  सच  है  कि  जनवरी,  970
 में  साउथ  ब्लाक,  नई  दिल्ली  में  सेना  मुख्यालय
 के  एक  कमरे  में  आग  लग  गई  थी;

 (@)  क्‍या  सरकार  ने  आग  लगने  के  कारणों

 का  पता  लगाया  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 और  इस  कारण  कितनी  हानि  हुई  ?

 स्वायय  तथा  परिवार  नियोजन  झौर  निर्माण,
 आवास  तथा  मगरोय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  (भी  wo  सू०  मूर्ति)  :  (क)  जी  हां।
 साउथ  बलाक  के  कोर्टे-याढं. 1970
 के  बेसमेंट  के  एक  कमरे  में  7  जनवरी,
 को  आग  लग  गई  थी  ।  यह  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  द्वारा  स्टोर  के  रूप  में  प्रयुक्त  होता  था  ।

 (ख)  जीहां।

 (ग)  आग  का  सही  कारण  मालम  नहीं  हो
 सका  ।  संभव  है  कि  यह  किसी  की  सुलगती  हुई
 सिंगरेट/बीडी  अथवा  माचिस  की  तीली  से  लगी

 हो  ।  हानि  की  राशि  केवल  29.00  रुप  य  है  जो

 12दूटे  हुए  शटरों  के  जल  जाने  के  कारण  हुई  है।

 Petroleum  Refinery  in  Gaziabad

 3028.  SHRIMATI  SHARDA  MUKER-
 JEE  :  Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  ‘‘  Location  Selection
 Committee  for  Central  Public  Undertakings
 has  recommended  Ghaziabad  as  an  ideal
 site  fora  petroleum  refinery  and  if  so,
 Government's  reaction  thereto,

 (b)  the  reasons  for  which  the  project  is
 being  established  in  an  already  over-indu-
 strialised  locality;  and

 (c)  the  reasons  why  Government  do  not
 locate  the  project  in  the  eastern  part  of
 Uttar  Pradesh  in  terms  of  the  recomme-
 ndations  of  the  Patel  and  Wanchoo  Com-
 mittees  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  0.  R.  CHAVAN)  :  (a)  No.

 (b)  and  (०).  Do  not  arise.

 Reduction  in  Production  costs  by
 Public  Undertakings

 3029.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government
 have  asked  the  executives  of  the  Public
 Sector  Undertakings  to  cut  down  their
 cost  of  production  ;

 (b)  if  so,  whether  any  of  the  public
 sector  undertakings  have  in  pursuance  of
 the  above  advice  taken  positive  steps  to
 cut  down  the  cost  of  production;  and

 (०)  if  so,  the  names  of  the  undertakings
 and  to  what  extent  their  cost  of  production
 is  likely  to  be  reduced  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  :  (a)  Yes.  Sir.  Government  have
 been  constantly  impressing  upon  the  Pub-
 lic  Enterprises  the  need  for  reducing  costs
 of  production  and  in  this  connection
 Government  have  specifically  mentioned
 the  following  measures  :—

 (l)  Maintenance  of  cost  records  ;

 (2)  Relation  of  cost  records  to  financial
 accounts  ;

 (3)  Timely  presentation  of  cost  data  to
 Boards  of  Directors;

 (4)  Control  over  inventories  ;
 (5)  Introduction  of  standard  costing;

 (6)  Steps  for  increasing  productivity;  and

 (7)  Cutting  down  non-essential  costs  to
 a  minimum.

 (b)  and  (c).  According  to’  information
 available,  about  45  Public  Enterprises  have
 introduced  a  proper  cost  accounting  and
 reviewing  system  with  a  view  to  reducing
 their  operating  costs.  In  many  enterprises
 the  costs  have  also  been  brought  down;
 main  examples  being  Neyveli  Lignite  Corpn,
 National  Mineral  Development  Corpn.,
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 Hindustan  Teleprinters,  etc.  As  costs  are
 influenced  by  various  direct  and  indirect
 factors  it  would  be  difficult  to  quantify
 the  actual  reductionsin  costs  achieved  as  a
 direct  result  of  adoption  of  these  measures. .

 Purchase  of  Ammonia  from  Iran

 3030.  SHRI  D.N.  PATODIA  ;
 SHRI  RAMACHANDRA

 VEERAPPA  :
 SHRI  HIMATSINGKA  :

 Will  the  Minitser  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  finalised
 an  agreement  with  the  Government  of  Iran
 for  the  purchase  of  200,000  tonnes  of
 Ammonia  ;

 (b)  if  so.  the  particulars  ofthe  agree-
 ment  reached;  and

 (c)  if  no  agreement  could  be  arrived  at,
 the  stage  wherc  the  matter  rests  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  0,  R.  CHAVAN):  (a)  and
 (b).  The  National  Petrochemical  Company
 of  Iran  and  Fertilizer  Corporation  of  India
 have  reached  agreement  forthe  sale  of
 about  a  million  tonnes  of  anhydrous
 ammonia  by  the  former  to  the  latter  ina
 period  of  s¢ven  ycars  beginning  from
 ‘1972-73.

 (c)  Does  not  arise,

 Decentralisation  of  audit  and  accounts
 in  the  P&T  Departments

 3031.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state!

 (a)  whether  there  is  any  proposal  for
 dezentralisation  of  Audit  and  Accounts  in
 the  posts  and  Telegraphs  Department,
 Circle—wise  ;

 (b)  whether  on  the  policy  of  decentra-
 lisation,  Government  have  decided  to  open
 office  of  the  Director  of  Audit  and  Acco-
 unts  in  Orissa  Circle  after  bifurcation  of
 present  centralised  work  at  calcutta  for
 eastern  region;  and
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 \c)  whether  there  is  any  proposal  to
 open  office  of  the  Director  of  Audits  and
 Accounts,  Posts  and  Telegraphs  in  Bihar
 Circle  for  speedy  settlement  of  claims  of
 staff  and  efficient  auditing  of  Posts  and
 Telegraphs  Offices  ?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI):  (a)  The  P  &T  Audit  and  Acco-
 unts  Offices  are  being  reorganised  on  a
 P&T  circle-wise  basis.

 (b)  The  Audit  and  Accounts  Office  for
 Orissa  P&T  circle  has  already  started  fun-
 ctioning  from  Ist  December,  4969  after
 bifurcation  of  the  office  of  the  Director  of
 Audit  &  Accounts,  P&T,  Calcutta.

 (c)  The  P&T  Audit  Accounts  Offices
 are  being  decentralised  and  located  in  pro-
 ximity  to  the  administrative  oflices  for  the
 proper  and  efficient  accounting  and  audit
 of  P&T  transactions.  The  matter  regard-
 ing  the  setting  of  a  Branch  office  for  Bihar
 circle  at  Patna  is  under  active  considera-
 tion,

 Mention  of  Governor-General  in  Funda-
 mental  rules  and  Supplementary  rules

 3032.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attoniion  has  been  dra-
 wn  to  @  news  itemin  the  Sratesman  of
 the  8th  December,  969  under  the  caption,
 ‘Governor-General  Still  With  Us  Even
 After  22  Years  of  Freedom’;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  laest
 volume  of  the  Fundamental  Rul:s  and
 Supplementary  Rules,  whicl  is  compiled
 by  the  Home  Ministry  and  has  been  corre-
 cted  upto  I5th  October,  1963,  has  in  numb-
 erable  references  to  the  ‘Governor  Gene-
 ral  in  Council’  and  ‘secretary  of  State  in
 Council’;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  note
 on  puge  261,  Volume  I,  Section  Il  of  the
 Fundamental  Rules  says  that  ‘*The  Gove-
 ronment  of  Madras  is  authorised  to  transfer
 to  Service  in  Ceylon,  any  Government
 sorvant  other  than  a  member  of  all-India
 Service  "

 (d)  if  the  replies  to’  parts  (a)  to  (०)
 above  be  in  the  affirmative,  the  reasons
 for  the  existance  of  such  anchronisms  ¢s-
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 pecially  when  an  entire  Department  in  the
 Home  Ministry  is  engaged  in  compiling  the
 Fundamental  Rules;  and

 (c)  the  step:  taken  to  rectify  the  situa-
 tion  and  the  results  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 P.  C.  SETHI)  :  (a)  Yes  Sir.  The  article
 however,  appeared  in  the  Statesman  of
 the  7th  December,  1969.

 (b)  to  (d).  The  reference  in  the  article
 was  to  the  compilation  of  the  Fundamen-
 tal  and  Supplementary  Rules  brought  out
 by  the  Accountant  General,  Posts  and
 Telegraphs.  There  is  no  Dep:rtment  in  the
 Ministry  of  Home  Affairs  dealing  with
 this  matter.  It  is  true  thatthe  anachronis-
 ms  mentioned  do  appear  inthe  volume,  but
 that  is  because  it  is  essentially  are-print  of
 an  old  (pre-Independence)  edition  which
 has  been  brought  out  pending  revision  of
 these  Rules.

 (०)  It  was  felt  that  a  complete
 overhaul  ‘of  these  rules  was  necessary,
 aimed  not  only  at  their  modernisation  but
 also  their  nationalisation  and  simplification.
 Considerable  work  has  already  been  done
 in  this  direction.  Meanwhile,  Administra-
 tive  Reforms  Commission  have  also  made
 certain  recommendations  in  respect  of  fina-
 ncial  rules.  All  these  matters  arenow  und-
 er  the  active  consideration  of  Govern-
 ment.

 ar  द्वारा  अपने  एजेंस्टों  को  भारत  में

 विभिस्त  प्रकार  का  समान  भेजा  जत्ना

 3033.8  नारायण  स्वरूप  शर्मा  :  क्‍या
 बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पंता  है  कि  च्षीन
 मारत  में झपने  एजेंटों  को  धन  की  बजाय  विभिन्न
 प्रकार  का  सामान  मेज  रहा  है,  ताकि  इसका
 भारत  के  व्यापार  तथा  अथं-व्यवस्था  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पडे;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  चीन  के  इस  इरादे  को
 निष्फल  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  काय॑  बाही
 की  है?
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 बितत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भो  प्र०  Wo
 सेठी  ):  (क)  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना
 नहीं  है  ।

 (ख)  यह  सवाल  नहीं  उठता।

 जामा  मरिजद  क्षेत्र,  बिल्ली  में

 टूटी-फूटी  हालत  में  मकान

 3034  श्री  नारायण  स्वरूप  शर्मा:  क्‍या

 स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  ओर  निर्माण,
 आबास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जामा  मस्जिद
 क्षेत्र,  दिल्ली  में  कुछ  मकान  टूटी-फूटी  हालत  में
 हैं  ओर  उनको  गिराने  के  आदेश  जारी  कर  दिये
 गये  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  ते  ऐसे  मकानों  की  संख्या
 कितनी  है;  और

 (ग)  उक्त  मकानों  को  शीघ्र  गिराने  के
 लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थय  तथा  परियार  निवोजन  ओर  निर्माण,
 आवास  तथा  नगरीय  विकास मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  थ्री  ब.सू.मति):  (क)से(ग).  जामा  मस्जिद
 के  निकट  वार्ड  नं०  IX  और  >  के  सर्वेक्षण  से
 मालूम  हुआ  कि  43  घर  टूटी-फूटी  और  खतरनाक
 हालत  में  थे  |  इनमें  से  4  मकानों  को  गिरा
 दिया  गया  है  तथा  एक  भ्रन्य  को  गिराने  के  संबंध  में
 कार्यवाह।  की  जा  रही  है।  एक  मामले  में  रोका-
 देश  प्राप्त  हो  चुका  है।

 Agreement  between  India  and  Italy  for
 exempting  their  Air  Services  from

 payment  of  double  Income-Tax

 3035.  SHRIMATI  ILA  PALCHOU-
 DHURI  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  agree-
 ment  between  India  and  Italy  has  recently
 been  signed  exempting  the  air  services  of

 the  two  countries  from  having  to  pay
 double  income-tax;
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 (b)  if  so,  the  details  of  the  agreement
 together  with  the  extent  of  benefit  which
 will  accrue  to  India  annually  as  compared
 to  the  pre-agreement  position;  and

 (c)  with  what  other  countries  India  has
 entered  into  similar  agreements?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI  :  (a)  Yes,  Sir.  The  Agreement,
 which  was  signed  on  3,  2.  70,  will  come  into
 force  on  the  date  of  the  exchange  of  instru-
 ments  of  ratification  which  has  yet  to  take
 place.

 (b)  Under  the  Agreement  each  contrac-
 ting  State  will  exempt  from  its  tax,  retros-
 pectively  from  1969,  the  income  arising  in
 it  to  an  enterprise  of  the  other  countracting
 State  from  the  operation  of  aircraft  in
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 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  installed  capacity  of  all  the
 fertilizer  factories  in  the  country  and  the
 actual  production  thereof;

 (b)  whether  the  production  is  not  upto
 the  mark;  if  80,  the  reasons  therefor;
 and

 (c)  the  steps  being  taken  to  bring  the
 production  upto  the  mark?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  PETEOLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINFS  AND  METALS
 (SHRI  D.  R.  CHAVAN)  :  (a)  The  total
 installed  capacity  and  actual  production
 of  fertilizers  in  the  country  during  the  year
 969  was  as  under:

 international  traffic.  ‘Notes’  exchanged  bet-
 ween  the  two  signatories,  which  from  a
 part  of  the  agreement,  further  provide  that
 taxes  paid  by  Air  India  in  Italy  and  Alita-
 lia  in  India  in  respect  of  income  relating
 to  any  assessment  year  for  which  they  are
 exempt  under  the  provisions  of  the  Agree-
 ment  are  to  be  refunded  tu  each  on  appli-
 Cation  to  be  made  within  a  period  of  six
 months  from  the  date  of  coming  into  force
 of  the  Agreement.  According  to  the  figures
 available,  tax  paid/payable  by  Air  India  in
 Italy  for  the  assessment  years  1962-63  to
 ‘1966-67,  which  would  be  covered  by  the
 exemption  clause,  amount  to  Rs.  95,448/-.

 (c)  India  has  signed  and  ratified  similar
 agreements  with  Switzerland  and  Lebanon
 for  avoidance  of  double  taxation  limited  to
 income  arising  from  the  operation  of  air-
 craft  in  international  traffic.  India  has  also
 concluded  an  Agreement  with  Romania,
 covening  income  of  enterprises  operating
 aircraft  and  ships  in  international  traffic.
 India  has  concluded  comprehensive  agree-
 ments  for  avoidance  of  double  taxation  with
 various  forcign  countries  covering  inter  alia
 income  arising  from  the  operation  of  air-
 craft  in  international  traffic;  these  countries
 ate  Austria,  Ceylon,  Denmark,  Fedral
 Republic  of  Germany.  Finland,  France,
 Greece,  Japan,  Norway,  Pakistan,  Sweden
 and  United  Arab  Republic.

 Production  capacity  of  Fertilizer  Factories

 3036.  SHKI  N.  R.  DEOGHARE:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-

 Installed  Produc-
 capacity  tion

 at  the  end  during
 of  1969.  969

 l.  Nitrogenous
 fertilizers  N  11,44,000  6,60,000

 tonnes  tonnes

 ry  Phosphatic
 fertilizers  Py  ०५  4,21,000,  =  -2,20,000,

 tonnes  tonnes

 (b)  Reasons  for  low  production
 Nitrogenous  ferttlizers

 l,  Attainable  capacity  is  lower  than  the
 installed  capacity,  due  to  technical  difficul-
 ties  in  respect  of  Sindri,  Trombay,  FACT
 and  Rourkela  Plants.

 2.  Kota  and  Namrup  Plant  are  in  the
 Ist/2nd  year  of  production  and  as  such  are
 having  teething  troubles.

 3.  Defficiency  of  Coke  Oven  Gas  in  the
 Rourkela  Plant,  power  cut  by  Bhakra
 Management  Board  in  toe  Nangal  plant
 and  poor  quality  of  Gypsum  in  the  Sindri
 plant  effected  the  production.

 4.  Various  Mechanical/Electrical,  instru-
 mentational  and  process  troublesin  vari-
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 ous  plants  have  also  contributed  to  the  low
 production.

 Phosphatic  Fertilizers  :

 l.  Lack  of  demand  for  single  superphos-
 phate.

 2.  Mechanical  troubles  in  the  complex
 plants.

 (c)  The  following  steps  have  been  taken
 to  bring  some  of  the  existing  fertilizer  pla-
 nts  to  optimum  level  of  production.

 l,  Sindri:  A  naphtha  gasification  unit
 is  being  set  up  to  augment  the  availabi-
 lity  of  synthesis  gas  in  the  plant  for
 making  full  use  of  facilities  available  for
 the  production  of  ammonia  and  other
 finished  products.  The  naphtha  gasifica-
 tion  scheme  is  expected  to  be  completed
 shortly.

 2.  Rourkela:  A  naphtha  gasification
 unit  to  augment  the  supply  of  hydrogen
 in  the  plant  for  making  optimum  use  of
 the  facilities  already  set  up  for  produc-
 tion  of  ammonia  and  Calcium  Ammonium
 Nitrate  is  under  implementation.  Trial
 runs  are  under  way.

 3.  Fact,  Alwaye  :  A  Technical  Team  set
 up  to  go  into  the  working  of  the  plant  has
 made  a  number  of  suggestions.  These  are
 under  implementation.

 4.  Neyveli  :  A  Technical  Committee  had
 gone  into  working  of  the  factory  and  sugg-
 ested  a  number  of  recommendations.
 These  are  under  implementation.

 5.  Trombay  :  The  working  of  the  Trom-
 bay  Plant  was  examined  by  more  than
 one  Committee  and  in  areas  where  a  cer-
 tain  amount  of  expertise  from  abroad  was
 considered  ad  geous,  an  expert  team
 from  T.  A.  V.  was  invited  under  the
 auspices  of  U.  S.  A.  I.  D.  The  Commi-
 ttee/team  made  certain  suggestion  for  impro-
 ving  the  operating  conditions  in  Trombay.
 Asa  result  of  these  investigations,  a  num-
 ber  of  measures  were  decided  upon  which
 are  under  implementation.

 After  all  the  above  measures  are  fully
 implemented,  it  is  expectedthat  the  plants
 will  reach  near  full  capacity.
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 Custom  Smelters  and  Custom  Mills
 under  Public  and  Private  Sectors

 3037.  SHRI  5.  M.  KRISHNA  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  ‘custom  mills’  and
 ‘custom  smelters’  working  inthe  country
 and  the  number  out  of  them  in  the  private
 and  public  sectors,  separately;

 (b)  whether  any  long  range  assessment
 has  been  made  to  meet  the  needs  of  the
 mining  industry  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  resultthereof  and  if  not,
 the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  (a)  It  is  pre-
 sumed  that  by  the  term  ‘custom  smelter/
 mill,"  the  Honorable  Member  is  referring
 to  units  treating  concentrates/ores  on  con-
 version  basis.

 To  the  best  of  the  knowledge  of  the
 Indian  Bureau  of  Mines  there  is  no  ‘cus-
 tom  mill"  or  ‘custom  smelter’  working  in
 the  country.  There  is,  however,  one  zinc
 smelter  and  one  antimony  refinery  both  in
 the  private  sector  producing  zinc  and  anti-
 mony  metal  for  internal  consumption  out
 of  imported  concentrates/ore  respectively.

 (b)  and  (c).  A  startin  the  assessment
 of  the  requirements  of  custom  mills  in  res-

 pect  of  iron  ore  has  been  made  when  the
 Planning  Group  on  minerals  (other  than
 coal),  set  up  in  connection  with  the  formu-
 lation  of  development  plans  for  the  Fourth
 plan,  recommended  the  setting  up  of  4
 Crushing  and  Screening  plants.  The  reco-
 mmendation  of  the  Planning  Group  is  being
 studied  by  a  Study  Group.

 Transfer  of  Excise  Inspectors  by  Collector,
 Central  Excise,  Kanpur

 3038.  SHRI  YAJNA  DATT  SHARMA  :
 SHRI  JAI  SINGH  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state;
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 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Colle-
 ctor,  Central  Excise,  Kanpur  ordered  a
 number  of  routine  transfers  of  Inspectors
 in  June-July  969  bacause  they  were  Comp-
 leting  5  years  stay  at  a  particular  place;

 (b)  whether  it  isa  fact  that  the  Central
 Board  of  Indirect  Taxes,  holding  these
 transfers  against  the  Finance  Ministry’s
 standing  orders  on  transfers  called  for  the
 explanation  of  the  Collector  for  the
 same;

 (c)  whether  itis  also  a  fact  that  in  the
 year  968  when  the  Collector,  Central
 Excise,  Allahabad  had  ordered  such  mass
 routine  transfers,  the  Board  directed  their
 cancellation;  and

 (d)  if  so,  why  the  Board  subsequently
 upsheld  these  transfers  when  the  matter
 was  raised  by  some  Members  of  Parlia-
 ment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  Some  transfers  of  Inspectors
 were  ordered  by  the  Collector  of  Central
 Excise,  Kanpur,  in  June-July,  1969,  but
 none  of  the  transfers  were  either  routine
 or  because  the  concerned  Inspectors  were
 completing  5  years’  stay  at  a  particular
 place,

 (b)  On  receipt  of  some  representations
 against  the  transfers,  the  Central  Board  of
 Excise  &  Custom  asked  the  Collector  to
 indicate  the  reasons  for  the  same.  No
 explanation  of  the  Collector  was  called.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  When  the  matter  referred  to  in  (b)
 above  was  raised  by  some  Members  of
 Parliament,  the  Board  examined  in  detail
 the  report  of  the  Collector,  and  upheld  the
 said  transfer  orders  as  the  reasons  for
 Which  they  were  issued,  fully  justified
 them.

 Transfer  of  Excise  Inspectors  working
 in  the  Central  Excise  Collectorate,

 Kanpur

 3039,  SHRI  YAJNA  DATT  SHARMA:
 SHRI  JAI  SINGH  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 PHALGUNA  25,  89  (SAKA)  Written  Answers  98

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Ministry
 of  Finance  had  laid  an  embargo  on  all
 transfers  except  on  administrative  grounds
 in  the  departments  working  under  its  control
 for  the  year  ending  August,  1969;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Co-
 Nector,  Central  Excise,  Kanpur  transferred
 72  Inspectors  in  July,  1969;

 (c)  if  so,how  many  of  them  were  admi-
 Nistrative  transfers  and  how  many  were  of
 routine  nature;  and

 (d)  the  reasons  of  making  routine  trans-
 fers  inspite  of  the  embargo  and  the  action
 taken  by  Government  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  No,  Sir.  In  their  order  dated
 llth  August,  ‘1967,  the  Ministry  of  Finance
 directed  that  all  routine  transfers  except  on
 the  grounds  mentioned  below  should  be
 stopped  for  a  period  of  one  year  :

 (i)  Transfers  necessary  in  the  interests
 of  the  Defence  or  Security  of  the
 country;

 (ii)  transfers  on  medical  grounds;

 (iii)  transfers  necessitated  by  completion
 of  tenure  periods  in  particular
 posts  or  stations;

 (iv)  transfers  necessitated  on  admini-
 strative  grounds  such  as  promotion,
 adjustment  surpluses  etc.;  and

 (v)  other  transfers  considered  in-esca-
 pable  in  publc  interest.

 These  orders  were  subsequently  extended
 vide  Finance  Ministry's  orders  dated  6th
 August,  1968,  til]  l0th  August,  1969,

 (b)  Yes,  Sir.  The  Collector  of  Central
 Excise,  Kanpur,  trasnferred  72  Inspectors
 vide  his  order  dated  30th  June,  ‘1969.

 (c)  Out  of  these  72  transfers,  37  were
 effected  on  administrative  grounds  or  in
 public  interest.  34  were  tial  trans-
 fers  and  one  was  cancelled.  ;

 (d)  Does  not  arise.
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 Regularisation‘of  Muster  Roll  Employces
 in  Geological  Survey  of  India

 3041.  SHRI  B.  K.  MODAK  :
 SHRI  P.  GOPALAN  :
 SHRI  K.  RAMANI  :
 SHRI  C.  K,  CHAKRAPANI  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  muster  roll  emp-
 loyees  working  in  the  Geological  Survey
 of  India;

 (b)  the  total  number  of  muster  roll  emp-
 loyees  who  have  not  yet  been  regularised
 and  the  reasons  for  not  regularising  them;
 sod

 (०)  whether  Government  will  consider  to
 regularise  all  the  muster  roll  employees?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHR!  JAGANATH  RAO):  (a)  The  total
 number  of  muster  roll  employees  working
 in  the  Geological  Survey  of  India  is  app-
 roximately  4500.  This  number  varies  from
 time  to  timein  view  of  the  recruitment  of
 contingent  hands  from  local  inhabitants  for
 drilling,  mining  and  prospecting  work,  who
 are  discharged  consequent  upon  closure/
 shifting  of  operations.

 (b)  Prior  to  965  about  900  Muster  Roll
 employees  were  absorbed  in  various  cadres
 (Class  III  and  LV  Posts)  of  Geological  Sur-
 vey  of  India.  The  remaining  contingent
 hands,  ing  approximately  4500,  co-
 uld  not  be  considered  for  regularisation
 due  to  imposition  of  ban  by  the  Govern-
 ment  on  recruitment  in  966  and  due  to
 non  availability  of  posts.

 (c)  Whenever  posts  are  available,  the
 eligible  Muster  Roll  empioyees  who  satisfy
 the  requirements  of  Recruitment  Rules  are
 being  considered  for  absorption  on  regular
 basis  in  accordance  with  their  seniority  in
 employment,

 E.  N.  T,  Specialist  in  the  General
 Hospital,  Manipu

 3042.SHRIM.  MEGHACHANDRA
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
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 AND  URBAN  DEVELOPMENT  HOUSE-
 ING  be  plasedto  state  :

 (a)  whether  Government  have  created
 the  post  of  8,  N.  T.  Specialist  in  the  Gen-
 eral  Hospital,  Manipur;

 (b)  ifso,  when  the  specialist  is  being
 appointed  to  the  post;  and

 (c)  whether  Government  are  appointing
 an  obstretician  in  the  Women  Government
 Hospital,  Manipur?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAM.-
 ILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  8,  S.  MURTHY)  :  (a)  and  (b),  San-
 ction  forthe  Post  of  ९,  N.  T.  Specialist
 in  the  Specialist  Grade  of  Central  Health
 Servive  in  the  Madical  Department  of  the
 Government  of  Manipur  was  accorded  by
 the  Central  Government  in  September,
 1969,  Dr.  B.  Krishna  has  been  allowed
 to  join  the  post  by  operating  the  post  in
 General  Duty  Offiicer  Grade  I  till  it  is
 filled  by  an  officer  of  the  Specialist  Grade
 of  the  Central  Health  Service.

 (०)  A  requisition  has  been  sent  to  the
 Union  Public  Service  Commisson  for  reco-
 mmending  a  suitable  officer  for  appoint-
 ment.  Meanwhile  Dr.  Jatishwar  Singh  has
 been  offered  the  post  on  ad-hoc  basis.

 Laboratory  Technicians  of  Medical  De-
 partment,  Government  of  Manipur

 3043.  SHRI  M.  MEGHACHANDRA  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  425  on  the  28th,July,
 969  regarding  Laboratory  Technicians  of
 Medical  Department,  Government  of  Mani.
 pur  and  to  state  ;

 (a)  whether  the  Government
 Manipur  have  proposed
 the  scale  of  pay  of  the
 Technicians;

 of
 revision  of
 Laboratory

 (b)  if  so,  whether  Government  have
 approved  the  said  proposal;  and

 (c)  if  the  reply  to  parts  (a)  and  (0)  be
 in  the  affirmative,  the  scale  of  pay  of  the
 Labo  ry  Technici  of  the  Medical
 Department,  Government  of  Manipur?



 101  Written  Answers

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHR
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  to  (c).  The  Govern-
 ment  of  Manipur  has  ap  proached  the  Cen-
 tral  Government  for  revising  the  pay  scales
 of  Laboratory  Technicians  from  Rs.60-2-80-
 EB-2}-!  00-to  Rs.  !40-6-70-EB-7-205-EB-7-
 275.  The  matter  is  still  under  examination.

 C.P.W.D,  Sectional  Officers  posted  at
 Tulihal  Airport

 3044.  SHRI  M.  MEGHACHANDRA  :
 Willthe  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  2I22  on  the  4th
 August,  1969.  regarding  CPWD  Sectional
 Officers  posted  at  Tulihal  Airport  and
 state:

 (a)  whether  the  question  of  granting
 compensatory  allowance  to  the  C.P.W.D.
 S.aff  including  Sectional  Workers  in  Mani-
 pur  under  the  Manipur  Central  Division  has
 been  finally  decided;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  No,  Sir:

 (b)  Does  not  arise.
 Branch  Units  functioning  under  LIC,

 Delhi
 3045.  SHRI  TULSHIDAS  JADHV

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  tbe  number  of  branch  units  func-
 tioning  in  Delhi  and  New  Delhi  L.LC.
 where  A.B.M.  (Development)  has  not  been
 provided;  and

 (b)  the  reasons  therefor  and  the  criteria
 adopted  by  LIC  sanctioning  and  posting
 A.B.M  (D)  in  various  branches?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND  THE
 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  FINANCE,  (SHRI  R.K.  KHA-
 DILKAR)  :  (a)  Three,  viz.  (i)  Nizamu-
 ddin  (ii)  Shahdara  and  (iii)  City  Unit
 ny?
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 (b)  In  accordance  with  the  criteria  pre-
 scribed  by  the  LIC,  these  branches  do  not
 qualify  for  the  posting  of  an  A.B.M.(D).
 The  new  business  completed  by  these  bran-
 ches  during  ‘1968-69  was  as  under  :

 (i)  Nizamuddin  Rs.9!  lakhs
 (ii)  Shahdara  "i0l  "

 (iii),  Unit  7  "4390"
 A  copy  of  the  L.I.C.’s  circular  prescrib-

 ing  the  formula  for  determining  the  num-
 ber  of  posts  in  the  Cadre  of  A.B.M.(D)  is
 laid  on  ths  Table  of  the  House  [Placed  in
 library  Sec  No.LT-2872/70}

 Enforcing  of  Business  guarantee  on  the
 Development  Officers  by  LIC

 3046.  SHRI  TULSHIDAS  JADHAV  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  business
 guarantee  is  enforced  on  the  Development
 Officers  by  the  Life  Insurance  Corporation
 of  India  while  the  agency  of  those  agents
 who  fail  to  complete  the  require  amount
 of  business  in  a  particular  year  is  cance-
 lled;

 (b)  ifso,  the  reasons  for  this  discrimi-
 nation;

 (Cc)  whether  L.I.C,  has  looked  into  this
 fact  that  the  reasons  for  an  agent  not  to
 complete  the  required  amount  of  business
 is  the  nogligence  of  the  Development  offi-
 cers  in  visiting  him  and  activising  him;

 (d)  the  number  of  Development  Officers
 who  failed  to  introduce/complete  their  re-
 quired  amount  of  business  continuously
 for  three  years;  and

 (०)  the  action  proposed  to  be  taken
 against  the  said  Development  Officers  with
 a  viewto  secure  more  business  and  lessen
 the  expenditure?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE,  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR):  (a)  The  performance  of

 a  Development  Officer  is  judged,  among
 other  things,  on  his  ‘‘cost  ratio”  that  is
 the  ratio  his  total  emoluments  bear  to  the
 total  first  year  premium  income  brought  in
 through  his  organi  In  the  case  of  an
 agent  who  is  remunerated  purely  by  commi-
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 ssion  the  application  of  a  cost  ratio  be-
 comes  unnecessary.  He  is  therefore  jud-
 ged  by  the  sum  assured.

 (b)  Development  Officers  are  employees
 while  insurance  agents  are  not.  The  crite-
 ria  are  therefore  different.

 (c)  Though  in  some  cases  it  may  be  po-
 ssible  that  a  particular  agent  has  not  been
 able  to  complete  his  business  quota  due
 partly  to  lack  of  adequate  guidance  from
 his  Development  Officer,  the  agent  cannot
 advance  this  plea  in  defence  of  his  own
 failure.

 (d)  Detailed  information  is  not  availa-
 ble.  However,  it  is  estimated  that  about
 75%  of  the  Development  Officers  failed  to
 bring  in  the  scheduled  first  Year  Premium
 Income  during  ‘1967-68.

 (०)  Necessary  action  is  taken  by  the
 Life  Insurance  Corporation  depending  on
 the  merits  of  each  case.  A  new  scheme  of
 work  norms  for  Development  Officers  has
 been  introduced  by  the  Corporation  with
 effect  from  +1.4,1969.,

 Provision  of  Facilities  for  Stitching  of
 Wounds  in  C.G.H.S.  Dispensaries

 in  Delhi

 3047.  SHRI  TULSHIDAS  JADAV  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  fact  that  there  is  no
 arrangement  of  stitching  of  wounds  and
 removing  of  stitches  after  a  stipulated  pe-
 riod  of  seven  days  in  theC.G.H.S.  dis-
 pensaries;

 (b)  ifso,  the  number  and  names  of  such
 dispensaries  under  C.G.H.S.  where  such
 arrangement  is  not  there  and  the  reasons
 therefor;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  for  lack
 of  such  facilities;  the  beneficiaries  have  to
 face  a  great  deal  of  difficulties  as  they  have
 to  go  to  the  Safdarjang  or  willingdom  Hos-
 pital  for  getting  stitches  removed;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  propose
 to  provide  the  facilities  in  all  the  C.G.H.S.
 dispensaries  and  the  time  by  which  such
 facility  would  be  provided  there?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.S.  MURTHY’  :  (a)  to  (d).  Appreciating
 the  difficulties  of  the  C.G.H.S.  beneficia-
 ties  arrangements  have  been  made  for  stit-
 ching  of  minor  wounds  and/or  removal  of
 stitches  in  27  C.G.H.S.  allopathic  dispen-
 saries,  which  function  as  emergency  Centres
 round  the  clock.

 Astatement  showing  the  names  of  those
 dispensaries  where  such  arrangements  do
 not  existis  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  inlibrary  See  No.  LT-2873/70]
 stitching  of  wounds  and  removal  of
 stitches  have  to  be  done  in  absolute  aceptic
 conditions,  which  is  difficult  to  provide
 and  maintain  in  all  the  buildings  housing
 the  C.G.H.S.  dispensaries.

 Grant  of  field  Establishment  Allowance
 to  Class  IV  Employees  of  Geological

 Survey  of  India
 3048.  SHRI  K.M.  ABRAHAM:

 SHRI  E.K.  NAYANAR:
 SHRI  UMANATH:
 SHRI  VISWANATHA  MENON:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Field
 Establishment  Allowance  to  Class  IV  emp-
 loyees  in  the  Geological  Survey  of  India
 has  not  been,  so  far;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and
 (०)  whether  Government  will  consider

 to  give  such  allowanceto  all  catagories  of
 employees?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Field  Establishment  [Allowance
 is  granted  to  the  field  officers  to  entertain
 the  services  of  trained  menial  establishment
 to  assist  them  in  the  performance  of  their
 field  duties.  Since  this  requirement  is  not
 satisfied  in  the  case  of  Class  [V  employce,
 it  has  not  been  considered  possible  to  sanc-
 tion  this  allowance  to  them.

 (०)  This  allowance  is  already  being  allo-
 wed  to  Class  I.  Il  and  II  officers  while  they
 are  on  duty  in  the  field  subj  ect  to  ccita
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 terms  and_conditions  prescribed  therefor.

 Construction  of  Multi-Storey  Flats  for
 Ministers  and  Government  Officials

 3049.  SHRI  K.M.  ABRAHAM  :
 SHRI  E.K.NAYANAR  :
 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 SHRI  P.P.  ESTHOSE  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  consider-
 ing  the  proposal  to  construct  multi-storey
 flats  in  New  Delhi  for  Ministers  and
 Government  officials;

 (b)  if  so,  the  estimated  cost  of  the  pro-
 ject  and  the  details  of  the  plan;  and

 (c)  the  reasons  for  constructing  these
 flats?

 THE  MINISTER  OF  STATE  JN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI-
 B.S.MURTHY)  :  (a)  For  Government
 officials  some  multi-storeyed  buildings  have
 already  been  constructed.  A  proposal  to
 construct  more  multi-storeyed  buildings
 for  officials  as  well  as  Ministers  in  under
 the  consideration  of  the  Government.

 (b)  The  matter  is  in  a  preliminary  stage
 ofconsideration.  Therefore,  no  informa-
 tion  can  be  given  at  present  about  the
 estimated  cost  of  the  project  and  the  de-
 tails  of  the  Plan.

 (c)  According  to  the  provisions  of  the
 Delhi  Master  Plan,  certain  specified  densi-
 ties  on  the  land  available  for  residential
 purpose  in  New  Delhi  have  to  be  achieved
 to  secure  the  best  use  of  land  in  the  public
 interest.

 Housing  Corporation  for  Rural  Areas

 3050,  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  the  proposed
 Corporation  for  Housing  would  function
 in  the  urban  areas  only;
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 (b)  if  8०,  whether  Government  would
 take  a  decision  to  establish  a  similar  type
 of  corporation  for  the  rural  areas;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  to  (c).  The  functions
 of  the  Housing  and  Urban  Development
 Finance  Corporation  to  be  set  up  for  opera-
 ting  the  Revolving  Funda  as  tentatively
 envisaged  inter-alia  provide  financing  rural
 housing  and  village  planning  programmes
 in  appropriate  cases.

 बिल्ली  में  सरकार  की  खाली  पड़ी  भूमी
 पर  अनधिकृत  कब्जा

 305l.  श्री  ओमप्रकाश  ह्यागी:
 शो  अलराज  सधोक:

 क्या  स्वास्थय  तथा  परिधार  नियोजन  ओर
 निर्माण,  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृप!  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पत।  है  कि  दिल्ली
 भें  सरकार  की  खाली  पड़ी  भूमि  पर  कुछ  व्यक्ति
 प्रतिदिन  कब्जा  कर  रहे  हैं  और  उस  मूमि  पर
 अपने  मकान  मी  बनाते  जा  रहे  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  प्रकार  इन  व्याक्तियों
 के  अनधिकृत  रूप  से  सरकारी  भूमि  पर  कबजा
 करने  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  कार्य-
 वाही  की  है;

 (ग)  क्‍या  सरकार  उस  कायंवाही  के  परि-
 णामों  से  संतुष्ट  है;

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इस  सम्बन्ध  में
 मविष्य  में  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करने  का
 विचार  है;  और

 (ड)  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार
 नहीं  है,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  और
 सिर्माण,  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
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 में  राज्य  मंत्री  (भरी  woe  aft)  (क)
 सरकारी  मूमि  पर  समथ-समथ  पर  श्रनधिकृत
 दखल  हाता  है  ।

 (@)  सामान्य  निगरानी!  रखने  के  इलावा,
 सभी  मामलों  में  रूरकारी  भूमि  पर  अनधिवास
 रोकने  के  कोई  कारगर  उपाथ  नहीं  हैं।  तथापि,
 अनधिवासिथों  को  हटाने  si  लिए  निर्धारित
 प्रक्रिया  के  अनुसार  कदम  उठाये  जाते  हैं  झुग्गी
 झोंपड़ी  हटा पै  जाने  की  योजना  के  अन्तगंत,  ग्रनधि-
 वासियों  को  झुग्गी  और  झोंपर्डी  बस्तियों,
 केम्पिंग  स्थानों  पर,  जो  शहर  के  इदं-गिर्द  हैं,  ले
 जाया  जाता  है  ।  अनधिवास  की  अवधि  के  लिये
 उनसे  हर्जाना  भी  वसूल  किया  जाता  है  |

 (ग)  जी,हां।

 (घ)  और  (a):  wet  ही  नहीं  उठता।

 भारत  के  पश्चिम  तट  पर  अरब  सागर  में
 तेख  मिलने  को  सम्भावनायें

 3052.  श्रो  ओमप्रकाश  त्यागी:
 शी  हुकम  चन्द  कछवाय:

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा

 धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  के  पश्चिम
 तट  पर  भरब  सागर  में  तेल  मिलने  की  सम्भाव-
 नायें  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  द्वारा  की  गई
 खोज  के  अनुसार  किन-किन  स्थानों  पर  तथा
 कितने  क्षेत्र  में  तेल  मिलने  की  सम्मावना  है,
 और  वहां  पर  अनुमानतः  कितना  तेल  मिलने  की
 सम्मावना  हैं;

 (ग)  तेल  निकालने  के  लिये  सरकार  नें
 अब  तक  कया  कायंवाही  की  है;

 (घ)  कबे  तक  तेल  निकाले  जाने  की
 सम्मावना  है;  और

 (ड")  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  तकनीकी
 जानकारी  भी  प्राप्त  की  गई  है;  और  बदि
 हां,  तो  किस  देश  से  ?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन और  खान  तथा

 धातु  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री (ओ  दा  ०  0  चब्हाण )
 (क)  जीहां।

 (ख)  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  ने  वम्बई  हाई
 दहानु;  तारापुर,  बोस्सिन,  दक्षिण  तापती  और
 तापती  आदि  नामक  कई  संरचनाझ्रों,  संरचनात्मक
 चिन्हों  को  सूचित  किया.  है|  परन्तु  इस  स्थिति
 में  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  तेल  भण्डारों
 का  क्षेत्र  किस  सीमा  तक  है  या  इन  संरचनाओं  में
 कितने  भण्डार  है  ।  इस  स्थिति  में  निश्चित  रुप
 से  यह  कहना  भी  सम्भव  नहीं  है  कि  कया  इन
 संरचनाओं  में  तेल  विद्यमान  है  अथवा  नहीं  ।
 व्यधन  शुरू  हं।ने  के  बाद  ही  इसके  बारे  में  म।लूम
 हा  सकेगा  |

 (ग)  एक  स्थिर  प्लेटफार्म  की  सहायता
 से  खम्भात  की  खाड़ी  के  दक्षिणी  हिस्से  में  एक
 तट-दूर  संरचना  पर  एक  अ्रत्वेषी  कुंए  में  ब्यबन
 कार्य  के  शीघ्र  हो  शुरू  होने  की  आशा  है।

 एक  स्थिर  प्लेटफार्म  की  सहायता  से  तापती
 संरचना  पर  एक  अन्वेषी  कुंए  के  व्यधन  की
 सम्मावना  की  मी  खोज  की  जा  रही  है  ।  खम्भात
 की  खाड़ी  के  दक्षिणी  हिस्से  भौर  भ्ररव  सागर  के
 संलग्न  क्षेत्र  में  गहरे  पानी  में  बम्बई  हाई  और
 भ्न्य  संरचनाओ्रों  पर  व्यधन  शुरू  करने  के  लिए
 एक  चल  अतटीय  ब्यघन  प्लेटफाम  की  जरुरत
 हागी  ।  ऐसे  प्लेटफार्म  को  उपलबध  करने  और
 इसकी  विदेशी  मुद्रा  लागत  की  व्यवस्था  करने
 और  विदेशी  तकनीकी  सहायता  की  प्राप्त  करने
 की  सम्भावनों  की  खोज  की  जा  रही  है  t

 (घ)इस  समय  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  है।

 (ड)  खम्मात  की  खाड़ी  के  दक्षिणी  हिस्से
 और  अरब  सागर  के  संलनन  क्षेत्र  में  मूकम्पीय
 सर्वेक्षण  करने  के  लिए  एक  पूर्णतया  सुसज्जित  और

 पूरी  तरह  से  प्रबन्धित  सो  मूकम्पीय  सर्वेक्षण
 जहाज  की  सेवाएं  उपयोग  की  गई।  अलियाबेट
 संरचना  पर  व्यघन  केलिए  मी  सी  सहायता  प्राप्त
 की  गई  है।  जापान  या  फ्रांस  में  बने  हुए  चल
 झतटीय  व्यधन  प्लेटफामं  को  प्राप्त  करने  को
 सम्मावनाझों  की  खोज  की  जा  रही  है  ny
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 Deep  sea  Drilling  in  Gulf  of  Cambay

 3054.  SHRI  VIRENDRA  KUMAR
 SHAH  :  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  commercially  exploitable
 reserves  of  oil  in  the  deep  waters  in  the
 Gulf  of  Cambay  are  estimated  to  be
 substantial  and  that  a  proposal  for  deep
 sea  drilling  in  that  area  is  before  Govern-
 ment  for  the  last  five  years  ;

 (b)  whether  the  import  bill  for  crude  is
 increasing  rapidly  and  it  is  estimated  to
 go  up  to  Rs.200  crores  per  annum  in  the
 next  five  years  and  that  there  is  a  great
 need  to  increase  the  indigenous  availability
 of  crude;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  neither  the
 lack  of  finance  nor  of  know—how  are
 constraints  for  pursuing  the  project  because
 a  reputed  Japanese  concern  has  already
 made  an  attractive  offer  to  collaborate  in
 the  project  and  also  to  extend  substantial
 financial  assistance;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  and
 the  date  by  which  the  project  is  expected
 to  be  cleared?

 The  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES
 AND  MEBTALS  (SHRI  D.  R.
 CHAVAN):  (a)  Nothing  definite  can  be
 saidabout  commercially  exploitable  reser-
 ves  of  oil  or  gas  without  drilling  a  number
 of  exploratory'wells.  A  few  proposals  tor
 deep  sea  drilling  have  been  reccived  by
 Government  during  the  past  five  years.

 4b)  Yes.
 (०)  Two  Japanese  firms  have  indicated

 interest  in  building  and  selling  to  ONGC
 a  mobile  off-shore  drilling  platform  and
 in  providing  technical  assistance  for  the
 maintenance  and  operation  of  the  plat-
 from.  Proposals  have  been  received  from
 other  parties  also.  These  proposals  assume
 the  possibility  of  Aid  being  made  available
 from  the  countries  of  their  origin.

 (da  There  has  been  no  delay  in  dealing
 with  the  proposals,  Their  examination  has
 needed  detailed  technical  scrutiny  and
 independent  advice  ofa  U.K.  firm  of
 consultants  has  had  to  be  obtained.  The
 proposals  of  tbe  foreign  groups  has  been
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 under  discussion  with  them  and  many
 details  remain  to  be  obtained.  Every  effort
 is  being  made  to  reach  a  decision  as  soon
 as  possible.

 Supply  of  Natural  Gas  from  Ankleshwar
 Oilfields  By  O.N.G.C.  To  Baroda

 Municipal  Corporation

 3055.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH

 SHRI  D.N.  PATODIA  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  had  made  and  agreement  with
 the  Baroda  Municipal  Corporation  for  the
 supply  of  natural  gas  from  Ankleshwar
 Oilfields  for  domestic  use  in  Baroda;

 (b)  whether  the  civic  body  has  failed  to
 lay  pipelines  from  Ankleshwar  to  Baroda
 and  hence  in  unable  to  make  use  of  the
 gas  offered  by  ONGC;

 (c)  whether  in  view  of  its  agreemcnt  with
 the  civic  body,  the  ONGCis  unable  to
 supply  gas  toany  other  party  with  the
 fesult  that  more  than  500  cubic  metres  of
 natural  gas  is  being  wasted  per  day  since
 the  last  one  year  or  so;  and

 (d)  if  replies  to  parts  (a)  to  (९)  above
 be  in  the  affirmative  the  steps  taken  by
 Government  to  stop  the  above  wastage?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  MET-
 ALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN):  (a)  At
 a  meeting  held  inthis  Ministry  in  1966,
 which  was  attended  amongst  others  by
 representatives  of  ONGC,  and  Gujarat
 Government,  it  wasagreed  to  supply
 50,000  M3  per  day  of  gas  from  Ankles-
 hwer  to  Baroda  Municipal  Corporation.

 (b)  No  pipeline  is  to  be  laid  by  the
 Baroda  Municipal  Corporation  from
 Ankleshwar  to  Baroda.  The  ONGC  will
 be  supplying  gas  to  the  Corporation  ata
 centrally  located  point  at  Baroda.  The
 Baroda  Municipal  Corporation  is,  however,
 yet  to  construct  ancillary  facilitics  and
 feeder  pipelines  for  distribution  of  gas.

 (c)  The  ONGC  has  increased  the  contract
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 quantities  of  gas  to  some  of  the  Indus-
 tries  in  Baroda  upto  3ist  December,  1970,
 to  avoid  flaring  of  high  pressure  gas.  The
 Baroda  Municipal  Corporation  is  expected
 to  take  gas  from  early  1971.

 (d)  Does  not  arise.

 Modet  blue  print  for  Mobilisation
 of  Resources  for  small  Municipalities

 and  Corporations

 3056.  SHRI  S.  KUNDU:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Goverment  have  drawn  up
 any  plan  to  aid  directly  small  Municipali-
 ties  or  Corporations  in  various  States;  if
 not,  the  reasons  therefor;

 (b)  whether  Government  have  drawn  up
 any  model  blue  print  for  mobilisation  of
 resources  for  smaller  Municipalities  and
 Corporations;

 (०)  whether  Government  are  aware  of
 acute  financial  position  of  such  bodies
 and  whether  any  steps  have  been  takcn  to
 solve  them;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  take
 any  step  to  promote  understanding  prob-
 lems  of  smaller  Municipalities  and
 Corporations  and  point  out  methods  of
 resource  mobilization  and  aspects  of  good
 community  life,  and  if  so,  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT)
 (SHRI  B.  S.  MURTHY  )

 (a)  to  (d).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.

 Forwarding  of  Applications  of  Government
 Employees  for  Better  Appointment

 3057.  SHRI  5.  KUNDU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  orders  of  the  Government
 regarding  forwarding  of  applications  of
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 Government  employees  for  better  appoint-
 ment  are  applicable  to  the  Indian  Audit
 and  Accounts  Department  also;

 (b)  whether  there  are  any  local  adminis-
 trative  instructions  that  applications  of
 S.A.S.  (Commercial)  Accountants  should
 not  be  forwarded;  and

 (c)  if  so,  how  such  blanket  ban  on
 forwarding  of  applications  is  consistant
 with  the  Government  general  policy  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P°C.
 SETHI):  (a)  Yes,  Sir.  After  consulta-
 tion  with  the  Comptroller  and  Auditor
 General  these  orders  have  been  made
 applicable  to  the  Indian  Audit  and  Accou-
 nts  Department.

 (b)  No,  Sir.  In  view,  however,  of  the
 acute  shortage  of  such  qualified  officials
 orders  have  been  issued  that  applications
 should  be  forwarded  only  with  the  prior
 approval  of  the  Director  of  Commercial
 Audit.

 (c)  As  no  such  ban  has  been  imposed,
 this  question  dos  not  arise.

 तीसरे  बेतन  आयोग  के  निर्देश  पदों  के
 बारे  में  सुझावों  के  पाठ

 3058.  श्री  सोलह  प्रसाद:
 श्री  Wo  मो०  बनर्जो:

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)क्या  ५ह  रच  है  कि  i  जनवरी,  970
 के  “हिन्दुस्तान”  में  प्रकाशित  रुमाचार  के  भ्ननुसार
 मंत्रालय  ने  उन  वेन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी
 संघों  और  फैडरेशनों  को  जिन्हें  संयुक्त
 सलाहकार  व्यवस्था  की  राष्ट्रीय  परिशद्‌  ,  में
 प्रतिनिधित्व  ॒प्राप्त  है,  9  जनवरी,  979  से

 पूर्व  तीसरे  वेतन  आयोग  के  निर्देश  पदों  के
 बारे  में  अपने  सुझाव  देने  का  अनुरोध  किया  है;

 ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपयुक्त
 सगठनों  से  सुझाव  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही
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 उक्त  आयोग  के  निर्देश-पदों  को  अन्तिम  रूप
 दिया  जायेगा,.'  और

 (ग)  विभिन्नों  सघों,  फैडरेशनों  द्वारा  भ्रब
 तक  भेजे  गये  सुझावों  का  श्रोर  उनमें  से  अब
 तक  स्वीकार  किये  गये  सुझावों  का  व्योरा
 क्‍या  है?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  To  Fo
 सेठी)  :(क)  से  (ग).  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचा-
 रियों  के  समी  मान्यता  प्राप्त  फैडरेशन  तथा
 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  ऐसे  सभी
 मान्यता  प्राप्त  संघों  तथा  संध्याओं  को  जो  कि

 उपथु क्त  फंडरेशनों  में  शामिल  नहीं  थी,  श्रौर
 I-2-969  के  संयुक्त  परामशेदाता  तंत्न  की

 राष्ट्रीय  परिषद  में  जिनका  प्रतिनिधित्व  था
 उन  सबसे  ,  प्रस्तावित  वेतन  आयोग  के  निर्देश
 पदों  के  बारे  में  9  जनवरी  1970 तक  अपने

 सुझाव  मेजने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  प्राप्त

 हुए  सुझावों  के  विश्लेषण  से  ऐसा  पता  चला
 हैं  कि  विभिन्‍न  संघधों  संस्थाद्ों  ने  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  यह  सुझाया  है  कि  निर्देश  पदों  में
 ग्रावश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन
 अन्तरिम  सहायता  परिलब्धियों  में  विशमताएं
 पंच  निर्णय  की  व्यवस्था  सहित  द्विपज्ञीय  बात-
 चीत  से  वेतनों  का  निर्धारण  तथा  सेथषनिवृत्ति
 लाभ,  सामाजिक  सुरक्षा  तथा  कल्याण  कार्य
 आवास  सुविधा,  भत्ते  ,  पदोन्‍नति  की  संभावनाएं
 छुटटी  नियम  श्रादि  जैसी  सवा  शर्तों  की  परीक्षा
 का  कार्य  जैसे  प्रश्न  हामिल  किये  जाये।
 प्रस्तावित  वेतन  भ्रायोंग  के  निर्देश  पदों  की
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  हैं  |

 कृत्रिम  एंजोम  का  उत्पादन

 3059.  श्री  मोसहू  प्रसाद:  क्‍या  स्वास्थ्य
 तथा  परिवार  नियोजन  शौर  भिर्माणा,  आवास
 तथा  नगरीय  बिकास  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  3  दिसम्बर,  969  के  दैनिक
 समाचार  'हिन्दुस्तान'  में  प्रकाशित  हुभा  यह
 समाचार  सही  हैं  कि  अमरीकी  वैज्ञानिकों
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 ने  विश्व में  पहली  बार  कृत्रिम  एंजीम  का
 अविष्कार  किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  यह  औषधि  भारत  में
 कब  उपलब्ध  की  जायेगी  ;  और

 (ग)  किस  स्थान  पर  यह  उपलब्ध  की
 जायेगी  शौर  ग्रोषधि  का  उत्पादन  लागत  तथा
 बिक्रय  मूल्य  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ओर
 निर्माण,  आवास  तथानगरीय  विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (क्री  to.  qo  मूर्ति)  :  (क)
 जी  हां  ।  यह  समाचार  रिवोन्यूपलीज  के
 संश्लेषण  के  बारे  में  है।

 (ख)और  (ग).  रिवोन्यूपलीज  चिकित्सीय
 प्रयोजनों  के  लिये  नहीं  बल्कि  केवल  भ्रनुसंधान
 कार्यों  क ेलिये  उपयोग  में  लाया  जाता  है  |
 यह  एक  ऐसा  ऐंज।इम  है  जो  मुख्यतः  पौधों
 और  पशुओं  के  विभिन्न  ऊतकों  की  कोश्षाओं  में
 पैदा  होने  वाले  रिवोन्युप्लीज  अम्ल  को  आत्म-
 साथ  कर  लेता  है।  जिन  वंज्ञानिकों  इस  ऐंजाइम
 का  संश्लेषण  किया  है  वे  सम्भवत  :  यह  सोचते

 हैं  कि इससे  नये  ऐन्‍्जाइमों  के  संश्लेषण  के
 लिये  अब  मार्ग  खुल  गये  है  जिनका  हो  सकता

 है  चिकित्सा  में  प्रयोग  किया  जा  सके  ।

 संसब  सदस्यों  के  बेतन  से  आयकर  की
 कटोती

 3060.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्‍या  बित मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  संसद
 सदस्यों  के  पत्र  प्राप्त  होने  पर  चोथी  लोकसभा
 के  संसद  सदस्यों  के  बेतन  में  से  आयकर  की
 राशि  कॉटना  श्रप्रैल,  968  से  बन्द  कर  दिया
 गया  है;

 (ख)  यदि  हां;  तो  क्‍या  सदस्यों  द्वारा
 लिखे  पत्रों  की  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी
 निर्णय  की  एक  एक  प्रति  समा-पटल  पर  रखी
 जायेगी;  और
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 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  है?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भरी  प्र०
 सेठी):  (क)  पहले,  संसद  सदस्यों  के  वेतन  का
 करनिर्धारण  आयकर  शभ्रधिनियम,  i96  की
 धारा  15 के  अधीन  वेतन  के  रूप  में  किया
 जाता  था  ।  लेकिन,  प्राप्त  कानूनी  राय  के  आधार
 पर  मई  9678%  ये  श्रादेश  जारी  किये  गये
 कि  संसद  सदस्यों  के  बेतन  का  कर  निर्धारण
 आयकर  अधिनियम,  i96:  की  धारा  56  के
 अधीन,  “अन्य  स्रोतों  स ेआये'  नामक  दोीर्षक  के
 अन्तर्गत  किया  जाना  उचित  है  श्री  सी०  सी०
 देसाई,  संसद  सदस्य  ने  7  अक्टूबर  «967  को

 बेतन  तथा  लेखा  अधिकारी,  लोकसभा  को  पत्र
 लिख  कर  कहा  कि  चू  कि  संसद  सदस्यों  का
 बेतन  व  “वेतन”  शीर्षक  के  अन्तर्गत  कर  निर्धारण
 योग्य  नहीं  है  अतः  कर  की  कटौती  स्रोत  पर
 नहीं  की  जा  सकती  1  संसद  कार्य  विमाग  ने
 इस  पत्र  को,  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  की  राय
 जानने  के  लिए,  उसके  पास  मेज  दिया  और
 इसक  बाद  संसद  कार्य  विभाग  को  मेजे  गये
 दिनांक  26  मार्च  968  के  ज्ञापन  द्वारा  यह
 सूचित  किया  गया  कि  संसद  सदस्यों  का  वेतन
 “अन्य  स्रोतों  से आय''  नामक  शीषक  के  अधीन
 कर-निर्धारण  योग्य  होने  के  कारण  आयकर
 अधिनियम,  961  की  घारा  9  2  के  ग्रघीन
 स्त्रोत  पर  .आयकर  .की  कोई  कटौती  नहीं  की
 जा  सकती।  अत:  i-4-:968  से  संसद
 सदस्यों  के  बेतन  में  से,  स्रोत  पर  ही  प्रायकर
 काटना'  बन्द  कर  दिया  गया  ।

 (ख)  पूर्ववर्ती  पैरेग्राफ  में  उल्लिखित
 “निम्न  कागजात  के  संबद्ध  उद्धश्ण  सभा  पटल

 पर  रखे  गये  विवरण  में  दिये  गये  हैं:  [प्रंयालय
 में  रख  दिया  गया।  वेखिये  संख्या  LT  2874/

 70]

 (i),  केन्द्रीय  प्रत्यक्षकर  बोर्ड  द्वारा  22  मई,
 1967  को  जारी  किये  गये  झांदेश  t

 (ii)  श्री  सी०  सी०  देसाई,  संसद  संदस्प
 द्वारा  वेतन  तथा  लेखा  भ्रधिकारी,
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 लोक  समा  को  भेजा  गया  दिनांक  7

 अ्रक्टूबर,  967  का  पत्र

 (iii)  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बीड  द्वारा
 संसद  कार्य  विमाग  को,  उकत  (ii)  &
 सम्बन्धित  स्थिति  स्पष्ट  करते  हुए
 भेजा  गया  दिनाक  26  माच,
 968  का  ज्ञापन  |

 (ग)  यह  सवाल  नहीं  उठता  1

 Employment  of  Local
 Gauhati

 people  in
 Refinery

 3061.  SHRI  HEM  BARUA  :  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  people  working  at
 the  Gauhati  Oil  Refinery,  category-wise;
 and

 (b)  how  many  of  these  employees  are
 from  Assam  and  whether  any  quota  is
 fixed  for  the  people  of  the  State  where
 the  Refinery  is  situated  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.  R.  CHAVAN):  (a)  and  (c).
 The  number  of  persons  employed  in
 Gauhati  Refinery  and  those  belonging  to
 Assam  are  given  below  :

 I.  Officers  Total  No.  of  those
 belonging  to  Assam

 Technical  00  29

 Non-technical  9  14

 Il.  Staff

 Technical  794  ‘517,
 Non-technical  363  23

 Total  276  7

 (100%)  (60.58  ५८)

 No.  quota  is  fixed  for  the  people  of  the
 State  whore  the  Refinery  is  situated.
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 Discovery  of  New  Oil  Fields  in  the
 Country  Particularly  Assam

 3062.  SHRI  HEM  BARUA  :  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  new  fields  of  crude  oil  have
 recently  been  discovered  all  over  the  country,
 particularly  Assam;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  fields  and
 the  measures  taken  to  process  this  new
 crude  oil  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTERY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.  R.  CHAVAN)  :  (a)
 and  (0)  Crude  oil  was  struck  by  O.N.G.C.
 in  3968  in  six  structures  viz.  North  Kadi,
 South  Kadi,  Sobhasan,  Mehsana  and
 Bakrol  in  Gujarat  and  Galeki  in  Assam
 and  Kusijanin  Assam  in  969  by  the  Oil
 India  Limited.  The  quantum  of  reserves
 and  the  production  potentiality  of  these
 Structures  are  vet  to  be  ascertained  by  fur-
 ther  drilling.

 Tax  on  Agricultural  Land

 3063.  SHRI  A.  SREEDARAN  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  valuers  for  evaluating
 taxon  agricaltural  land  are  going  to  be
 appointed  as  laid  down  in  the  Estate  Duty
 Act;  and

 (०)  if  so,  the  anticpated  wealth  tax  from
 agriculture  land  in  the  financial  year
 ‘1970-71,  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  The  Government  have  appoin-
 ted  47  valuers  for  valuing  agricultural
 lands.  The  Government  are  taking  the
 necessary  steps  to  appoint  more  Valuers
 for  agricultural  lands.  The  Valuers  appoin-
 ted  for  this  purpose  are  expected  to
 determine  only  the  market  value  of  the
 lands  and  not  the  tax  payable  thereon.

 (b)  The  anticipated  wealth  tax  from
 agriculture  lands  in  the  fisancial  yoar
 1970-71  is  Rs.  4.75  Crores.
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 Pension  to  an  Assistant  of  C.S.  Ss.
 After  Retirement

 3065.  SHRI  RAM  CHARAN  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  total  amount  of  pension  per  month,
 which  an  Assistantof  C.  S.  S.  used  to
 get,  after  retirement  before  the  I5th  August,
 1947,  ;

 (b)  how  much  amount  a  retired  Assistant
 of  C.  Ss.  S.  is  paid  now  ser  month,  even
 if  his  service  gratuity  and  the  amount
 deducted  from  his  gratuity,  is  taken  into
 account;

 (c)  whether  Government  propose  to  raise
 the  rate  of  pension  to  the  retired  Govern-
 ment  servants  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  The  Hon.  Member  is
 evidently  referring  to  holders  of  posts  of
 Assistant  in  the  Secretariat  which  came  to
 be  borne  on  the  cadre  of  the  C.  S.  S.  from
 November,  1951.  If  so,  it  may  be  menti-
 oned  that  civil  pensions  are  determined
 not  with  reference  to  the  post  held  the
 Government  servant  on  the  eve  of  his
 retirement  but  by  the  emoluments  or
 average  emoluments  drawn  by  him,  the
 length  of  qualifying  service  and  the  pen-
 sion  rules  by  which  he  may  be  governed.
 Since  the  pension  and  the  gratuity  payable
 to  a  pensioner,  including  8  retired
 Assistant.  would  depend  upon  the  above
 factors,  the  amount  admissible  can  be
 worked  out  orly  with  reference  to  the
 particulars  of  specific  cases.  Broadly  spe-
 aking  before  the  introduction  of  the  Libera-
 lised  Pension  Rules  with  effect  from  17.4.
 1950,  Central  Goverament  servants  were
 governed  by  the  pension  rules  in  the  Cvil
 Service  Regulations  under  which  subject
 to  certain  maximum  limits  pension  was  cal-
 culated  at  30/60th  of  the  average  emolume-
 nts  for  the  full  qualifying  service  but  there
 were  no  death-cum-retirement  gratuity  or
 family  pension  benefits,  Those  who  came
 to  be  governed  by  the  Liberalised  Pension
 Rules  are  entitled,  subject  to  certain  max-
 imum  limits,  to  pension  at  the  rate  of
 30/80th  of  the  average  emoluments  for  the

 full  qualifying  service  and  death-cum
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 retirement  gratuity  is  payable  in  addition,
 to  the  pensioner  or  his  family,  if  he  dies,
 equal  to  1a  of  the  emoluments  for  each
 completed  six-monthly  period  of  service
 subject  to  a  maximum  of  I5  months’
 emoluments  or  Rs.  24,000  whichever  may
 be  higher.  In  the  event  of  death  the  family
 is  entitled  to  family  pension  under
 the  applicable  rules.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Government  have  already  announced
 their  decision  to  set  up  a  new  Pay
 Commission.

 दिल्‍ली /  नई  दिल्‍ली में मकान में  मकान  बनाने  तथा
 अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  सहकारी  समितियों

 को  अलाट  को  गई  भूमि

 3066.  श्री राम  चरण  :  क्‍या  स्वास्थ्य
 तथा  परिवार  नियोजन  ओर  निर्माण,  आवास,
 तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  दो  वर्षों  में  मकान  बनाने  के
 लिये  झथवा  व/णिज्यिक  प्रयोजनाथं  दिल्‍ली
 तथा  नई  दिल्ली  में  किन-किन  सहकारी  समितियों
 को  मूमि  अलाट  की  गई  और  इस  प्रकार
 झलाट  मूमि  का  क्षेत्र  कितना  है  तथा  उसकी
 दर  कितनी  थी  ;  श्रौर

 (ख)  उपयुक्त  समितियों  में  से  कितनी
 समितियां  हरिजनों  की  हैं  ?

 स्थास्थय  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य
 मंत्रो  (भो  ब०  सू०  मूर्ति)  :(क)  एक  विवरण
 समा  पटल  पर  रखा  जाता  है।  [  प्रंधालय  में
 रख  दिया  गया  ।  देखिये  संख्या  LT-  2875/70]

 वाणिज्यिक  उद्देश्य  से  किसी  समिति  को

 मूमि  भावंटित  नहीं  की  गई  ।

 (ख)  कोई  नहीं।
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 Pay  Scales  of  Translators

 3067.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:  (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  paysc-
 alesof  Translators  in  some  Government
 and  independent  offices  have  been  raised
 and  revised  and  if  so,  the  details  in  this
 regard;

 (b)  the  reasons  for  giving  such
 increas:  exclusively  to  Translators  while
 others  in  administrative  services  in  equiva-
 lent  scales  of  pay  remain  untouched  and
 while  the  Third  Pay  Commission  _  is  still
 to  be  set  up;  and

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 similar  selective  benefits  of  increased  pay
 were  also  recently  given  to  Stenographers
 and  the  reasons  for  such  discrimination
 against  Government  employees  in  general?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 P.  C.  SETHI)  :  (a)  and  (b).  The  informa-
 tion  will  be  collected  and  laid  on  the  Table
 of  the  House  as  early  as  possible,

 (c)  Yes,  Sir.  The  basic  decisions  to
 revise  the  scales  of  pay  of  some  of  the
 grades  in  the  Central  Secretariat  stenograp-
 her  Service  were  taken  early  in  1966,
 prior  to  imposition  of  ban  on  upward
 revision  of  scales.  But  the  implemention
 of  the  decisions  was  held  in  abeyance
 Pending  consideration  of  certain  other
 issues  which  arose  in  the  meantime.  Thus
 the  revision  of  scales  of  stenographers
 notified  in  July,  969  only  gave  effect  to
 the  decisions  taken  earlier  with  certain
 modifications.  There  is  no  question  of
 discrimination  involved  as  _  revisions
 of  scales  of  pay  of  individual  cases  are

 decided  on  merits.  Any  revision  of  pay
 scales  of  all  Government  employees  in
 general  will  however  be  a  matter  for  consi-
 deration  of  the  Third  Pay  Commission
 which  is  being  set  up.

 Evasion  of  Income-tax  by  the  owners
 of  Tea  Gardens  of  Assam

 3068.  SHRI  SHRI  CHAND  GOYAL  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  evasion
 of  Income-tax  by  the  owners  of  tea  gardens
 of  Cachar  District  in  Assam  have  come
 to  light;  and
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 (b)  ifso,  the  details  thereof  including
 the  arrears  of  Income-tax  due  from  them
 and  the  action  being  taken  to  realise  the
 same  ?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  Two  cases  of  tax
 evasion  by  the  owners  of  tea  gardens  of
 Cachar  District  in  Assam  have  come  to
 light.  The  income  on  which  tax  had  been
 evaded  has  been  taxed.  At  present  the  tax
 due  in  these  two  cases  is  Rs.  4,6!,386/—
 Recovery  certificates  have  been  issued  to
 enforce  collection.

 पौड़ो  गढ़वाल  जिले  में  खोलाचोनरी  में
 स्थित  कंलाश  औषधालय  को  सहायता

 3069.  श्री  अजुन  सिंह  भदौरिया  :
 श्री  ओंकार  लाल  बरवा  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और
 निर्माण,  आवास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पौड़ी  गढ़वाल
 जिले  में  खोलाचोनरी  में  स्थित  कैलाश  औष-
 घालय  के  बैदूय  ने  8  फरवरी,  970  को
 सरफार  को  कुछ  अंनुदान  हेतु  एक  आवेदन  पत्र
 दिया  है  जिसके  समर्थन  में  उन्होंने  सभी  प्रमाण-
 पत्र  भी  दिये  हैं;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  औष-
 घालय  उस  क्षेत्र  के  लोगों  का  नि:शुल्क  उपचार
 करता  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने
 क्‍या  निर्णय  किया  है;  ऑर

 (घ)  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 इस  औषधालथ  द्वारा  लोगों  की  नि:शुल्क  सेवा
 की  जाती  है  सरकार  का  विचार  इसकों  कितनी
 राशि  देने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ओर  निर्माण,
 आधास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रासय  में  राज्य
 मंत्री (श्री  wo  सू०  मूर्ति):  (की)  जीहाँ।
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 (ख)  प्रार्थना  पत्र  में  लिखा  था  कि  रोगियों
 का  उपचार  मुफ्त  किया  जाता  है।

 (ग)  और  (घ).  चिकित्सा  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  अथवा  स्थानीय  निकायों  की  है  तथापि
 स्वास्थ्य  मंत्री  के  स्वविवेकानुदान  निधि  से
 तदर्थ  आधार  पर  एक  हजार  रुपये  का  अनुदान
 मंजूर  किया  गया  है

 Sanitation  Campaign
 3070.  SHRI  ~BENI  SHANKER

 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  PLANNING  AND
 WORKS,  HOUSING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  promotion  of  better
 environmental,  sanitation  and  public
 hygiene  through  effective  disposal  of
 wastes  has  been  given  a  consideration;

 (b)  if  so,  whether  any  scheme  has
 been  chalked  out  to  fight  the  same  on  a
 war  footing  throughout  the  country,  if  so,
 the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  steps  proposed  to  be
 taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING;  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  8.  S.  MURTHY)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Under  the  National  Water  Supply
 aod  Sanitation  Programme,  the  State
 Governments  have  been  asked  to  take
 action  for  the  conversion  of  dry  latrines
 into  flush  latrines  bothin  sewered  and
 unsewered  areas  in  addition  to  underta-
 king  sewerage  schemes.  Since  this  progr-
 amme  is  in  the  State  Sector,  itis  for  the
 State  Governments  to  take  necessary  action
 inthe  matter.  The  Local  authorities  and
 State  Governments  have  also  been  reques-
 ted  to  undertake  a  special  compaign  for
 the  conversion  of  dry  latrines  into
 urban  areas  as  part  of  the  Gandhi
 Centenary  celebrations.

 A  Bill  has  been  introduced  in  the
 Rajya  Sabha  on  22.12.69,  forthe  preven-
 tion  of  Water  Pollution.

 (c)  Does  not  arise.
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 Representation  from  the  Low  Income  Group
 Government  employees  to  participate  in  the

 draw  of  allotment  of  single  storeyed
 house  by  D.D.A.

 SHRI  P.M.  SAYEED  :
 SHRI  M.L.  SONDHI  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Delhi  Development
 Authority  received  any  representation  in
 January  last  from  the  low  income  group
 Government  employees  to  allow  them  to
 participate  in  the  first  draw  for
 allotment  of  single  storeyed  houses  in
 Pankha  Road  following  extension  of  regis-
 tration  date  to  3ist  January,  970  because
 they  were  basically  interested  in  those
 houses  but  could  register  themselves  only
 during  the  extended  period  of  registration;

 3071.

 (b)  ifso,  the  decision  taken  thereon
 with  reasons  ;

 (c)  the  number  of  single  storeyed  houses
 at  Pankha  Road  which  will  be  offered  in
 the  subsequent  draws  and  when;  and

 (d)  whether  D.D.  A.  have  any  other
 scheme  under  consideration  to  provide
 single  storeyed  houses  at  reasonable  rates
 to  low  income  group  persons  who  regis-

 tered  themselves  during  the  extended  period
 but  were  not  allowed  to  apply  for  allotment
 of  these  houses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Registration  is  for  the  purchase  of
 house/flat  to  be  built  by  the  Delhi
 Development  Authority.  When  a  group  of
 houses  is  ready  for  disposal,  an  advertise-
 ment  is  issued  in  the  press.  Registered
 applicants  are  to  apply  for  such  houses
 within  the  time  limit  prescribed.  The  last
 date  for  the  receipt  of  applications  for  the
 Pankha  Road  Residential  Scheme  was  3ist
 December,  1969.  Registration  is  far  houses
 in  all  schemes,  as  and  when  they  are
 complete;  and  a  final  date  had  to  be  fixed
 for  registration.  In  respect  of  groups  of
 houses  offered  for  disposal,  from  time  to
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 time,  a  final  date  for  applications  has  to
 be  prescribed,  and  this  is  not  related  to
 the  date  upto  which  registrations  can  be
 made.  After  fixing  a  date  for  the  receipt  of
 applications  in  one  scheme,  it  can  normally
 not  be  altered.

 (c)  About  200,  on  completion.
 (d)  The  Delhi  Development  Authority

 are  considering  the  question  of  constructing
 some  single  storeyed  houses  in  certain
 schemes.  Whenever  a  group  of  houses  is
 complete,  registered  applicants  of  the  rela-
 ted  income  group  will  be  eligible  to  apply
 for  them.

 Land  acquired  by  the  Delhi  Development
 Authority  At  Pankha  Road

 3072.  SHRI  P.M.  SAYEED  :  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  rate  at  which  the  land  at  Pankha
 Road  was  acquired  by  the  Delhi  Develop-
 ment  Authority  and  the  development  cost
 incurred  on  it;

 (b)  the  rate  at  which  the  land  is  being
 offered  for  sale  to  public;

 (c)  the  calculated  price  of  land
 on  which  single  storeyed  houses  on
 80  square  yards  and  double  storeyed
 houses  on  40  square  yards  separately,  are
 being  built  for  persons  of  low  income
 group;  and

 (d)  whether  there  is  any  proposal.  under
 Government's  consideration  to  reduce  the
 price  of  land  mentioned  at  parts  (b)  and

 ‘(¢)  above  ?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY):  (a)  Acquisition  is  a
 long  process.  Till  the  compensation  is
 finally  settled,  the  usual  practice  is  to  work
 out  a  pool  rate.  For  Pankha  Road,  a  pool
 tate  of  Rs.  6  per  square  yard  of  gross
 area  has  0७69  fixed.  The  cost  of  develop-
 ment  has  beon  assessed  at  Rs.  10,  per

 square  yard  for  the  gross  area.
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 (०)  The  pre-determined  rate  for  allotment
 land  to  persons  in  the  Middle  Income
 Group,  in  this  scheme  is  Rs.46  per  square
 yard.  The  reserve  rate  for  auction  is  Rs.50
 Per  square  yard.

 (०)  Ps.2400  for  80  square  yard  plots
 and  Rs.200  for  40  square  yard  plots.

 (d)  No.

 for  Single-Storeyed  House  for  Low
 Income  Group  Persons

 Demand

 3073.  SHRI  P.M.  SAYEED:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 there  is  more  demand  for  single  storeyed
 houses  on  eighty  Square  Yards  from  _per-
 sons  of  low  income  group  as  compared  to
 double  storeyed  houses  on  40  Square
 Yards  and  flats  under  the  scheme  for
 ready  built  houses/flats  of  the  Delhi
 Development  Authority;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  single
 storeyed  houses  already  built  and  those
 proposed  to  be  built  during  970  and
 97]  separately?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY):  (a)  Single  storeyed
 house  were  constructed  and  offered  only
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 (a)  whether  there  is  a  shortage  of
 Doctors  and  Lady  Doctors  in  the  various
 Hospitals  in  the  country  and  if  so,  their
 approximate  number;

 (b)  details  of  the  effective  steps  Govern-
 meat  have  taken  to  make  up  the  shortage
 0  Doctors;

 (c)  whether  Government  are  examining
 the  possibilities  of  increasing  the  seats  of
 students  in  Medical  Colleges  in  the
 country;  and

 (d)  if  so,  the  number  of  seats  likely  to  be
 increased  during  the  year  970--7I  in  each
 college  and  if  not,  the  reasons  therefor  १

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  B.S.  MURTHY):  (a)  There  is  a
 general  shortage  of  Doctors  inclu-
 ding  Lady  Doctors  mainly  in  rural  and
 remote  areas.  Their  number  is  not  readily
 ascertainable.

 (b)  The  State  Gover  s  who
 the  majority  of  the  doctors,  have  offered
 various  incentives  and  taken  other  measures
 to  induce  doctors  to  take  up  service
 particularly  in  rural  areas,  Some  of  these
 are  :

 iO)  enhancing  the  age  of  retirement
 of  dectors  and  specialists  and/or  re-emplo-
 ying  them  aftet  retirement.

 (2)  granting  special  concessions  and
 allo  to  doctors  to  work  in  the in  one  residential  scheme.  The  response

 in  this  case,  as  judged  by  the  number  of
 applications,  was  not  as  great  as  for
 double  stureyed  houses  previously  disposed
 of.

 (b)  749  single  storeyed  houses  have
 already  been  built  and  proposals  for
 about  another  200  such  houses  have  been
 finalised.

 Shortage  of  Doctors  and  Lady  Doctors

 3074,  SHRI  PREM  CHAND  VERMA  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  etate  :

 cet  Pate  Lahey

 rural  areas,  as  also  disincentives  for
 avoiding  service  in  the  rural  areas.

 (3)  utilising  the  services  of  private
 practitioners  where  necessary  on  part-time
 basis.

 (c)  and(d),  In  addition  to  the  existing
 95  medical  colleges,  the  Fourth  Five  Year
 Plan  envisages  the  opening  of  ten  new
 medical  colleges  in  the  country.

 The  number  of  seats  likely  to  be
 increased  during  ‘1970-71  is  to  be  decided
 by  the  State  Government  keeping  in  view
 their  financial  resources  and  other  factors.
 However,  the  admission  capacity  is

 d  to  be  increased  from  the  exis- pec
 ro  eGR  ०६  Apa
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 ting  number  of  about  11,500  to  13,000  by
 the  end  of  973—74

 Rules  for  grant  of  loans  from
 nationalised  Banks

 3075.  SHRI  RAM  KISHAN  GUPTA  :
 Will  the  Minister  of’  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  scheme  and  rules  for
 grant  of  loans  from  Nationalised  Bank  to
 various  industries  and  for  agricultural  and
 other  purposes  have  been  framed;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  The  Nationalised  Banks  have
 formulated  sch  for  fi  ing  small
 scale  industries  and  agriculture.  They  have
 also  prepared  schemes  for  providing  credit
 facilities  to  other  sectors,  such  as,  retail
 traders,  small  transport  operators,  the
 self—employed,  artisans,  etc.

 (b)  A  statement  given  the  brief  particu-
 lars  of  the  schemes  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [  Placed  in  Library  See  No.
 L.T.—2867/70}

 Seizure  of  Gold  in  Bombay

 3076.  SHRI  N.R.  LASKAR  :
 SHRI  DHANDAPANI  :
 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:
 SHRI  MAYAVAN  :
 SHRI  SAMINATHAN  :
 SHRI  VISHWA  NATH  PANDEY

 Will  the  minister  of  FINANCE  be  pleated
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  gold  valued
 as  Rs.28  lakhs  was  seized  from  the
 Northern  Bank  of  Bassavn  creeck  in
 Bombay:

 (b)  if  so,  whether  the  gold  slabs  are  with
 English  and  French  markings;

 (c)  if  so,  the  number  of  persons
 arrested  in  this  regard;  and

 (d)  the  action  taken  againsts  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  On  2ist  January,  970
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 officers  of  Marine  and  preventive  Division
 of  the  Central  Excise  Collectorate  Bombay
 seized  gold  valued  at  Rs.28  Jakhs  at  the
 Indian  Market  rate  from  the  Northern
 Bank  of  Bassein  creek.

 (b),  The  gold  bears  the  markings  of
 Johnson  Matthey,  London  and  Compagnie
 Metaux  Precieux,  Paris.

 (c)  and  (d).  Three  persons  were  arrested
 and  were  subsequently  released  on  bail  by
 the  Magistrate.  Further  investigations  are
 in  progress.

 Loans  from  U.K.

 3077.  SHRI  N.R.  LASKAR  :
 SHRI  DHANDAPANIT  :
 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU
 SHRI  MAYAVAN  :
 SHRI  SAMINATHAN  :

 Will  the  Minster  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  itis  afact  that  two  agreeme-
 nts  have  been  signed  with  U.K.  for  loans  of
 £9  millions  and  £  1.2  millions
 respectively;

 (b)  if  so,  the  main  feature  of  the
 agreements;

 (c)  how  these  loans  are  proposed  to  be
 utilised  by  Government;  and

 (d)  the
 agreement  ?

 other  conditions  of  these

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  to  (d).  Yes,  Sir.  Two
 agreements  were  signed  between  the
 Governments  of  India  and  the  United
 Kingdom  in  New  Delhi  on  11.2.70.  The
 first  agreement  was  for  a  loan  of  £9
 million  (Rs.l6.2  crores)  for  financing  the
 import  of  maintenance  items  from  U.K.  by
 priority  industries.  As  in  the  case  of  recent
 British  loans,  this  loan  is  free  of  interest
 orany  other  service  charge  and  will  be
 repayable  in  pounds  sterling  over  a  period
 of  25  years  inclusive  of  a  grace  period
 of  7  years.

 The  second  agreement  was  for  a  grant
 from  the  U.K.  under  the  Food  Aid
 Convention  of  the  International  Grains
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 Arrangement  to  finance  purchases  of
 wheat  by  India,  mainly  from  Argentina,  up
 toa  value  of  £  .2  million  (Rs.2.6
 crores).

 Shortage  of  drinking  water  for  workers
 of  Surakachar  Collieries  under

 N.C.D.C.
 3079.  SHRI  BHAGBAN  DAS  :

 SHRI  P.  RAMAMURTI  :
 SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  awere  that
 there  is  acute  scarcity  of  drinking  water
 for  workers  employed  in  Surakachar  Collie-
 ries  under  National  Coal  Development
 Corporation  who  resides  in  private  hut-
 ments  ;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  the  autho-
 rities  to  ensure  adequate  supply  of  water
 to  these  workers  ;

 (c)  whether  Government  are  considering
 &  proposal  to  provide  housing  facilities  to
 all  the  workers  within  a  short  period;
 and

 (9)  ifso,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  (a)  No
 such  complaint  has  been  received.

 (t)  Does  not  arise.

 (c)  and(d).  Asa  large  proportion  of
 workers  belong  to  neighouring  villages  or
 reside  therein  it  is  not  proposed  to  provide
 houses  to  all  workers.  However,  as  many
 as  478  houses  have  already  beea  construc-
 ted  by  NCDC  consistent  with  the  present
 requirements.

 Pay  scale  of  Moulders  in  Geological
 Survey  of  India

 3080.  SHRI  A.K.  GOPALAN:
 SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  NAMBIAR:
 SHRI  K.  ANIRUDHAN:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
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 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  pay
 scale  of  Moulders  in  tne  Geological  Sur-
 vev  of  India  has  been  advertised  by  the  De-
 partment  as  Rs.0-200;

 (b)  if  so,  whether  they  are  drawing  Rs.
 85-110  only  after  the  recruitment;

 (c)  the  reasons  for  changing  the  pay
 scale;  and

 (d)  whether  Government  will  consider
 to  give  the  pay  scale  of  Rs.l0-200  to  the
 existing  staff;  and  if  not,  the  reasons
 thereof?

 THE  MINISIER  OF  SfATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  @)
 No.

 (b)  The  pay-scale  attached  to  the  posts
 of  Moulders  (since  re-designated  as  Techni-
 cal  Attendants)  is  Rs.  B5- 2-95-3-110,  The
 incumbents  to  these  posts  are  drawing  this
 grade  pay.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  At  present  Government  Fave  impo-
 sed  a  ban  on  the  upward  revision  of  saTary
 structure.  During  currency  of  the  ban,  no
 revision  would  be  possible.

 Grant  of  Leave  to  Muster  Roll  Employees
 of  Geological  Survey  of  India

 308i.  SHRI  A.K.  GOPALAN  :
 SHRI  P.  RAMAMURTI  :
 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:
 SHRI  P.P.  ESTHOSE  :

 Willthe  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  muster
 roll  employees  in  the  Geological  Survey  of
 India,  serving  the  Department  from  years
 together,  are  not  given  any  leave  with
 weges;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  whether  Government  will  consider
 to  give  atleast  I5  days  leave  with  wages
 in  a  year?



 3l  Written  Answers

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  (a)  to
 (cg).  Theinformation  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Admission  to  Medical  Colleges

 3082.  SHRI  YOGENDRA  SHARMa=e  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS.  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  President  of  the  Indian
 Medical  Council,  Dr.  Shah,  has  urged  cur-
 tailment  of  admission  to  medical  colleges;

 (७)  if  sv,  tke  grounds  on  which  he  has
 ‘made  the  suggestion;  and

 (०)  the  reaction  of  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  ;URBAN  DEVELOPMENT  SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  He  bas  stated  that  the  Medical
 Council  of  India  had  agreed  to  an  in-
 cfease  in  admissions  in  Medical  Colleges
 in  order  to  meet  a  particular  situation.
 Since  the  emergency  was  now  over,  it  was
 time  to  revert  to  a  reasunable  number  of
 admissions  in  the  Medical  Colleges  in  a
 phased  manner.

 (c)  Government  have  carefully  consi-
 dered  the  suggestion  of  the  President  of
 Medical  Council  of  India.  Having  regard
 to  the  need  for  meeting  the  continuing
 shortage  of  trained  doctors  to  man  the
 various  Healtb  and  Family  Planning  pro-
 grammes  and  for  improving  the  ratio  of
 doctors  to  population  there  is  no  case  at
 all  for  reducing  admissions  in  medical
 colleges  at  this  juncture,

 Collaboration  offers  for  off-shore  dri-
 ling  Project  in  Bombay  High

 3083.  SHRI  YOGENDRA  SHARMA  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state  :
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 (a)  how  many  offers  for  collaboration
 for  the  off-shore  oil  drilling  project  inthe
 Bombay  High  have  since  been  received  by
 Government  ;

 (b)  the  main  cetails  of  the  terms  offered
 by  various  foreign  concerns  in  this  res-
 pect;

 (c)  whether  Government  have  examined
 these  terms;  and

 (d)  if  so,  the  decisions  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  Twelve.

 (b)  to  (d),  All  the  offers  are  under  con-
 sideration.  It  is  not  in  the  public  interest
 to  disclose  the  details  of  these  proposals
 at  tnis  stage.

 Administrative  Reforms  Commission’s
 Suggestion  Regarding  Stock  kx-

 changes

 3084.  SHRI  YOGENDRA  SHARMA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Administrative  Reforms
 Commission  has  made  a  suggestion  that
 Stock  Exchanges  should  be  brought  within
 tne  purview  of  the  Department  of  Com-
 pany  Affairs;  and

 (b)  If  so,  what  decision  has  becn  taken
 by  Government  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  their  Report  on  ‘The  Machinery
 of  the  Government  of  India  and  its  Proce-
 dures  of  work’,  the  Administrative  Reforms
 Commission  .have  also  recommended  that
 the  Department  of  Company  Affairs  should
 be  transferred  to  the  Ministry  of  Finance.
 Both  the  recommendations  have  to  be  con-
 sidered  together  and  the  matter  is  at  pre-
 sent  under  consideration  of  the  Govern-
 ment.
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 Allotment  of  Shops  in  Sector  VIII  of
 R.K.  Puram  Market,  New  Delhi

 3085.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMEMT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  shops  in
 the  market  of  Sector  VIII  as  also  in  other
 newly  developed  sectors  of  R.K.  Puram
 New  Delhi  are  being  allotted  on  the  basis
 of  tenders;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some
 shops  have  been  allotted  without  calling  ten-
 ders  for  them;

 (c)  whether  it  isalso  a  fact  that  condi-
 tions  on  which  tenders  were  invited  have
 net  been  fulfilled  by  Government  in  full;
 and

 (9)  ifso,  why  this  discrimination  in  the
 matter  of  shops  in  R.K.  Puram  markets
 and  the  steps  being  taken  to  redress  the
 genuine  grievances  of  those  shops-kcepers
 who  have  taken  shops  at  exorbitant  rent
 through  tenders?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  WORKS,  HOUSING  AND
 URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRIB.  S.
 MURTHY)  :  (a)  and  (b).  Except  one  shop

 in  Seetor  VII,  R.K.Puram,  which  has
 -been  allotted  to  the  Khadi  Gramudyog
 “Bhavan,  all  shops  in  Sectot  VIII  as  well  as

 the  other  newly  developed  Sector  XII  have
 been  allotted  on  the  basis  of  tenders,  sub-
 ject  to  the  requisite  reservation  for  the
 Scheduled  Caste  Communities  in  whose
 case  allotments  have  been  made  8६  the
 economic  rent  by  draw  of  lots.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  There  is  no  discrimination  in  the
 matter  of  allotment  of  shops  in  R.K.
 Puram  markets.

 -  Grievances  of  the  shop-keepers  in  the
 R.K.  Puram  Market  regarding  provision
 of  electricity  connections,  bath-rooms  and
 Javatories,  etc.,  Court-yard,  Lawns  and
 plastering  of  balcony  walls  are  being  atten-
 ded  to  by  the  Central  Public  Works  De-
 partment.
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 Utilisation  of  Additonal  Resources  by
 States

 3086.  SHRI  N.  SIVAPPA  :
 SHRI  G.Y.  KRISHNAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  whether  it  is  fact  that  Goveennsent
 have  conceded  the  demands  of  several  Sta-
 tes  to  utilize  the  entire  additional  resourpess
 mobilied  by  them  to  augment  the  size  of
 their  plans  and  not  to  delete  any  portion
 to  meet  pon-plan  deficit;

 (b)  if  so,  the  names  of  those  States  6
 whom  allocations  have  been  made  accord-
 ing  to  the  schemes;  and

 (०  the  details  of  the  public  sector  .out-
 lay  in  the  centrally  sponsored  schemes?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR)  :  (a)  and  (b).  Government
 have  agreed  in  principle  to  provide  spectal
 assistance  to  States  which  may  have  inesca-
 pable  gaps  in  resources  on  non-Plan  acco-
 unt.  Such  gaps  will  be  determined  after
 considering  the  recommendations  of  the
 Fifth  Finance  Commission  and  the  assess-
 ment  of  the  Planning  Commission  in  re-
 gard  to  unavoidable  non-Plan  commitments,
 the  scope  for  economies  in  non-Plan  expen-
 diture,  the  efforts  made  to  improve  revenue
 and  tax  collections  and  mobilisation  of
 other  normal  Budgetary  resources.  This
 will  enable  such  States  to  make  a  greater
 effort  for  resources  mobilisation  and  to
 utilise  the  additional  resources  that  they
 can  raise  towards  their  approved  develop-
 ment  Plan  outlays.  No  allocations  have

 been  -made  to  the  States  so  far  under  this
 arrangement.

 (c)  The  Fourth  Plan  outlay  on  Centrally
 sponsored  schemes  have  not  been  finaliasd.

 Creation  of  New  Department  of  Banking
 in  the  Ministry  of  Finance

 3087.  SHRI  N.  SHIVAPPA  :
 SHRI  5.5.  KOTHARI  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government
 have  oreated  a  new  Department  of  Banking
 in  the  Finance  Ministry  to  look  after  the
 affairs  of  the  Nationalised  Banks;

 (0)  whether  the  scheme  would  not  lez  d  to
 bureaucratic  interference  in  the  marking
 or  banks  and  mark  their  autonomy;  and

 (c)  how  does  it  reconcile  with  the  Go-
 vernment’s  declared  policy  of  delegating
 responsibility  to  all  public  sector  enterpri-
 885  and  of  administrative  economy?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  Yes,  Sir.  The  Department  of
 Banking  in  the  Ministry  of  Finance  will
 deal  with  matters  partaining  not  only  to  the
 nationalised  bank  but  to  all  other  Indian
 banks;  all  foreign  banks  operating  in  India
 certain  matters  relating  to  cooperative
 banking;  all  long-term  financial  institutions
 (excluding  Life  Insurance  Corporation  and
 Unit  Trust),  chit  funds  etc.

 (b)  and  (c):  The  general  superintendence
 direction,  managment  of  the  affairs  and
 business  of  the  nationalised  banks  will  be
 vested  inthe  Boards  of  Directors  [vide

 section  7  (2)  of  the  Banking  Companies
 (Acquisition  and  Transfer  of  Undertakings)
 Ordinance,  970  and  the  similar  provision

 _in  the  Bill  introduced  recently  in  the  Lok
 Sabha  to  replace  the  Ordinance],  The  Cen-

 _tral  Government  may  onthe  other  hand
 after  consultation  with  the  Governor  of
 the  Reserve  Bank,  give  directions  in  regard
 to.  matters  of  policy  involving  public

 “interest  for  the  guidance  of  the  nationalised
 Bank,  The  question  of  interference
 in  the  management  of  the  banks
 and  marring  their  autonomy  does  not,
 therefore,  arise.

 Income  tax  paid  by  Fertiliser  Companies
 fa  the  Private  Sector

 3088.  SHRI  N.SHIVAPPA:  Will  the
 ‘Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state
 the  amount  of  Income-tax  Paid  by  the
 fertiliser  companies  in  the  private  sector
 on  the  sale  of  fertilisers  during  the  last
 three  years  and  the  amount  of  Income-Tax
 outstanding  against  each  of  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRIP.C.
 SETHI):  The  requisite  information  is  not
 readily  available.  Such  information  as  may
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 be  available  is  being  collected  and  the
 same  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  as  early  as  possible.

 Dead  line  for  stoppage  of  Foreign  Aid

 3090.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  thereis  any  dead-line  by
 which  foreign  aid  in  any  formis  likely  to
 be  stopped  altogether;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHD  :  (a)and  (b).  As  stated  in  the  Third
 Five  Year  Plan  document,  one  of  the  main
 objectives  of  economic  planning  is  the
 achievement  of  self-reliance  by  the  gradual
 reduction  in  the  dependence  on  foreign  aid.
 Following  that,  animportant  objective  of
 the  Fourth  Planisto  move  towards  self-
 reliance  by  making  efforts  to  reduce  forei-
 gn  aid  net  of  interest  and  loan  repayment
 to  about  one-half  of  the  Third  Plan  level.
 It  has  also  been  mentioned  in  the  chapter
 on  ‘*The  Long  Term  Perspective’?  of  the
 Draft  Fourth  Plan  that  ‘the  scheme  of  long
 term  development  outlined  in  this  chapter
 secks  to  eliminate  dependence  on  net  forei-
 gn  aid  by  1980-81."  When  our  economy
 becomes  self-reliant,  we  will  be  able  to
 undertake  investment,  needed  for  an  adeq-
 uate  rate  of  growth  without  reliance  on
 net  inflow  of  external  assistance,  though
 inflow  of  capital  on  commercial  terms  may
 be  expected  to  continue.

 As  regards  food  aid,  the  Government
 contemplates  cessation  of  concessional
 imports  of  foodgrains  after  1970-71.

 Conduct  of  Class  I  Officers  in
 Ministry  of  Finance

 309l.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH  :  Will  the  Minister  of  FINANCB
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Class  I  Officers  in
 the  Ministry  of  Finance  (proper)  whose
 conduct  has  come  to  the  adverse  notice  of
 the  Government  for  practising  caste-discri-
 mination;
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 “®)  the  nature  of  allegations  against
 each  of  them;

 (०)  whether  any  enquiries  have  been
 conducted;  if  so,  the  nature  thereof;  and

 (d)  the  action  taken  or  proposed  to  be
 taken  by  Government  as  a  result  of  the
 enquiries  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :  (a)  to  d).  The  Government  have not  found  any  Class  I  Officer  in  the  Mini-
 stry  of  Finance  (proper)  practising  caste-
 discrimination.  Allegations  made  against
 one  Class]  officer  onthe  score  of  caste-
 discrimination  are  being  looked  into.  The
 question  of  taking  action,  if  any,  will  arise
 only  afterthis  has  been  completed.

 Salary  and  Perquisites  Amenities  of  the
 Governor,  Reserve  Bank  of  India  and

 Chairman  of  State  Bank  of  India  etc.

 3092.  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  the  total  salary  and  perquisites  ame-
 nities  of  the  Governor  of  the  Reserve
 Bank  of  India,  the  Chairman  ofthe  State
 Bank  of  India  and  the  Custodian  of  Public
 Sector  Banks  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI  ye  A  statement  showing  the  requi-
 red  particularsis  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 2871/70)

 Reserve  Bank  of  India  Circular  to
 Nationalised  Banks  Re:Profit  and  Loss

 Accounts  for  969

 3093.  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will
 the.Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 the  circular  issued  to  the  Nationalised
 Banks  by  the  Reserve  Bank  of  India  of
 the  Department  of  Banking  that  they  sho-
 uld  draw  up  their  profit  and  loss  account
 for  969  without  making  the  usual  provisi- ons  for  bad  debts,  depreciation,  etc;

 (b)  if  80,  when  this  circular  was  issued;
 ©  the  reasons  for  these  directions;  and
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 (d)  whether  it
 Profits  ?

 isfor  inflating  the

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI)  :(a)  and  (b).  The  Reserve  Bank  has not  issued  any  circular,  However,  on  l6th February,  970  the  Reserve  Bank  issued directions  under  the  Powers  vested  in  it under  Section  35  A  of  the  Banking  Regu- lation  Act  requiring  the  nationalised  banks to  seek  its  approval  before  Putting  through certain  transactions,  These  inter  alia,  inclu ded  making  from  out  of  the  profits  for  the year  969  provisions  for  bad  and  doubtful
 debts,  depreciation  in  Assets,contributions  to staff  and  Superannuation  funds  or  any matter  for  which  Provision  is  necessary under  any  law  or  which  is  usually ;  provided or  by  banking  companies  or  any  other appropriation.

 (c)
 re

 @.  After  the  issue  of  the  Ordi- nance  (No.  3  of  aiethied OE  re-natj
 prdeiagra

 )  Te-nationalising  the
 Custodians  are  vested  with

 unrestricted  powers  until  the  first  Boards of  Directors  are  appointed  by  Government
 under  Section  7  (3)  of  that  Ordinance, Provisions  for  bad  debts,  depreciation  etc.
 are  such  that  only  a  Board  of  Directors 48  competent  to  take  a  decision  regardin,
 them,  The  directive  is  aimed  at  pened Suidance  to  the  Custodians  in  the  discharge of  their  functions  Pending  the  constitution of  Boards  of  Directors,

 Assurance  to  Parliament  regarding Policy  ef  Bank  Nationalisation

 3094,  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to state  :

 (a)  whether  Government  held  out  an
 assurance  to  the  Parliament  that  its  then
 policy  was  to  professionalise  Banking  while
 goingin  for  nationalisation  4

 (b)  whether  they  consider  packing  these institutions  with  bu:  rats  fessionali
 sation;  and

 pr

 (०)  if  not,  what  steps  they  propose  to
 take  to  ropein  experienced  bankers  with
 commitment  into  the  top  posts  of  nationa-
 lised  banks  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
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 SETHI)  :(a)  to  (c).  as  provided  in  Section
 7  (5)  of  the  Banking  Companies  (Acqussi-
 tion  and  Transfer  of  Undertakings)  Ordi-
 nance  970  (3  of  1970),  the  person  holding
 office,  immediately  before  the  commence-
 ment  of  the  Ordinance,as  Chairman  of  an
 *texisting’*  bank,  became  the  Custodian  of
 the  corresponding new  (nationalised)  bank.
 The  Chairmen  of  the  ‘‘existing’’  banks  as
 on  the  date  of  nationalisation  were  either
 professional  bankers  or  persons  who  had
 been  associated  with’  banking  for  several
 years  and  had  acquired  the  necessary
 expertise.  There  has  been  no  change  in
 Government's  policy  of  having  professional
 bankers  generally  for  the  management  of
 the  nationalised  banks  and  the  question  of
 packing  them  with  bureaucrats  does  not
 arise.

 Representation  from  the  Residents  of
 Punchkuiav  Road  Regarding  regularisation

 of  Structures  in  New  Delhi

 3095.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 SHRI  SURAJ  BHAN  :
 SHRI  SHARDA  NAND  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 ‘FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 &  representation  from  the  residents  of
 Punchkuian  Road,  New  Delhi  regarding
 the  regularisation  of  the  so-called  unau-
 thorised  structurés  on  the  second  floor  pre-
 mises  situated  on  the  Punchkuian  Road,
 New  Delhi;

 (b)  ifso,  the  details  thereof  and  the
 steps  taken  by  Government  to  regularise
 these  structures  ;

 (©)  whether  itis  afact  that  euch  cases
 have  been  regularised  in  the  case  of  Hanu-
 man  Road,  New  Delhi,  ealier;

 qd)  whether  it  is  also  a  fact  that  these
 Structures  were  constructed  nearly  (2625,
 years  ago;

 (०)  if  so,  why  Government  do  not  regu-
 .Magise  them;  and

 (f)  the  total  amount  of  money  Govern-
 ment  have  recovered  from  these  residents

 .¥a  the  form  of  penalty  etc.  s0  far  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  (a)  Yes.

 (b)  A  representation  has  been  received
 for  regularisation  of  the  unauthorised
 construction  of  a  ‘Barsati’  on  the  top
 floor  and  coverage  of  onen  court-yard  on
 the  ground  floor.  The  matter  is  under  oon-
 sideration,

 (c)  Yes.

 (d)  Not  known.

 (e)  As  stated  against  (b)  above,  the
 matter  is  under  consideration.

 (f)  Recovery  to  the  extent  of  Rs.  3607.80
 approximately  has  been  madein  5  out  of
 36  cases.  The  remaining  cases  are  awaiting
 a  decision  on  the  representation  received.

 Prosecution  Cases  for  Non-paymeat
 of  Income-tax

 3096.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  names  and  addresses  of  the  asse-
 ssees  who  have  been  prosecuted  during  the
 last  two  years  by  the  Income-Tax  D:part-
 ment  :

 (b)  the  reasons  for  their  prosecution  ;
 (c)  the  namesand  addresses  of  those

 who  were  ;  and

 (d)  the  names  and  addresses  of  assesses
 who  were  putin  jail  for  non-payment  of
 Income-Tax  Demand  in  the  last  two  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI’P,  2.
 SETHI)  :  (a)  to(d).  The  info-mation  in
 respect  of  the  years  968  and  969  is  being
 collected  and  would  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 बलशाननों  ला  हाचदपक  बस्तुओं  कौ
 कोमतों  में  बढ़ि

 0  to  impri

 3097.  श्री  कंवर  लाल  गप्त:
 श्री  रामस्वरूप  विज्यार्थीः
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 क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  महीनों
 में  खाद्यान्नों  तथा  भ्रन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की
 कीमतें  बढ़  गयी  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कीमतों  में  वृद्धि  कितनी

 हुई  है  तथा  उसके  क्‍या  कारण  हैं;  और

 (ग)  कीमतों  में  इस  वृद्धि  को  रोकने  के
 लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit toto
 सेडी)  :  (क)  से  (ग).  एक  विवरण  समा
 पटल  पर  रखा  जाता  @  जिसमें  22  नवम्धर,
 969  और  21  फरवरी,  970  की  स्थिति

 के  अनुसार,  अन्न  तथा  चुनी  हुई  अन्य  अत्यावश्क
 वस्तुप्नों  के  थोक  मूल्यों  के  सूचंक  अंकों  और  उनमें
 हृए  प्रतिशत  परिवतंनों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है।
 [  प्रन्षालय  में  रब्न  दिया  गया  ।  देखिये  संख्या
 LT-2878/70]

 हाल  में  मूल्यों  पर  जो  दबाव  पड़ा  है  उसका
 कारण  ‘196970  में  कपास  और  तेलहन  की
 उपज  में  कमी  होना  तथा  जाड़े  के  मोौश्नम में

 वैसी  से  वर्षा होने  के कारण  रबी  की  फसल  पर
 प्रतिकूल  अभाव  पड़ना  है।  मूल्यों  पर  हाल  में
 दबाव  पड़ा  है।  चालू वर्ष  के  अधिक  काम-काज  के
 मरैसस  में  बकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की
 माजा  में  मी  पिछले वर्ष  की  इसी  अवधि  में

 हा
 गये  ऋणों  की  अपेक्षा  अधिक  वृद्धि  हुई

 1

 सरकार  मूल्य  संबंधी  स्थिति  पर  बराबर
 नजर  रखती  है  और  इस  संबंध  में  उत्पन्न  होने
 वाली  स्थिति.  के  अनुसार  सुधारात्मक  उपाय

 करती  रहती  है।  इन  उपायों में  राजस्व  और
 ऋण  संबंधी  नीतियों  का  विनियमन,  बनाने,  भन्‍न
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 के  संकट  निरोधक  मण्डार  का  निर्माण,  प्रायात
 का  प्रबन्ध  और  आवश्यकता  अनुसार  मूल्य-नियं-
 त्रण  शामिल  है  ।  रिजय  बैंक  ने  अमी  हाल  ही
 में,  बैंकों  द्वरा  दिये  जाने  वाले  सामान्य  ऋणों
 और  उन  वस्तुझों  के  आघार  पर  दिये  जाने  वाले
 ऋणों  के  संबंध  में  कड़ा  नियंत्रण  रखने  के  लिए
 कई  उपाय  किये  हैं,  जिनका  मूल्यों  के  दबाव  पर
 प्रमौच  पड़ता  है।  विदेशों  से  अधिक  मात्रा  में
 कपास,  तन्तुक  (स्टेपल  फाइबर)  खाद्य  तेल,
 मेड  की  चर्बी  का  आयात  करने  का  प्रबन्ध  किया
 जा  रहा  है  ताकि  इन  चीजों  के!  मूल्यों  पर  पड़ने
 वाले  दबाव  को  कम  किया  जा  सके।  सरकारी
 वितरण  व्यवस्था  a  माध्यम  से  मी  अधिक  माता
 में  अन्त  का  वितरण  किया  जा  रहा  है  ।

 Co-ordination  Committee  for  exploitation and
 conservation  of  minerals  and  safety  of

 Residents  in  Mining  Areass

 3098.  DR.  SUSHILA  NAYAR
 SHRI  YAMUNA  PRASAD

 MANDAL  :
 SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM  ;

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  sometime  ago  thcre  was  8
 proposal  to  constitute  a  co-ordination
 committee  to  look  into  the  exploitation
 and  conservation  of  minerals  and  safety
 of  residents  in  the  mining  areas;

 (b)  if  so,  when  it  was  constituted  and
 who  are  its  members;

 (c)  how  many  times  it  has  met  since
 inception  and  what  are  its  modus  operandi;
 and

 (6)  whether  a  report  submitted  by
 the  Committee,  if  any,  will  be  laid  on  the
 Table  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 OHEMICAITS  AND  MINES’  AND
 METALS  (SHRI  JAGANATH  RAO):  :
 (a)  The  Second  Mines  Safety  Confer-
 ence  recommended  the  setting  up  of  such
 a  Co-ordination  Committee.  The  recomm-
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 endation  was  examined  in  consultation
 with  Department  of  Labour  &  Employ-
 ment  and  Director  General  of  Mines
 Safety  and  it  was  considered  that  it  was
 not  necessary  to  setup  the  Committee.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 जोवन  बीमा  निगम  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 3099 .  भरी  राम  स्वरुप  विद्यार्योॉ:  क्या  वित्त
 मंत्री  i6  दिसम्बर,  i968  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  4589  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  हिन्दी  भाषी  क्षत्रों  में  जीवन  बीमा
 निगम  के  कितने  कार्यालय  हैं,  उनमें  काम  कर  रहे
 ऐसे  कितने  पभ्रधिकारी  हैं  जिनको  हिन्दी  नहीं
 आती  तथा  उनको  हिन्दी  सिखाने  के  लिये  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है;

 (ख)  क्‍या  निगम  का  ध्यान  गृह-कार्य
 मंत्रालय  के  6  जुलाई,  968  के  परिपत्र  की  ओर
 दिलाया  गया  है  जिसमें  हिन्दी  के  प्रयोग  के  बारे
 में  भ्रनुदेश  दिये  गये  हैँ;

 (ग)  उक्त  निगम  के  ऐसे  तकनीकी  पदों
 के  पदनामों,  शब्दों  तथा  प्रपत्रों  (फार्मों)
 का  ब्यौरा  कया  है  जिनका  ब  तक  हिन्दी  में

 अनुवाद  नहीं  किया  गया  है;

 (घ)  क्‍या  उक्त  निगम  के  उन  समी
 कार्यालयों  में  हिन्दी  के  काम  करने  का  विचार  है
 जो  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  तथा  पंजाब,  गुजरात  तथा

 महाराष्ट्र  में  स्थित  हैं;  श्रौर

 (ड')  यदि  हां,  तो  ऐसी  व्यवस्था  कब  तक
 किये  जाने  का  विचार  है  और  यदि  नहीं,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं?

 पूर्ति  मंत्री  ओर  विक्ष  मंत्रालय में  राज्य
 संत्री  (श्री  र०ड०के०लाडिलकर):  (क)से  (ड.).
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  इकटठी  होते
 ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
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 विश  मंत्रालय  में  हिन्दो  में  काम  कर  सकते
 वाले  व्यक्ति

 3100.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्यो  :  क्‍या
 विज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उनके  मंत्रालय  में  कुल  कितने  अनुमाग
 तथा  यूनिट  हैं;

 (ख)  उन  अनुमागों  तथा  यूनिटों  के  नाम
 क्‍या  हैं  जिनमें  क्रमशः  50  प्रतिशत  तथा  80
 प्रतिशत  कमंचारी  हिन्दी  में  काम  कर  सकते

 है;

 (ग)  जिन  भ्नुमागों  तथा  यूनिटों  में  हिन्दी
 जानने  वाले  कमंचारियों  की  प्रतिशतता  50  से  80

 है,  उनमें  टिप्पणी  तथा  मसौदा  लेखन  हिन्दी  में
 कब  तक  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है;  और

 (घ)  इस  सम्बन्ध  में  आ  रही  कठिनाइयों
 को  दूर  करने  के  बारे  में  क्‍या  उपाय  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 सेठी)  :  (क)  208.

 (ख)  सूचना  समा  पटल  पर  रखे  गये
 विवरण  में  दी  गई  है।  [प्रन्यालय में में  रख  दिया
 गया  ।  देखिये  संख्या  LT-2879/70]

 (ग)  हिन्दी  में  टिप्पणी  तथा  मसौदा
 लेखन  के  कार्य  का  आरम्भ  किया  जाना  वित्त
 मंत्रालय  के  अनुभागों  में  कमंचारी-वर्ग  की  संरचना
 पर  इतना  निर्मर  नहीं  करता  है  जितना  कि  इस
 बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  वे  कर्ंचारी  किस
 प्रकार  का  काम  करते  हैं।  इस  प्रकार  तकनीकी

 अनुभागों  में  अथंवा  भ्रन्य  मंत्रालयों  को  वित्तीय
 सलाह  देने  वाले  अनुमागों  में  यह  कार्य  अधि-
 नियमों,  नियमों  तथा  विनियमों  के  हिन्दी  रूपान्तर
 उपलब्ध  होने,  तकनीकी  विषयों  पर  चर्चा  में
 भाग  लेने  वाले  सभी  व्यक्तियों  की  योग्यता,  प्रन्य
 मंत्रालयों  में  कार्य  सम्पादन  आदि  जैसी  बहुत  सी
 बातों  पर  निर्भर  करता  &  |  इन  सभी  बातों  का
 ध्यान  रखते  हुए  वित्त  मंत्रालय  के  कुछ  भप्रनुमागों
 में  कुछ  किस्म  के  कार्य  के  लिए  सीमित  स्तर
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 पर,  हिन्दी  में  टिप्पणी  तथा  मसौदा  लेख न  का  कार्य
 पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  है  -  फिर  भी  कर्म-
 चारियों  को  हिन्दी  में  कम  करने  की  स्वतंत्रता
 है  और  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  कोई
 रुकावट  नहीं  है  ।

 (घ)  विभिन्न  अधिनियमों,  विनियमों
 आदि  का  हिन्दी  में  शीघ्र  अनुबाद  करने  तथा
 हिन्दी  न  जानने  वाले  कमंचारियों  को  हिन्दी
 का  प्रशिक्षण  देने  के  काम  की  प्रगति  में  तेजी
 लाने  के  अतिरिक्त  हाल ही  में  प्रत्यक  विभाग  में
 राजमाषा  कार्यान्वयन  समिति  नियुक्त  करने  का
 निर्णय  किया  गया  है  जो,  श्न्य  बातों  के  साथ-
 साथ  हिन्दी  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्रालय
 के  आदेशों  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करेगी  और
 उनके  कार्यान्वयन  में  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों
 को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  सुझाव
 देगी  ।

 विक्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये
 आदेश,  परिपत्र  तथा  सूचनायें  आवि

 3101,  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  क्‍या
 बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  969%  उत्तराध॑  में  उनके  मंत्रालय
 द्वारा  प्रथम  श्रेणी,  द्वितीय  श्रेणी,  तृतीय  श्रेणी  तथा
 चतुर्थ  श्रेणी  के  अपने  कमंचारियों  से  सम्बन्धित
 कुल  कितने  भ्रादेश,  परिपत्र,  सूचनायें  आदि  जारी
 की  गई.  प्रौर  उनमें  से  कितने  हिन्दी  में  जारी
 किये  गये;

 (ख)  उक्त  अवधि  में  उनको  कमंचारियों
 से  कितने  आवेदन  पत्र,  याचिकायें  पश्रादि  हिन्दी
 में  प्राप्त  हुई  तथा  निर्णय  किये  गये,  कितने
 मामलों  के  उत्तर  उनको  हिन्दी  में  भेज  गये;

 (ग)  उक्त  अवधि  में  उनके  मंत्रालय  को

 कुल  कितने  पत्र  हिन्दी  में  प्राप्त  हु  ये;

 (घ)  उनमें  से  कितनों  के  उत्तर  हिन्दी
 में  दिये  गये  तथा  कितनों  के  उत्तर  श्रग्रेंजी  में
 दिये  गये;

 PHALGUNA  25,  ‘1891  (SAKA)  Written  Answers  46

 (ड')  क्‍या  हिन्दी  में  प्राप्त  हुये  पत्रों,
 आवेदन  पत्रों  आदि  के  उत्तर  हिन्दी  में  नहीं  दिये
 गये  थे;  और

 (च)  हिन्दी  में  प्राप्त  हुये  पत्रों  के  उत्तर
 हिन्दी  में  कब  तक  दिय  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा
 समी  भादेशों  आदि  को  भी  कब  तक  हिन्दी  में
 जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (भो  Moto
 सेठो ia  (क)  से  (च).  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही
 है  और  यथासंमव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर
 रख  दी  जायेगी  ।

 Road  side  Slums  and  Shack-Dusellers  in
 Delhi/New  Delhi

 3102.  SHRI  P.  C.  ADICHAN  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  latest  estimates  are
 available  with  Government  about  the
 number  of  road-side  slums  and  shack-
 dwellers  in  Delhi/New  Delhi,  Bombay,
 Calcutta  and  Madras  and  other  metropo-
 litan  cities  3९  at  present  and  at  the  end
 of  the  First,  Second  and  Third  Plans;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  the  likely  increase  in  their  -num-
 bers  by  the  end  of  the  Fourth  Five  Year
 Plan;  and

 (d)  the  broad  features  of  the  schemes
 to  provide  them  with  proper  houses  under
 the  Fourth  Plan  and  the  Central  aid  to  be
 extended  for  impl  ing  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING;  AND  WORKS,  HOU-
 SING  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (०)  No  specific  estimate  has  been
 made.

 (d)  The  Slum  Clearance/Improvement
 Scheme  is  in  the  State  Sector  and  the  Cent-
 ral  assistance  forthe  implementation  of
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 the  Scheme  is  provided  to  the  States  by
 way  of  block  loans  and  block  grants
 within  the  State  Plan  ceilings,  These
 loans  and  grants  are  not  tied  to  any  speci-
 fic  head  of  development  and  _  the  States
 have  the  freedom  to  incur  expenditure  on
 the  basis  of  inter  se  pricritics  allotted  by
 them  to  various  heads  of  development.

 The  States  projects  for  slum  Clearance»
 and  rehousing  of  self  financing  nature
 would  also  be  eligible  for  assistance
 through  the  proposed  Housing  and  Urban
 Development  Finance  Corporation,

 आसाम  सें  गालेकी  क्षेत्र  में  अशोधित  तेल  के
 उत्पादन के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक गंस
 झायोग  को  लाइसस देने  से  इंकार  करना

 3103.  श्री  जगेष्वर  यादव  :  क्‍या  पंट्रो-
 लियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  धातु  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  वह  सच  हैकि  सरकार  ने
 श्रासाम  में  गालेकी  क्षेत्र  में  अशोधिक  तेल  के
 उत्पादन  के  लिये  तरल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  को  ल॥।इसेंस  देने  से  इंकार  कर  दिया
 है  जिसके  परिणामस्वरूप  ऑ्रायोग  ने  उक्त  क्षेत्र  में
 अपना  कार्य  बन्द  कर  दिया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  के  क्‍या  कारण
 हैं;  और

 (ग)  यदि  उक्त  क्षेत्र  में  तेल  उत्पादन
 आरम्म  किया  जाता  है  तो  तेल  उत्पादन  में  कितनी
 वृद्धि  होने  की  सम्मावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झ्रौर  खान  तथा

 धातु  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  Torts
 ख्हाण):(क)  और  (ख).  मई  967  में तेल.
 और  प्राकृतिक  गैस  झायोग  ने  पेट्रोलियम  के
 अन्वेषण  के  लाइसेन्स  के  लिए  प्रार्थना  पत्र
 दिया  ।  यद्यपि  यह  औपचारिक  रूप  से  मंजूर
 नहीं  किया  गया,  राज्य  सरकार  के!  सूचित  करने
 ह.  बाद  जनवरी,  l96s%  प्रन्वेषी  व्यधन  शुरू
 किया  गया  ।  राज्य  सरकार  को  लाइसैन्स  के
 लिए  आवश्यक  फीस  नियमित  रूप  से  दी  गई
 है  और  उन्होंने  उसे  बिना  आपत्ति  ५:  स्वीकार
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 किया  है।  यह  मालूम  होने  के  बाद  कि  पहला
 कुंआ  उत्पादक  होगा;  भ्रायोग  ने  अब  दिसम्बर
 1969  एक  खनन  पट्टे  के  लिए  प्रार्थना

 पत्र  दिया  है  श्रोर  जनवरी,  970  में  परीक्षण
 उत्पादन  के  लिए  सरकार  से  अनुमति  मांगी
 गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मी  राज्य  सरकार  नें
 आवश्यक  फीस  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  पट्टे  की
 स्वीकृति  या  काम  करने  की  ग्रनुमति  की  प्र  तीक्षा
 है  1

 (ग)  इस  समय  में  प्रनुमान  नहीं  लगाया
 जा  सकता  है  |

 नसबन्दो  से  हानि  उठा  चके  परियारों  को  राहुत

 3104.  श्री  जगेईणर  यादव  :  क्‍या  स्वा-
 स्थय  तथा  परिवार  नियोजन  शौर  निर्माण,
 आवास  और  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उन  परिवारों  को  राहुत
 पहुंचाने  के  बारे  में  कोई  योजना  है  जो  नसबन्दी
 से  हानि  उठा  चुके  हैं  अथवा  जिनके  कोई  बच्चा

 नहीं  है  जेसा  कि  सरकार  द्वारा  जन्म-निरोध  करके
 परिवारों  को  खुश  तथा  समृद्ध  बनाने  के  लिये
 विभिन्न  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  चालू
 करके  किया  जा  रहा  है;  और

 (ख)  क्‍या  सरकार  नियोजन  प्राधिकारी
 नसबन्दी  को  अप्रमावी  बनाने  की  योजना  पर
 विचार  करेंगे  जबकि  ऊपर  निर्दिष्ट  परिवारों
 के  कल्याण  के  लिये  इसकी  आवश्यकता  पड़ेगी  ?

 स्वास्थ्य  तथा  गरिवार  नियोजन  और
 निर्माण,  झावास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री  (डा०  श्रीपति  चनद्रशोलर)  :  (क)
 ओर  (ख).  प्राकृतिक  ऑ्ापदाधों  के  परिणाम-
 स्वरूप  जिन  व्यक्तियों  के  बच्चे  जीवित  नहीं
 रहते  हैं,  उनकी  बन्द  नस  को  फिर  से  जोड़ने  के
 लिए  देश  के  90  अस्पतालों,  संस्थानों  में  पर्याप्त
 प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  जिन  व्यक्तियों  की  बन्द

 नस  को  फिर  से  जोड़ा  जाता  है,  उन्हें  इलाज
 के  दौरान  यातायात,  मॉजन  और  औषधि  को

 मुफ्त  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  ।  ऐसे  दम्पत्तियों



 49  Written  Answers

 को  भी  जिनके  बच्छे  नहीं  होते  हैं,  परिवार
 नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  डाक्टरी  सहायता
 प्रदान  की  जाती  है  1

 Revision  of  depreciation  rates  for
 income  assessment

 3i05.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Gover:  have  co
 redand  revised  the  depreciation  rates  for
 the  machinery  for  the  purpose  of  income
 assessment  recently;  and

 (०)  if  so,  the  details  thercof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P,  C:
 SETHI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Income-tax  Rules,  962  have
 recently  been  amended  witha  vicw  to
 simplifying  the  rate  schedule  of  deprecia-
 tion  inrespect  of  assets  used  for  the
 purposes  of  bwsmess  or  profession  and
 rationalising  the  calculation  of  depreciation
 in  respect  of  anch  assets.  The  ‘amendments
 wore  notified  in  the  Gazette  of  india
 Extraordinary  dated  29th  December,  969
 and  copies  of  this  notification  were  placed
 on  the  table  of  the  Lok  Sabha  on  the
 23rd  February,  ‘1970.

 The  scheme  of  simplification  effected
 through  the  present  amendment,  essentially,
 consists  in  classifying  machinery  and  plant
 umder  seven  broad  categurics  of  useful
 lives,  with  rates  of  depreciation  of  5  per
 cem,  l0  per  cent,  ISpercent,  20  per
 cent,  30  percent,  40  per  cent  and  00  per-
 cent,  in  replacement  of  se  different
 rates  ranging  from  2.5  percent  to  00  per
 cent  existing  earlier.

 Under  the  new  s¢heme,  the  general
 and  residuary  rate  of  depreciation  in  res-
 pect  of  machinery  and  plam  will  be  I0
 per  cem  and  would  be  applecable  to  all
 items  of  machinery  and  plant  not  coming
 under  the  lower  specific  rate  of  5  per  cent
 or  any  of  thehigher  specific  rates  of  I5
 percent,  20  per  cent,  30percent,  40  per
 cent  or  00  per  cent.  Hems  of  machinery
 and  plant  which  have  a  usefullife  of  one
 ortwo  years,andfor  which  the  eartier
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 rules  did  not  prescribe  any  specific  rate
 of  depreciation  but  provided  for  deduction
 of  only  the  cost  of  replacement  or  renewal,
 have  been  classified  under  the  rate  category of  I00  per  cont.  This  means  that  the  actual
 cost  of  such  machinery  and  plant  will  be
 deductible  as  depreciation  allowance  for
 the  year  in  which  they  are  first  brought
 into  use.  This  is  epart  from  the  provision
 in  the  Income-tax  Act  under  which  the
 whole  of  the  actual  costof  any  machinery
 or  plant  costing  up  to  Rs.  750  is  deduc-
 tible  by  way  of  depreciation  allowance
 for  the  year  in  which  such  machinery  or
 plant  is  first  put  to  use  by  the  assessee
 for  the  purpose  of  his  business  or  profe-
 ssion.  This  latter  provision  applies  also  in
 respect  of  machinery  and  plant  for  which
 the  rate  of  depreciation  under  the  rulesis
 less  than  00  per  cent.

 Another  important  change  brought  about
 the  amendment  is  that  depreciation  would  be
 allowed  for  the  full  year  evenin  respect
 of  assets  which  had  been  used  only  for
 ashort  period  during  the  year.  Modifica-
 tion  has  also  been  effected  in  regard  tothe
 cakulation  of  extra  shift  allowance  for
 multiple  shift  working  of  plant  and  machi-
 nery.  The  extra  allowance  will  continue  to
 be  allowed  in  proportion  to  the  number
 of  days  of  multiple  shift  working  to  the
 “‘normal  working  period”,  and  will  be
 limited  to  50  per  cent  of  the  normal  allo-
 wance  for  double  shift  working  and  to  an
 amount  equal  to  the  normal  allowance
 for  triple  shift  working.  **Normal  working
 period”,  for  this  purpose,  will  be  taken
 to  be  equal  to  the  number  ofdays  for
 which  the  concern  works  at  least  one  strift
 during  the  year,  subject  toa  minimum  of
 i80  days  in  the  case  of  seasonal  factory
 and  240  days  in  the  case  of  any  other
 factory,  instead  of  the  standard  figure  of
 300  days  under  the  earlier  rules.

 The  rules  also  provide  for  the  grant  of
 extra  depreciation  allowance  of  an  amount
 equal  to  50  per  cent  of  the  norma!  allow-
 ance  in  respect  of  machinery  and  plant
 installed  in  an  approved  hotel  run  by  an
 lndian  Compaay,  to  encourage  the  seiting
 wp  of  hotels  of  the  required  mandasd
 mecessary  for  asiraciing  tourists.

 The  new  rates  and  method  for  calcula-
 ting  depreciation  ali  wil  apply
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 from  the  assessment  year  1970-71,  that  is,
 with  reference  to  income  of  the  financial
 year  1969-70  or  any  other  accounting  year
 corresponding  to  it.

 Country-wide  survey  for  vjtal  mjneral
 resources,

 3l06.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  known  deposits  of  vital  mine-
 ral  resources  in  each  part  of  the  country
 as  per  latest  authoritative  surveys;

 (b)  which  agency  or  agencies  conduc-
 ted  these  surveys;

 (c)  in  which  year  or  years  these  surveys
 were  conducted;

 (4)  how  much  of  each  potential  mine-
 ral  deposit  has  been  profitably  explored
 till  date;  and

 ©  a  list  of  minerals  which  almost
 exclusively  cater  to  needs  of  foreign  mar-
 kets  and  names  of  countries  where  each
 of  these  minerals  is  exported  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  JAGANATH  RAO)  :  (a)  _  to
 (०).  Information  is  being  collected  and  will
 be  laid  onthe  Table  of  the  House.

 Use  of  Bank  Credit  for  takeover  Bids

 3107.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  ;
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  recently
 alerted  the  banking  companies  to  the
 danger  of  bank  credit,  tapped  ostensibly
 for  productive  purposes,  being  used  for
 take  over  bids;

 (b)  whether  the  banks  have  been
 asked  by  the  Reserve  Bank  to  carefully
 scrutinise  all  the  accounts  which  are
 known  to  be  as  ‘sensitive’;

 (c)  if  so,  the  text  of  the  said  directive; and
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 (d)  alist  of  instances  between  ‘1967-
 68,  ‘1968-69  and  1969-70,  where  bank
 credit,  tapped  ostensibly  for  productive
 Purposes,  had  been  used  for  take  over
 bids  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  (a)  and(b).  By  a_  circular
 latter  dated  the  8th  November,  ‘1967,  the
 Reserve  Bank  of  India  advised  banks  that
 they  should,  while  granting  advances
 against  shares,  ensure  that  such  advances
 do  not  enable  the  borrowers  to
 corner  shares  of  companies  or  to
 indulge  in  similar  unproductive  activities.
 By  adirective  under  Section  35A  of  the
 Banking  Regulation  Act,  1949,  Reserve
 Bank  has  asked  the  Custodians  of  the
 nationalised  banks,  inter  alia,  to
 obtain  its  prior  approval  for  granting  or
 renewing  of  limits  for  loans  or  advances
 against  shares  and  debentures  of  joint
 stock  companies  or  granting  loans  or
 advances  against  such  security  for  amounts
 exceeding  Rs.  5  lakhs  to  any  single  borro-
 wer  and  any  loan,  advance  or  other
 facility  which  together  with  the  amount
 already  granted  toa  borrower  would
 exceed  Rs.  25  lakhs.

 Further,  by  a  circular  letter  dated  the
 I8th  February,  1970,  the  Governor  of  the
 Reserve  Bank  has  advised  banks  to  exercise
 much  greater  vigilance  inthe  matter  of
 end-use  of  credit  with  a  view  to  ensu-
 ring  that  credit  isnot  diverted  for  the
 purpoes  of  hoarding  or  speculation.

 (c)  Extracts  from  the  circular  letters
 referred  to  in  the  reply  to  parts  (a)  &  (b)
 are  laid  on  the  Table  of  the  House  [Placed
 in  library,  See  No.  LT—i880/70}

 (d)  Information  is  not  available.

 Management  of  Ahmedabad  Electic
 Supply,  Bombay  Suburban  Elec-

 trie  supply  etc.
 3108.  SHRI  GEORGE  FERNANDES:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  have  been  any
 negotiations  between  Messrs  Killick  Indu-
 stries  Ltd.  Bombay  and  Messrs  Kapadia
 Brothers  and  the  L,I.C,  regarding  the
 management  of  Ahmedabad  Electric
 supply,  Bombay  suburban  Elect  :ic  siggy.
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 Thana  |  Electric  Supply,  Surat  Electric
 Supply  and  Kohinoor  Mills  Ltd.  Bombay
 consequent  upon  the  termination  of  the
 managing  agency  system;  and

 (b).ifso,  the  termsofthe  agreement
 arrived  at?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR)  :  (a)  and(b).  There’  was

 “No  negotiation  oragreement  tetween  the
 management  of  the  Companies  and  the
 L.I.C.  The  managing  Agents  approached
 L.I.C.,  as  one  of  the  principal  Shareholders
 of  the  companies,  with  a  view.to  ascertaining
 in  advanee  its  views  on  the  future  mana-
 gement  of  the  companies  on  termination
 of  the  Managing  Agency  system  and  the
 L.I.C,  merely  conveyed  its  views  to  them.

 Amendment  to  Pensions  Act.  ‘1871.

 3I09°  SHRI  GEORGE,  FERNANDES:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  given
 final  consideration  to  the  recommenda-
 tion  of  the  Petitions  Committee  of  ‘the
 Lok  sabha  suggesting  the  introduction  ofa
 comprehensive  bill  to  amend  the  Pensions
 Act,  I87l  to  make  it  adequate  to  meet
 the  needs  of  the  pensioners;

 (b)  if  so.  when  it  is  proposed  to
 introduce  such  a  legislation;  and

 (२)  the  details  thereol  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI).  (a)  The  Government  decision  on
 the  recommendation  of  the  Committee  on
 Petitions  regarding  amendment  of  the
 Pensions  Act,  87]  is  explained  at  (vi)  in
 para  8.2  (page  56)  of  the  6th  Report  of
 the  Committee  presented  to  the  House  on
 24.12.1969.

 (by  and  (c).  Do  not  arise.
 World  Bank  loan  for  Madhya  Pradesh

 3il0.  SHRIMATI  ILA  PALCHOU-
 DHURI  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Govern-
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 ment  of  Madhya  Pradesh  has  approached
 the  Central  Government  for  permission
 to  négotiate  with  the  World  Bank  for  a
 loan  of  about  Rs.  43  crores  for  ravine
 clearance  in  the  Districts  of  Bhind  and
 Morena  of  that  State;

 (b)if  so,  the.  details  thereof.  and
 Government's  reaction  thereto;

 (०)  whether  any  other  State  Govern-
 ments  have  approached  the  Government
 for  permission  to  negotiate  with  the  World
 Bank  for  loans  to  finance  their  similar
 or  other  schemes;

 (d)  if  so,  the  details  of  the  requests
 together  withthe  names  of  the  State
 Governments;  and

 (e),  Government's
 regard  ?

 attitude  in  this

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISIRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SHTHI)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 (c)  No,  Sir.
 (d)  and  (८),  Do  not  arise.

 Constitution  of  Mining  Board  as  Recomme-
 nded  by  Mukerjee  Committee  on  Re-orga-

 nisation  of  Indinn  Bureau  of  Mines

 3i!,  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  had  constituted  Mukerjec  Committee
 known  as  Committee  on  Re-organisation
 ofthe  Indian  Bureau  of  Mites;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Committee  had  recommended  to  constitute
 a  Mining  Board;

 (०)  whether  Government  have  come
 to  any  conclusion  about  it  and  if  so,  the
 details  thereof;  and

 (4)  what.  other  steps  Government  have
 taken  to  improve  the  leadership  of  the
 Indian  Bureau  of  Mines  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  iHE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  JAGANATH  RAO):
 (a)  and  (७).  Yes,  Sir.

 (c)  The  setting  up  of  a  Mines  Board
 was  nut  considered  necessary  in  view  of
 the  fact  that  the  Mineral  Advisory  Board
 and  its  Standing  Committee  of  which  the
 Minister  is  the  Chairman,  meet  as  freque-
 ntly  as  y  and  consider  all  matters
 of  interest  concerning  the  development  of
 minerals  and  the  mining  industry.

 (9)  Government  have  re-organized
 to  set  up  of  [Indian  Bureau  of  Mines,  and
 assigned  to  it  some  additional  functions
 such  as  provision  of  Consultancy  Services.
 For  the  discharge  of  its  various  functions
 and  provision  of  necessary  leadership,
 Government  have  appointed  a  suitable
 officer  tc  head  the  organisation.

 स्त्रियों  के  बाभें  पर  प्रतिबन्ध

 3112.  श्री  रामावतार  शास्त्रों:  क्या  बिस
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  969  के  अन्त  तक  देछ  में
 बीमाधारी  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है;

 ख)  उनमें  स्त्रियों  की  संख्या  कितनी  है;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  स्त्रियों  के  बीमा
 करवाने  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  है;

 (घ)  यदि  हां,  तो उसका  ब्योरा  क्या  है,
 उसके  कारण  क्‍या  है;

 (ड.)  क्‍या  बीमा  योजना  की  लोकप्रियता
 को  देखते  हुए  सरकार  का  बिचार  स्किसों  के  बीमा
 करवाने  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  को  पूर्णतः
 समाप्त  करने  कय  है;  ओर

 (च)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 है?

 पूर्ति  मंत्री  और  जिस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 (श्री  to  के०  छाड़िलकर)  :(क)  और  (ख).
 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 (4)  शौर  (घ).  (i)  जिन  महिलाओं
 की  अपनी  अर्जित  प्राय  होती  है,  उन  पर  कोई
 पाबन्दियां नहीं  लगी  हैं  ।

 (ii)  जिन  महिलाशों  की  आय  कर  लगने
 योग्य  भ्रनजित  ध्राय  अथवा  ऐसी  निजी  सम्पित्तियां
 हैं  जिन  पर  सम्पदा  शुल्क  लगने  की  संभावना
 है,  उन्हें  पुरुषों  के  समकक्ष  माना  जाता  है,  और
 पहली  स्थिति  मं  बे  उतनी  रकम  का  बीमा  करा
 सकती हैं  जो  उनके  पति  के  बीमे  की  रकम  से
 अधिक  नहीं  हो,  भौर  दूसरी  स्थिति  में  बे  उतनी
 रकम  का  बीमा  करा  सकती  है  जो  अनुमानतः
 उनके  द्वारा  देय  सम्पदा  शुल्क  की  रकभ  से
 अधिक  नहीं  हो  ny

 (iii)  श्रन्य  महिलाशों  के  मामले  में  उनसे,
 प्रति  हजार  रुपये  के  बीमे  पर  3  रुपये
 झभ्रधिक  लिये  जाते  है  श्रौर  वे  पति  के  बीमे  की
 रकम  की  तीन-चौयाई  रकम  का  बीमा  करा
 सकती  है।

 (ड.)  और  (च).  जीवन  बीमा  निगम  ने
 अर्भी  जनवरी,  970  8  ही  तो  शर्तों  को  उदार
 बनाया  है  और  भ्रभी  इन  को  प्रतिरिक्त  रूप
 से  उदार  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  1  महि-
 लाओझों  की  जिस  श्रेणो  के  लिए  जभी  भी  अति-
 रिक्त  दर  ली  जाती  है  उस  श्रेणी  की  मृत्यु
 दर  अपेक्षाकृत  भ्रधिक  पाई  मई  है  भोर  इसलिये
 उनके  मामले  में  अतिरिक्त  दर  को  नहीं  हूटा  ने
 का  फंसला  किया  गया।

 Production  progress  at  Kanpur  Fertilizer
 Factery’

 3i03.  SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minweer  of  PETROLELM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  further  progress  made  regarding
 production  in  the  Fertifizer  Factory  at
 Kanpur;  aad

 (b)  whether  this  Factory  will  start
 production  in  full  swing  during  the
 Fourth  Plas?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THF
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (  SHRI  0.  R.  CHAVAN):
 (a)  and  (b).  The  Kanpur  Fertilizer
 Factory  has  gone  into  production,  in
 December,  ‘1969,  It  is  expectedto  go  into
 full  production  during  the  current  year.

 Demand  for  Complete  withdrawal  of
 Gold  Control

 3114.  SHRIS.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Akhil
 Bhartiya  Swarnkar  Sangh  and  other
 organisntions  have  demanded  complete
 withdrawal  of  Gold  Control;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Govern-
 ment  ?

 THE  MINISTEP  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  In  the  Resolutions  adopted  by
 the  All  Indian  Conference  of  the  Akhil
 Bhartiya  Swarnkar  Sangh  held  at  Vara-
 nasi  in  December  1969,  the  emphasis  was
 against  the  ‘type’  of  present  control,  and
 there  was  a  demand  for  various  marginal
 facilities  to  certified  goldsmiths.  These
 Resolutions  indicate  that  there  was  no
 demand  from  the  Sangh  for  a  complete
 withdrawal  of  Gold  Control  as  such.

 (०)  The  question  of  Gold  Control  has
 been  examined  inal]  its  aspects  and  it
 is  felt  that  control  over  the  internal
 transactions  in  gold  should  continue.
 Demands  for  certain  facilities  to  certified
 goldsmiths  within  the  framework  of  Gold
 Control,  are  at  present  under  Governments
 consideration.

 Allotment  of  Residential  Plots  in  Delhi
 for  Various  Income  Group  People

 3I!5,  SHRI  MANIBHAI  J.  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URSAN  DEVELOP
 MENT  be  pleascd  to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  monetary
 limit  for  allotment  or  residential  plots
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 in  Delhi  for  various  income  group  people
 has  been  revised  upward;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  various  categories  for  which

 Plots  have  beon  reserved  without  drawing
 lots  and  the  percentage  of  plots  in  each
 category?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.  S.  MURTHY)  :  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  Though  the  monetary  in-
 come  of  individuals  has  increased  during
 the  last  few  years,  the  real  income  has
 not  so  increased.  In  consideration  of
 this  ‘act  the  maximnm  income  limit  for
 eligibility  for  allotment  of  plots  under  the
 Scheme  of  large  scale  acquisition  and
 disposal  of  land  in  Delhi  has  been  raised
 from  Rs.  6,000/—to  Rs.  7200  for  persons
 in  the  Low  Income  Group  and  from  Rs.
 15,000  to  Rs.  8,000  for  those  in  the  middie
 income  Group,  50%  of  plots,  both  for  the
 low  and  middle  income  groups,  are  reser-
 ved  for  allotment,at  predetermined  rates,
 by  draw  of  lots,  to  salaried  classes.

 Procedure  for  Allotment  of  I.0.C.  Petrol
 Bunks  vis-a-vis  Applications  from

 Unemployed  Eaginecers

 3l6.  SHRI  K.  ANIRUDHAN:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  norms  and  conditions  of  allot-
 ting  Indian  Oil  Corporation  bunks  in  the
 important  cities  ;

 (b)  the  number  of  additional  Petrol
 Bunks  to  be  built  and  opened  during  1969-
 70and  1970-71  ;

 (०)  whether  any  unemplicyed  enginoers
 have  aPplied  for  running  such  Bunks  and
 if  s0,  the  devails  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTERY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN):
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 (a)  ‘Under  its  new  policy,  the  Indian
 Oil  Corporation  will  give  dealerships  for
 all  new  retail  outlets  (petrol  bunk)  is  only  to
 suitable  loyed  graduates  below  the
 age  of  30  years  and  belonging.to  the  lower
 income  group  familics.  Applicants  should
 also  belong  to  thecivil  district  in  which
 the  dealership/distributorship  is  to  be
 operated  or  the  civil  districts  (within  the
 same  State)  whose  boundaries  are  contin-
 uous  with  that  of  the  aforesaid  dtstrict.

 (b)  Approximately  440  retail  outlets
 have  been  commissioned  during  1969-70
 and  about  600  retail  outlets  are  expected  to
 to  be  commissioned  during  1970-71.

 (c)  Yes.  Several  applications  have
 been  received  from  the  unemployed
 engineers  and  other  graduates,  These
 are  under  scruliny  by  the  Corporation.

 Abolition  of  Octroi  Duty

 34I7.  SHRI  S.  K.  TAPURIAH  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  _  be
 Please  to  stated  :

 (a)  whetherit  isa  fact  that  Govern-
 ment  have  senta  directive  to  the  States  to
 see  if  they  can  afford  to  do  away  with  impos-
 ing  of  octroi  duty  by  their  respective  local
 bodies  :

 (b)  ifso,  whether  the  State  Govern-
 ments  have  shown  theirinability  to  do  so,
 unless  an  alrtnative  source  of  revenue  is
 created  ;

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ;  and

 @  whether  Government  feel  that  this
 octroi  system  is  out-dated,  out-moded  and
 leads  to  narrow  mindedness  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT ':  (SHRI
 B.S.'MURTHY  .(a)  to  (d).  The  Central  Gov-
 ernment  have  not  issued  any  directive  to  the
 States  to  do  away  with  the  levy  of  octroi  as
 it  falls  within  the  exclusive  jurisdiction  of
 the  State  Government.  A  numbcr  of  expert
 Committees,  namely,  the  Taxation  Enquiry
 Commission,  the  Ministers’  Committee  on
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 Augmentation  of  Financial  Rssources  of
 Urban  Local  Bodies,  the  Rural  Urban
 Relationship  Committee  etc.  have  held octroi  a  vexatious  ana  obnoxious  source  of
 revenue.  The  Rural  Urban  Relationship
 Committee  and  the  Ministers’  Committee
 on  Augmentation  of  the  Firanacia!  Resou-
 rces  of  Urban  Local  Bodies  had  suggested
 the  replacement  of  octroi  by  other  suitable
 sources  of  revenue  and  their  recommenda-
 tions  are  under  consideration  of  the  State
 Governments.  However,  since  octroi  con-
 stitutes  to  be  an  important  source  of  revenue
 of  the  Urban  Local  Bodies  wherever  levied
 it  has  not  been  possible  for  all  State  Govern-
 ments  to  abolish  it.

 Centres  for  Tubectomy  Operations  in
 Mysore

 3I8.  SHRIG.  ५.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  _  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Centres  for:  Tubec-
 tomy  Operations  in  the  Mysose  State  ;

 (b)  the  number  of  persons  who  have
 undergone  the  sterilisation  operation  ;

 (c)  whether  Government  advised  the
 conceptors  to  come  for  semen  test  after  the
 prescribed  period  of  sterilisation  ;  and

 (d)  ifso,  the  number  of  cases  where  it
 has  not  proved  successful  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  ;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  :  (DR.S.
 CHANDRASEKHAR)  :  (a)  to  (d).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon

 as  possible.

 Setting  up  a  Cardiac  Clinic  and  Reha-
 bilitation  Centre  in  New  Delhi

 3iI9.  SHRIG.  Y.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  _  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  All  India  Heart
 Foundation  has  approached  Government.
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 to  set  up  a  Cardiac  Clinic  and  Rehabilitation
 Center  in  New  Delhi  for  free  treatment  of
 heart  troubles  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  govern-
 ment  in  thls  regard  ?

 THE  MINISTER  OE  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :(a)  A  proposal  to  set  up
 a  Cardiac  Clinicand  Rehabilitation  Centre
 in  New  Delhi  for  diagnosis  and  treatment
 of  heart  ailmentsis  under  consideration  of
 the  All  India  Heart  Foundation.
 The  Foundation  proposes  to  render
 free  professional  service  and  charge  a
 nominal  fee  for  investigations.  No  proposal
 has  been  received  by  Government  from  the
 Foundation  in  this  regard.

 (b)  Does  not  arise.

 Deduction  of  income  tax  From  the  Salaries
 of  Members  of  Parliament

 3120.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA  :
 Willthe  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  District
 Income-tax  Officers  are  duly  informed
 about  the  Income-tax  deductions  made
 from  the  salaries  of  Members  of  Parlia-
 ment  in  the  Pay  and  Accounts  office  in  the
 Parliament  House  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Income-tax  Officer
 of  Darbhanga  district,’  Bihar  has  been  given
 the  due  intimation  about  it  and  ifso,  when
 and  the  details  thereof  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  the  reason  for  not  sending  the
 regular  circular  about  the  Income-tax
 deductions  made  by  the  Pay  and  Accounts
 office  of  Parliament  House  from  the  M.Ps’
 salaries  to  the  respective  District  Income-tax
 Officers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C,
 SETHI):(a)  to  (d),  The  salary  of  Members  of
 Parliament  was  earlier  being  assessed  under
 setcion  5  ofincome-tax  Act,  96l  as
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 ‘salary’,  and  accordingly  tax  was  being
 deducted  at  source  thereform.  It  was,
 however,  decided  in  ‘1967-68,  on  the  basis
 of  legal  advice  received,  that  thesalary  of
 Members  of  Parliament  was  properly  assess-
 able  under  section  56  of  Income-tax  Act,
 ‘1961  asincome  from  other  sources  and  as
 the  provisions  pertaining  to  deduction  of
 tax  at  source  are  not  applicable  to  income
 so  assessed,  no  tax  is  being  deducted  at
 source  from  these  salaries  since  1-4-1968,

 The  points  raised  in  the  Question  do  not
 thus  apply  to  the  position  as  obtaining
 from  -4-I968.  As  regards  the  earlier  posi-
 tion,  the  Pay  and  Accounts  Officer  of  the
 Parliament  was  sending  to  the  Income-tax
 Officer,  Salary  Circle,  New  Delhi,  annual
 return  prescribed  as  per  Section  206  of
 Income-tax  Act,  96]  ;  this  return  has  to
 be  sent  by  all  disbursing  officers  showing
 salary  paid  and  tax  deducted  at  source
 therefrom.  The  Income-tax  Officer,  Salary
 Circle.  New  Delhi  however  did  not  com-
 municate  to  Income-tax  Officers  at  other
 places  relevant  information  from  this  return
 pertaining  to  Members  of  Parliament  who
 were  assessed  at  those  places.  It  may  be
 added  that  this  omission  was  not  expectcd
 to  create  any  difficulty  because  according
 to  Section  203  of  Income-tax  Act,  1961,
 the  pay  and  Accounts  Officer  of  the
 Parliament,  as  a  disbursing  Officer,  was
 also  issuing  to  the  Members  of  Parli
 certificates  for  tax  deducted  at  source  and
 these  certificates  are  required  to  be  attached
 to  the  returns  which  the  Members  of
 Parliament  have  to  file  before  their  Income
 tax  Officers  ;  the  information  about  tax
 deducted  at  source  should  thus  have  become

 ilable  to  the  Income-tax  Officers  con-
 cerned,  from  the  returns  of  Income  of the
 Members  of  Parli  ६  filed  under  Section
 39  of  Income-tax  Act,  96l.

 Filing  of  Income  Tax  Returns  by
 Members  of  Parliament  of  Darb-

 banga  District

 3121.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Income-
 Tax  Officer  of  Darbhanga,  Bihar  had  asked
 the  Members  of  Parliament  of  the  District
 to  file  their  Income-tax  returns  for  the
 year  1967-68  and  1968-69  ;
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 (b)  if  so,  when;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  in  view
 of  the  fact  that  he  started  doing  so  for
 1969-70.  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  :  (a)  to(c),  The  salary  of  Members
 of  Parliament  was  earlier  being  assessed
 under  section  5  of  Income-tax  Act,  96l
 under  the  head  ‘salary’  and  accordingly
 tax  was  being  deducted  at  source.  However
 on  legal  advice,  it  was  decided  in  ‘1967-68
 that  salary  of  Members  of  Parliament  is
 Properly  assessable  under  section  56  of
 Income-tax  Act,  96l  as  ‘‘income  from
 other  sources”  and  consequently  tax  deduc-
 tion  at  sourtce  from  such  salaries  was
 Stopped  from  1-4-68..  For  financial  year
 ‘1968-69  relevant  to  assessment  year  1969-
 70  there  was  thus  no  tax  deduction  at
 source.  The  Income-tax  Officers  have  sent
 Noticesto  Members  of  Parliament  for
 filing  income-tax  returns  for  1969-70,  for
 settling  tax  demand,  Even  for  earlier
 years  where  a  Member  of  Parliament  had
 assessable  total  income,  a  voluntary  return
 of  income  under  section  39  (ly  of  Income
 tax  at  Act,  ‘1961  was  obligatory  notwith-
 standing  deduction  of  tax  at  source;  the
 Income-tax  Officer  may  also  call  for
 such  return  under  section  139  (2)  read
 with  section  448  ibid.

 Black  marketing  in  Kerosene  Oil  in
 North  Bihar

 3122.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Govemrnent  have  informa-
 tion  about  acute  scarcity  and  blackmarke-
 ting  of  kerosene  oil  in  North  Bihar  parti-
 cularly  in  Khajouli,  Babenkarahi»  Ladania,
 Bernpatti  and  other  blocks  of  Darbhanga
 District;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the
 remedial  measures  being  under-taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTERY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN):  (a)  A
 complaint  from  the  Government  of  Bihar
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 about  low  stocks  of  kerosene  oi]  in
 Darbhanga  District  was  received  in
 December,  1969.  No  reports  about
 blackmarketing  of  the  product  were
 received.

 (b)  The  difficulty  arose  due  to  inade-
 quate  availability  of  tankwagons,  The
 matter  was  at  once  taken  up  with  the
 authorities  concerned  and  there  has  since
 been  a  substantial  improvement  in  the
 overall  despatches  of  kerosene.

 कोयले  के  मूल्यों  में  वढ़ि

 3123.  श्री  नाथ्‌  राम  अहिरवार  :

 श्री  लोबो  प्रभु  :

 क्या  पेट्रोलियम  सथा  रसायन  और  स्वान
 तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कोयला  कम्प-
 नियों  ने  कोयले  के  मूल्यों  में  गत  तीन  वर्षों  में

 कई  बार  वृद्धि  की  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  का  इस
 सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है;

 (ग)  क्या  उनकी  मनमानी  कार्यवही  को  देखते

 हुए  उक्त  गैर  सरकारी  कोयला  कम्पनियों  का
 राष्ट्रीयकरण  करने  का  सरकार  का  विचार  है;  शौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इस  के  क्या  कारण  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायम  झौर  लान  तथा

 धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (क्री  जगन्नाथ

 राव):(क)  से  (घ).  24  जुलाई,  .9677
 कोयला  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  हटा  लिये  जाने
 के  पश्चात्‌  से  रेलवे  विभाग  को  सप्लाई  किये  जा

 रहे  कोयले  के  मूल्यों  में  तीन  सामान्य  वृद्धियां
 तथा  इस्पात  संयंत्रो  को  सप्लाई  किये  जा  रहे
 कोयले  के  मूल्यों  में  दो  वृद्धियां  हुई  हैं।  यह्‌
 मूल्य  वृद्धियां  सम्बद्ध  दलों  श्रर्थात्‌  उत्पादकों  तथा
 उधभोक्‍ताओं  के  बीच  आपक्ष  में  तय  की  गई  थीं।
 नियन्त्रण  हटा  लिये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप
 कोयला  मूल्य  क्रेताझों  भौर  विक्रेताओं  के  बीच
 आपस  में  तय  किये  जाने  होते  है  और  मूल्यों  के
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 उतार  चढ़ाव  में  सरकार  का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं
 होता  |  उपरोक्त  संदर्भ  में  कोयला  उद्योग  के

 राष्ट्रीकरण  पर  बिचार  नहीं  किया  जा  रहा।

 Enquiry  into  Gold  Smuggling  Caste  in
 the  Office  of  the  Collector,  Central

 Excise,  Kanpur

 3124.  SHRI  HARDAYAL  DEVGUN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two  Offi-
 cers,a  Deputy  Superintendent  and  an
 Inspector  involved  in  a  gold  case  at  kanpur
 in  the  year  964  are  under  suspension  for
 more  than  54  years  in  the  Kanpur  Coll-
 ectorate  of  Central  Excise;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Enqui-
 ring  Officer  had  submitted  his  enquiry
 report  to  the  Collector,  Central  Excise,
 Kanpur  more  than  a  year  ago;

 (c)  if  so,  the  reasons  why  the  Collector
 has  not  taken  a  decision  in  this  case  so
 far;  and

 (9)  the  total  amount  received  by  these
 Officers,  by  way  of  suspension  salary  from
 the  following  month  after  the  receipt  of
 the  enquiry  report  by  the  Collector  till
 today  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTERY  OF  FINANCE  (SHRI  P.  ८.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  The  case  is  very  complicated  invol-
 ving  scrutiny  of  lengthy  enquiry  report
 and  voluminous  records  including  submis-
 sions  of  the  accused  officers.  Second  show
 cause  notices  have  already  been  served  on
 them  and  also  personal  hearing  granted  to
 them.  The  final  orders  are  expected  to  be
 passed  shotrly.

 (9)  Rs.  17,  2i].  80  till  end  of  February,
 ‘1970.

 फिलोर  सें  नोटों  का  पकड़ा  जाना

 3125.  भरी  हुकम  चत्य  कछुबाय  :

 श्री  बंध  नारायण  सिंह  :

 क्या  चि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 PHALGUNA  25,  89i  (SAKA)  Written  Answers  66

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  फरवरी,  970
 में  फिलोर  में  कुछ  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये
 थे  जिनसे  4,50,000  रुपये  के  नोट  बरामद

 हुए  थे;  शौर

 (@)  यदि  हां,  तो  उनके  विरुद्ध  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही  की  है?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (श्री  wo
 सेठी)  :  (क)  जी  हां,  ।  चार  व्यक्ति  गिरफ्तार
 किये  गये  थे  और  उन  से  4,18,000  रुपये
 की  भारतीय  मुद्रा  बरामद  की  गयी  थी  ।

 (ख)
 कर  रही  है

 पंजाब  पुलिस  म।मले  की  जांच

 Impounding  of  Book  on  Mahatma  Gandhi

 3127.  SHRI  SITA  RAM  KESRI:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Customs
 Authorities  at  Calcutta  have  withheld
 copies  of  the  Book  by  Robert  Payne  on
 “The  Life  and  Death  of  Mahatma
 Gandhi”  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  the  formalities  have  since
 been  completed  for  the  release  of  the  book;
 and

 (d)  if  not,  how  much  time  is  generally
 taken  by  the  Customs  uthorities  to  scru-
 tinice  the  copiesof  books  imported  from
 Other  countries  ?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTERY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  to  (d).  A  consignment  of  the
 book  entitled  ‘‘The  Life  and  Death
 of  Mahatma  Gandhi”  by  Robert
 Payne  was  imported.  The  Calcutta  Cus-
 toms  Authorities  considered  some  of  the
 passages  jn  the  book  to  be  objectionable.
 They  referred  the  matter  to  Government
 of  India  for  orders.  The  Ministery  ot  Home
 Affairs  have  finally  taken  the  decision  to
 release  the  book,  and  the  consignment

 has  been  released.
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 Import  of  Crude  for  Haldia  Refinery

 3i28.  SHRI  SITARAM  KESRI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government
 have  decided  to  import  crude  for  the
 Haldia  Refinery;

 (b)  if  so,  the  quantity  of  crude  to  be
 imported  during  the  year  1969-70;  and

 (c)  the  countries  form  which  the  crude
 is  likely  to  be  imported  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRID.  R.  CHAVAN)  :  (a)
 Yes.

 (b)  and  (c).  The  refinery  will  go  into
 operation  in  the  later  half  of  the  year
 972.The  imports  will,  therefore,  not
 Start  until  that  year.  Indian  Oil  corpora-
 tion  has  entered  into  a  contract  with  one
 party  for  supply  of  a  part  of  the  quantity
 to  be  processed  bythe  refinery.  This
 contract  provides  for  imort  of  light
 Tranian  crude  oil.

 पेंशन  के  शीघ्र  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने  के
 नियम

 3129.  श्री  नारायण  स्वरूप  हामा :  क्‍या
 विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  करमं-
 चारियों  को  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌  पेशन  का
 शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिये  वतंमान  पेंशन
 नियमों  में  संशोधन  किये  गये  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  जारी
 किये  गये  आदेशों  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखी
 जायेगी;  भौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (भरी  Tow
 सेठी)  i  (क)  जी,  हां।

 (ख)  इस  मंत्रालय  की  दिनांक  2  सितम्बर
 969  की  अधिसूचना  तथा  कार्यालय  ज्ञापन
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 सं०6  (2)  $-V/66  की  एक-एक  प्रति  सदन
 की  मेज  पर  रखी  जाती  है  ।  |  प्रन्थालय  में  रख
 वी  गई  ।  वेखिये  संख्या  LT-288/70]

 (ग)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छोटे  मकानों  के  संबंध  में  एक  योजना  तैयार
 करने  के  लिए  समिति  स्थापित  करना

 3130.  श्री  नारायण  स्वरूप  शर्मा  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अपेक्षाकृत  कम
 समय  में  छोटे  मकानों  का  निर्माण  करने  के  बारे
 में  एक  योजना  तैयार  करने  के  लिये  उनके  मंत्रा-
 लय  का  एक  समिति  गठन  करने  का  प्रस्ताव
 है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  किन  वर्गों  के  लोगों  के
 प्रतिनिधियों  को उक्त  समिति  में  शामिल  किया
 जायेगा;  और

 (ग)  उक्त  समिति  के  निर्देश-पद  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थय  तथा  परियार  नियोजन  ओर
 निर्माण,  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (भी  wo  qo  मूर्ति)  :  (क)  से
 (ग).  लागत  में  कमी  करने  तथा  मुख्य
 शहरों  में  मकानों  के  निर्माण  की  गति  तीब्य  करने
 की  पद्धतियों  के  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  अक्टूबर,
 l969%  एक  विशेषज्ञ  समिति  स्थापित  की  गई  |

 समिति  के  निम्नलिखित  सदस्य  हैं  ।

 l,  डा०एस०एम०के०  चेटी,  उप  निर्देशक
 सेंट्रल  बिल्डिग्ज  रिसर्च  इन्स्टीट्स्युट,
 रुड़की  ।

 2.  श्रीजेंड  जा,  वैज्ञानिक,  स्ट्रक्‍्चर्ल
 इन्जीनिर्यारिंग  'रिसर्चे  सेंटर,  रुड़की  |

 3.  श्री  पी०  सी०  खन्ना,  चीफ,  अर्बन
 डीवलपमेंट,  प्लानिंग  कमीशन,  नई
 दिल्ली  t
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 4.  श्री  के०जी०सालवी,  वर्क्स  मेनेजर,

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फेक्टरी,  नई
 दिल्ली  ।

 5.  श्री  जी०सी०  माथुर,  जाइंट  डाइरेक्टर,
 नेशनल  बिल्डिग्ज  आग्गनाइजेशन,
 नई  दिल्‍ली-संयोजक

 समिति  से  कहा  गया  है  कि  वह  संबंधित
 राज्य  सरकारों  के  बराबर  परामर्श  करते  हुए  कार्य
 करे  तथा  अपने  कार्य  की  प्रगति  के  लिये  प्रत्येक
 केन्द्र  के  विद्वानों  का  सहयोग  प्राप्त  करे

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित
 दार्ते  है;---

 (क)  बम्बई,  कलकत्ता,  दिल्ली,  मद्रास,
 अहमदाबाद  और  कानपुर  के  छः  बड़े
 शहरों  में  उपलब्ध  मवन  (निर्माण)
 पद्धितियों  का  अध्ययन  करना  जिससे
 निम्न  लागत  और  बड़े  पैमाने  पर
 भवनों  का  निर्माण  हो  सके  t

 (ख)  उन  पद्धतियों,  सामग्रियों  तथा  तकनी-
 कियों  के  बारे  में  सुझाव  देना,  जिससे
 शीघ्र  गति  से  बड़े  पैमाने  पर  निर्माण
 हो,  और  उसके  साथ-साथ,  यथा-
 संभव  स्थानीय  स्थितियों,  सामग्रियों
 की  उपलब्धता,  प्रशिक्षित  श्रौर  कुशल
 जन-शक्ति  तथा  अन्य  सबंधित  कारणों
 के  अनुरूप  इन  शहरों  की  भवन
 निर्माण  लागत  में  कमी  की  जा  सके।

 पूर्वोक्त  पद्धतियों,  सामग्रियों  तथा
 तकनीकियों  जिनकी  प्रत्येक  मामले
 में  भ्रपणाने  की  शिफारिश  की  गई
 है  उनका  तकनीकी  तथा  वित्तीय
 व्यौरा  निकालना  t

 छिफारिश  किये  गये  मवन  कार्यक्रमों
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  डिजाइन  के
 लिये  अपेक्षित  प्रशिक्षण  की  आवश्यक-
 ताएं  बताना;

 (ग)

 (घ)
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 (ड.)  निम्न  लागत  वाले,  बड़े  पैमाने  के
 निर्माण  कार्यक्रमों  के  उपयुक्त  नई
 भवन-सामग्रियों  और  तकनीकियों
 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  अनुसन्धान
 और  विकास  की  समस्याओं  से  परि-
 चित  कराना;  और

 किसी  अन्य  समवद्ध  मामले  में  शिफा-
 रिदा  करना,  जिसमें  वे  उपाय  शामिल
 हों  जो  देश  के  दूसरे  बड़े  शहरों  के
 लिये  लाभदायक  हो  सकें।

 समिति  द्वारा  सरकार  को  3  मार्च  970
 तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  है।

 Self-Generating  Housing  Schemes

 3131,  SHRIB.K,  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FAM-
 ILY  PLANNING  AND  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  meeting  of  the  State
 Housing  Ministers  was  held  recently  to
 work  out  details  of  self-generating  housing
 schemes;  and

 (b)  ifso,  the  details  thereof  and  the
 decisions  arrived  at  in  the  mecting?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTERY  OF  HEHLTH  AND
 FAMILY  PLANNING;  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP.
 MENT  (SHRI  B.  S.  MURTHY)  :  (a)  A
 Conference  of  State  Ministers  of  Housing
 and  Urban  Development  was  convened  at
 New  Delhi  in  January,  970  to  discuss,
 amongst  other  matters,  the  implementation
 of  the  concept  ofa  Revolving  Fund  for
 housing  and  urban  development.

 (b)  While  urging  the  Central  Govern-
 ment  to  establish  the  nucleus  of  a  Revolv-
 ing  Fundin  the  beginning  of  the  financial
 year  970-7l,  the  Conference  agreed  that
 the  project  can  succeed  if  quick  turn  over
 was  assured  by  cheap  and  quick  construc-
 tion,  by  developing  areas  simultaneously
 for  residential  and  commercial  purposes
 20  that  profits  made  by  commercialisation
 can  be  used  for  the  benefit  of  the  weaker

 sections.
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 Purchase  of  Merchandise  through
 Embassies  and  High  Commis-

 sions  abroad

 3i32.  SHRI  S.S.  KOTHARI  :  Will
 the  Minister  of  SUPPLY  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  considera-
 ble  merchandise  is  purchased  through  the
 various  Embassies  and  High  Commissions
 in  foreign  countries  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  ensure  that
 the  supply  is  of  the  requisite  quality  and
 at  reasonable  prices?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR):  (a)  and  (0).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  House.

 New  Interest  System  for  Credit

 3133.  SHRIMATI  SHARDA  MUKERJEE:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Natio-
 nalised  Banks  propose  to  evolve  a  new
 interest  system  for  credit;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  whether  the  same  system  will  be
 applicable  to  loans  given  by  banks  outside
 the  nalionalised  sector?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (  SHRI  P.  ०.

 SETHI):  (a)  to  (०),  A  Co-ordination  Com-
 mitee  set  up  by  all  the  public  sector  banks
 to  discuss  matters  of  mutual  interest,  has
 constituted  a  study  group  to  consider  the
 question  of  lending  rates  of  public  sector
 banks.  The  group  has  come  to  a  prelimi-
 nary  conclusion  that  a  co-ordinated  appro-
 ach  in  the  matter  of  lending  rates  could
 be  achieved  by  working  out  the  minimum
 rates  for  specified  categories  of  advances
 rather  than  by  adopting  uniform  lending
 rates.  The  group  has  not  yet  concluded
 its  deliberations.
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 Norms  for  fixation  of  prices  of  drugs  by
 Development  Council  for  Drugs and  Pharmaceuticals

 3I35.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no
 provision  in  the  Drugs  Prices  (  Display
 and  control  )  Order  966  which  enables
 the  Development  Councilfor  Drugs  and
 Pharmaceuticals  to  suggest  any.  norms
 for  fixation  of  prices  of  drugs;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Development  Council  for  Drugs  and
 Pharmaceuticals  which  contains  more  than
 50  per  cent  members  who  have  vested  in-
 terest  in  the  Drug  Industry  have  sugges-
 ted  some  norms  for  fixation  of  prices  of
 drugs;  and

 (c)  if  so,  why  the  norms  for  prices  of
 drugs  suggested  by  the  Council  which  is
 dominated  by  vestedJinterests  have  been
 accepted  by  the  Ministry.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  META-
 LS  (SHRI  D.R.  CHAVAN):  (a)  to  (०).  The
 Drugs  Prices  (Display  &  Control)  Order,
 1966)  does  not  contain  any  provision
 relating  to  fixation  of  norms  for  price
 fixation.  The  Development  Council  for
 Drugs  and  Pharmaceuticals  has  been  esta-
 blished  under  Section  6  of  rhe  Industries
 (Development  &  Regulation)  Act  95l
 which  provides  inter-alia  that  the  Council
 shall  consist  of  members  who  in  the
 openion  of  the  Central  Government  are:—

 (i)  Persons  representing  interests  of  ow-
 ners  of  Industrial  undertakings.

 (ii)  Persons  having  special  knowledge  of
 matiers  relating  to  the  technical
 or  other  aspect  of  the  industry.

 {iii)  Persons  capable  of  representing  in-
 terests  of  persons  employed;
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 (iv)  Persons  representing  the  interests
 of  consumers.  The  Council  is
 reconstituted  every  two  years,

 The  Council  which  under  the  terms  of
 its  reference  is  concerned  with  the  deve-
 lopment  of  the  industry,  suggested  certain
 norms  for  the  fixation  of  prices  which have  neither  been  accepted  nor  adopted by  Government.  They  have  been  used as  general  guidelines.  But  each  case  for
 Price  fixation  is  decided  on  merits.

 Examination  of  applications  under  Drag Prices  (Display  and  Control)  Order  966

 ‘3136.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME- TALS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  appli-

 cations  received  for  increase  and/or  fixa- tion  of  prices  of  drugs  are  being  examined according  to  the  norms  laid  down  by  the
 Development  Council  for  Drugs  and
 Pharmaceuticals;  and

 (b)  ifso,  under  which  clause  of  the
 Drugs  Prices  (Display  and  Control)  Order
 1966  it  is  being  done;

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  0.  R.  CHAVAN  ye  (a)  No,  the
 norms  suggested  by  the  Development  Co-
 uncil  for  Drugs  and  Pharmaceuticals  serve
 as  a  guide  line  and  each  case  is  decided
 on  merits.

 (b)  Does  not  arise.

 High-prices  charged  by  drug  manufac-
 turers  in  India  for  their  products

 3i37.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  itisa  fact  that  the  drugs
 manufacturers  in  India  are  charging  prices
 as  high  as  5  to  l0times  the  ex-factory  cost
 of  drugs;

 (b)  if  so,  whether  Government  are  con-
 templating  prosecution  of  drug  manufac-
 turers  on  the  same  lines  as  was  done  by
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 the  Government  of  USA  in  the  case  of
 Messrs  P  fizer  and  Messrs  Leaderly;  and

 (c)  ifnot,  how  long  Government  will
 allow  these  drug  manufacturers  to  suck  the
 blood  of  the  poor  and  ailing  people  in
 India  ?

 THE  MIEISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (  SHRI  D.  R.  CHAVAN  ):  (a)
 It  will  not  be  correct  to  make  a  general
 statement  of  the  kind.  There  is  however,
 a  widespread  feeling,  which  is  shared  by
 Government,  that  there  is  considerable
 scope  in  most  instances  for  reduction  of
 the  margin  between  the  ex-factory  cost
 and  the  selling  prices  of  Drugs  manufactu-
 red  in  the  country.  Necessary  action  in
 this  behalf  is  under  active  consideration
 and  Government's  decisions  will  be  annou-
 need  shortly.

 (b)  No.  According  to  the  information
 available,  the  prosecution  referred  to  was
 launched  under  laws  in  force  in  the  USA,
 for  rigging  of  prices  of  certain  antibiotics
 in  the  past  in  violation  of  certain  provis-
 ions  of  the  anti-trust  law.  Similar  action
 by  Government  of  India  is  not  possible
 having  regard  to  the  facts  of  the  case.  the
 special  features  of  ७,  S.  Laws  and  the  laws
 in  force  in  this  country  at  the  appropriate
 time.

 (c)  Does  not  arise  in  view  of  answer  to
 part  (a).

 Import  of  Raw  Materials  by  Foreign
 Drug  Componies  in  India

 338.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN
 Willthe  Minister  of  PETROLIUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  most  of  the
 foreign  companies  who  have  monopolised
 the  drug  industry  in  India  are  importing raw  materials  from  their  own  principals  in
 U.S.A.,  West  Germany  and  U.K.;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  made

 any
 attempt  toknow  that  they  are  not

 indulging  in  over-jnvoicing?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.  R.CHAVAN  yu  (a)  No.  Im-
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 Port  of  raw  materials  is  allowed  having
 regard  to  various  considerations  such  as
 the  cheapest  source  of  supply,  availability
 of  foreign  exchange  from  different  sources,
 obligations  under  bilateral  agreements  with
 foreign  countries,  etc.

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  answer
 to  part  (a).

 Development  of  Land  at  Nagpur  for
 the  Central  Government

 Employees

 3I39.  SHRI  N.  R.  DEOGHARE  :
 Will  the  Minister  of HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any  pro-
 posal  under  considerationto  develop  some
 land  at  Nagpur  to  be  sold  to  the  low-paid
 Central  Government  employees  at  Nagpur
 for  the  construction  of  houses;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  particu-
 larly  when  such  benefit  is  given  to  Central
 Government  employees  working  in  Delhi?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.S.  MURTHY  )  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  Government  of  India  build

 quarters  for  their  employees,  as  part  of
 general  pool  accommodation,  which  they
 allot  on  rental-basis.  They  do  not  develop
 land  for  sale  to  their  employees  for
 construction  of  houses  either  in  Delhi  or
 elsewhere.  In  Delhi,  the  Delhi  Develop- ment  Authority  has  undertaken  large  scale
 development  of  land  for  sale  to  the
 public  inthe  low  and  middle  income
 groups.  No  exclusive  reservation  is,  how-
 ever,  made  for  sale  of  developed  plots  only to  Central  Government  employees  working in  Delhi

 Advisory  Committees  in  Various
 Ministries

 3I40.  SHRI  HEM  RAJ:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :
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 (a)  the  number  and  names  of  the  Ad-
 visory  Committees  in  the  different  Minis-
 tries  comprising  of  officials  and  non-offici-
 als,  Ministry-wise;

 (b)  theexpenditure  incurred  on  them
 during  the  years  1967-68,  1968-69  and  upto
 the  end  of  December,  1969,  Ministry-
 wise;  and

 (c)  the  number  of  meetings  held  and
 the  duration  of  such  meetings?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (  SHRI  P.  C.
 SETHI  )  (a)  to  (c).  The  required
 information  is  being  collected  from  all
 Ministries/Departments  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House  as  early  as
 possible.

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  और  वसोह  जिलों
 के  खनिज  निक्षेपों  का  तबे  क्षण

 347.  थ्रो  राम  सिह  अयरवाल  :  क्‍या

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  धातु
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के
 सागर  तथा  दमोह  जिलों  में  कोयला,  लोहा  तथा
 अन्य  खनिजों  के  बड़े-बड़े  निक्षेप  छिपे  पड़े  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में
 तथा  खनिजों  को  निकालने  के  बारे  में  भी,  कोई
 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  कब  तक  ऐसी  कार्य-
 वाही  की  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा

 धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  जगन्नाथ  राव)  :
 (क)  भारतीय  मूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा
 बताया  गया  है  कि  इस  क्षेत्र  में  ऐसे  निक्षेपों  का
 पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रइन  नहीं  उठते  t

 mente  Production  of  Mixed
 formulation  of  0.  D.T.  and

 Fertiltzers

 3142.  SHRI  YASHPAL  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
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 CHEMICALS  AND  MINES
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  public  undertakings  are
 trying  to  produce  a  mixed  formulation
 of  D.D.T.  and  fertilizers;

 AND

 (b)  ifso’  at  what  stage  the  experiment
 is;  and

 (c)  by  what  time  its  result  is  likely  to  be
 announced;

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (  SHRI  D.  R.  CHAVAN  ):  (a)
 to  (c).  The  Hindustan  Insecticides  Ltd.
 are  trying  to  produce  mixed  formulation
 of  D.D.T.  and  fertilizers.  It  is  not  pos- sible  to  give  exact  time  by  which  result
 could  be  announced  since  experiments  are
 at  laboratory  stage.

 Malaria  Eradication  Programme  in
 Rajasthan

 3I43.  SHRI  YASHPAL  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENS  ७६
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  malaria  eradication
 Programme  in  Rajasthan  has  received  a
 set-back  due  to  shortage  of  staff  and  drugs; and

 (b)  if  so,  the  steps  boing
 overcome  them?

 taken  to

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINIS[RY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.  S.  MURTHY  de  (a)  The  Malaria
 Eardication  Programme  progressed  satis-
 factorily  upto  the  year  964  but  thereafter
 there  were  set-backs  to  the  programme  in
 Rajasthan,  Some  units  which  had  enterea
 into  Consolidation  had  to  revert  to  the
 Attack  phase  on  account  of  reduced  spray-
 ing  during  966  and  1967,  It  is  a  fact  that
 a  large  number  of  posts  were  not  filled
 and  kept  vacant  fora  long  time  due  to
 the  ban  on  filling  up  of  the  posts.  There
 was,  however,no  shortage  of  drug  in
 the  State.

 PHALGUNA  25,  i89]  (SAKA)  Written  Answers  78

 (b)  The  following  steps  have  been
 taken  to  overcome  the  set-backs  to  the
 programme  inthe  State  of  Rajasthan:—

 (l)  Teams  of  International  and  National
 experts  were  deputed  in  968  for  realistic
 rephasing  and  putting  the  programme  in
 the  State  on  sound  footing.

 (2)  The  revised  realistic  rephasing
 recommended  by  the  International  team
 was  discussed  in  dotail  with  the  State
 Health  authoritics  to  improve  the  impleme-
 tation  of  the  programme  in  the
 State.

 (3)  The  State  was  given  priority  for
 allocation  of  drugs,  insecticides  and  tra-
 nsport  during  968  and  1969.

 (4)  Thelacunae  in  the  programme  were
 brought  to  the  notice  of  not  only  the  State
 Health  authorities  but  the  need  for  impro-
 ving  the  tempo  of  the  programme  was
 also  emphasised  to  the  Chief  Minister  of
 the  State.

 (5)  The  State  was  requested  to  lift  the
 ban  for  filling  the  vacancies  of  surveillance
 workers  and  surveillance  Inspectors  which
 was  imposed  during  emergency.  Further.
 the  State  was  also  requested  to  appoint  a
 whole  time  State  Malariologist,  which  was
 kept  vacant  for  alongtime,  over  a  year
 and  half.

 (6)  The  State  was  supplied  five  new
 and  seven  reconditioned  vehicals  in  ‘1968-
 69  and  1969-70.  Further,  spare  parts
 worth  Rs.  60,000  were  given  to  the  State
 during  the  last  two  years  for  repair  of  the
 vehicles.

 Non-Utilisation  of  Foreign  Aid

 3144,  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  amount
 of  foreign  aid  received  during  the  last
 three  Plan  periods  has  not  been  fully
 utilised;  and

 )  if  so,  the  reasons  for  non-utilisa-
 tion  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE:  (SHRI  P.C.
 SETHI  )  (a):  and  (b)  Out  of  the  total
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 amount  of  Rs.  6032  crores  (at  post-
 devaluation  exchange  rates)  authorised
 (in  terms  of  loan  agreements  signed  by
 the  donor  countries/institutions  upto  the
 end  of  the  Third  Plan  an  amount  equiva-
 ent  to  Rs.  458  crores  (at  post-devaluation

 exchange  rates  )  remained  undisbursed  as
 of  November  1969,  which  represented
 7.6  per  cent  of  total  loan  amount.

 Out  of  the  undisbursed  ainount  Rs.
 458  crores,  Rs.  360  crores  is  tied  to  finan-
 cing  import  requirements  of  various
 continuing  projects  and  programmes  and
 will  be  drawn  according  to  the  construc-
 tion  schedules  of  the  projects  concerned.
 Anamount  of  Rs.  98  crores  from  USSR
 and  Polish  credits.  given  upto  the  end  of
 Third  Plan,  is  still  available  for  alloca-
 tion  to  various  projects  und  is  therefore
 undrawn.

 Unauthorised  Occupation  of  Quarter
 in  +H’  Block  of  Laxmibainagar,

 New  Delhi

 3l46.  SHRI  RAM  AVTAR  SHARMA:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  he  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  3966
 on  the  I5th  December,  969  and  state:

 (a)  the  details  of  the  case  of  continued
 unauthorised  occupation  of  quarter  in
 ‘H’  Block  of  Laxmibainagar,  New  Delhi
 other  than  the  one  which  is  being  exa-
 mined  for  regularisation  in  the  rame  of
 allottee‘s  wife;

 (b)  the  period  for  which  the  quarter
 is  in  unauthorised  occupation;  and

 (c)  the  progress  so  far  made  in  having the  quarter  vacated  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 8.  S.  MURTHY  )  :  (a)  to  (c).  On  the
 transfer  of  the  allottee  outside  Delhi,  the
 allotment  of  the  quarter  in  *H’  Block  of
 Laxmibai  Nagar  was  cancelled  with  effect
 from  the  26th  september,  969  after
 allowing  him  the  concessional  perioJ
 provided  under  the  rules.  The  allottee
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 is  still  retaining  the  quarter  and  ‘the
 eviction  proceedings  had  already  been
 initiated  and  the  next  date  of  the  hearing
 was  fixed  on  2Ist  March,  1970.  In  the
 meantime  the  aliotiee  has  represented  that
 his  son  is  studying  in  the  Higher  Secon-
 dary  Class  and  he  may  be  allowed  to
 retain  the  qnarter  till  the  end  of  April.
 1970.  The  representation  has  been  exa-
 mined  and  in  view  of  the  circumstances
 of  the  case  it  has  been  decided  to  allow
 him  to  keep  the  house  upto  the  end  of
 April,  1970.

 According  to  the  existing  rules  from
 27th  September,  969  till  26th  March,
 1970,  he  will  have  to  pay  twice  the
 standard  rent  under  FR,  45-A_  or  twice
 the  pooled  standard  rent  under  P.R.  45-A,
 whichever  is  higher  and  for  the  period
 beyond  27th  March,  970  to  end  of  April.
 1970,  he  will  be  charged  market  rate  of
 rent.

 Study  made  by  Economic  and
 Research  Foundation

 347,  SHRI  ‘S.S.  KOTHARI  :
 SHRI  BANSH  NARAIN  SINGH:

 Will  the  Minister
 pleased  to  state:

 of  FINANCE  be

 (a)  whether  it  isa  fact  that  according
 to  a  study  made  by  Economic  and  Scien-
 tific  Research  Foundation  ‘‘And  miles
 to  go",  India  is  44  years  behind  Japan,
 45  years  behiend  U.K.  and  53  years
 behind  U.  S.  A.  and  that  the  gap  between
 India  and  Japan  is  increasing;

 (b)  if  so,  whether  Government  will
 make  a  detailed  study  of  the  findings  of
 the  Foundation  and  what  are  the  principal
 factors  which  have  resulted  in  Japan
 teing  able  to  accelerate  her  economic
 growth;  nnd

 \c)  what  steps  Government  are  taking
 to  stimulate  investment  and  production  in
 this  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (  SHRI  P.  C.
 SETHI  ):  (a)  Yes,  Sir.

 (०)  Japan's  accelerated  economic
 growth  was  brought  about  by  the  high
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 rate  of  investment.  marked  growth  of
 exports  due  to  competitive  prices,  and
 high  productivity  and  modernisation  in
 key  sectors  of  industry.

 (o)  The  progr  of  eco
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 (a)  to  (c).  The  Commission  has
 taken  avery  serious  view  of  the  attitude
 of  some  of  the  officers  of  the  Indian  Oil
 Corporation,  who  appeared  as  witnesses
 before  the  Commission,  and  trusts  that  the

 development  have  been  outlined  in  the
 draft  of  the  Fourth  Year  Plan  which
 envisages  a  considerable  step-up  in  invest-
 ment  as  co:npared  to  the  Third  Plan.  The
 draft  Plan  is  under  consideration  and  it  is
 Proposed  to  revise  the  outlay  in  the  light
 of  the  need  to  further  stimulate  invest-
 ment  and  production  in  the  country.

 The  Central  Budget  for  1970-71  provides
 for  a  Plan  outlay  of  Rs.  2.637  crores  for
 the  Centre,  States  and  the  Union  Territo-
 ries  together,  as  against  Rs.  2,239  crores
 in  1969-70.  It  has  also  introduced  a
 number  of  measures  to  stimulate  savings
 and  investment,  such  as  the  scheme  of
 rural  debentures,  a  new  series  of  timc
 deposits,  ctc.,  and  raisine  the  exemption
 limit  for  investment  income  to  Rs.
 3,000.

 Ganga  Water  Pollution  Enquiry  Com-
 mission  Report

 3i48.  SHRI  MRITYUNJAY  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES’~  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  CHAPTER  IX  of  the
 Report  of  Ganges  Water  Pollution  Enquiry
 Commission  it  has  been  held  that  some
 Officers  of  Barauni  Refinery  gave  twisting
 and  evasive  answers,  probably  under  some
 influence  and  also  that  one  of  them  threat-
 ened  an  operator  and  asked  him  not  to
 write  the  log  book  as  he  saw  things  ;

 (b)  whether  Government  propose  to
 ask  the  Refinery  authorities  to  take  suitable
 disciplinary  action  it  the  guilty  officers
 and  to  provide  proper  protection  to  the
 truthful  subordinate  employees  from  victi-
 misation  ;  and

 (c)  whether  any  action  has  alerady  been
 taken  against  negligent  and  erring  officials
 of  the  Refinery  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :

 gement  would  hold  an  enquiry  regar-
 ding  their  conduct  and  take  such  action  as
 it  thinks  necessary  so  that  such  things  are
 not  repeated  and  it  may  serve  as  a  lesson  to
 others.  The  Government  have  accepted
 this  recommendation  of  the  Cmmission  and
 have  initiated  action  in  this  regard.

 Removal  of  Ceiling  on  Compensatory
 Allowance

 3149,  SHRI  VALMIKI  CHOUDHARY:
 SHRI  P.  C,  ADICHAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  any  request  has  been  received
 by  her  from  some  Members  of  Parliament  for
 removal  of  the  ceiling  on  the  City  Compen-
 satory  Allowance  of  Class  IV  Central  Govern-
 ment  Employees  imposed  on  recent  merger
 of  D.  A.  with  their  pay,  in  view  of  the
 fact  that  no  limit  has  been  placcd  on  the
 additional  deductions  from  their  emoluments
 on  accounts  of  house  rent  for  accom-
 modation  allotted  and  the  like;  and

 (b)  if  so,  Government's  decision  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C,
 SETHI):  (a)  and  (b).  The  rates  of  Com-
 pensatory  (City)  Allowance  payable  to  Ce-
 ntral  Government  Employees  are  not  related
 to  the  Class  of  post  held  but  to  the  pay
 (including  Dearness  pay)  drawn.  In  an  ‘A’
 class  city,  employees  drawing  pay(inclusive
 of  dearness  pay)  below  Rs,250/-p.m.  are
 entiled  to  compensatory  (city)  allowance  at
 the  rate  of  h  of  pay  subject  toa  mini-
 mum  ofRs.7.  50  and  maximum  of  Rs.  2.50
 This  rate  is  based  on  the  recommendation  of
 the  Second  pay  Commissi  The
 for  removal  of  this  limit  was  considered  care-
 fully  by  Government.  It  has  not,  however,
 been  found  possible  to  disturb  the  existing
 position  as  it  would  have  repercussions  in-
 vol  ving  additional  expenditure

 uests  recelved  from  MI.  Ps.  in  respect
 Req  of  House  Rent  Allowance

 3150.  SHRI  VALMIKI  CHOUDHARY
 SHRI  P.C.  ADICHAN  :
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 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  requests  have  been
 received  from  Members  of  Parliament  for
 restoring  Status  quo  ante  in  relation  to
 those  Government  employees  who  had  been
 adversely  affected  by  the  recent  merger  of
 D.A.  with  pay,  in  respect  of  House  Rent
 Allowance  without  production  of  house  rent

 receipt,and  City  Compensatory  allowance;and

 (b)  if  so,  the  precise  requests  made
 therein  and  Governments's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  and  (b).  Requests  have  been
 received  from  some  Members  of  Parlia-
 ment  for  raising  the  existing  pay  ceiling
 of  Rs.  500/-,  for  the  drawal  of  house  rent
 allowance  without  production  of  rent
 receipt.  It  has  not,  however,  been  found
 possible  to  concede  the  request  because
 though,  consequent  on  the  merger  of  Dear-
 ness  Allowance  with  the  basic  pay  of  Cen-
 tral  Government  employees,  the  pay  ceiling
 in  respect  of  eligibility  for  the  purpose  of
 drawal  of  house  rent  allowance  without
 production  of  receipts  of  actual  payment
 of  rent  has  come  down  from.Rs.  500/-  to
 Rs,  390/-  of  basic  pay  excluding  Dearness
 Pay,  it  has  not  curtailed  the  entitlement  of
 the  employees  in  this  pay  range,  to  house
 rent  allowance.  The  allowance  continues
 to  be  admissible  to  them  at  the  same  rates
 as  before  on  production  of  rent  receipts,
 as  in  the  cases  of  those  in  the  higher  pay
 ranges.  As  house  rent  allowance  is  in  the
 nature  of  a  subsidy,  there  can  be  no  objec-
 tion  to  relating  it  to  the  actual  rent  paid.

 So  far  as  compensatory  (city)  allowance
 is  concerned,  status  quo  ante  has  already
 been  resorted  by  raising  the  eligibility  limit
 in  B-2  class  towns  to  Rs.  620/-  p.m.

 Transfer  of  Excise  Inspectors
 ‘3151.  SHRI  JAI  SINGH  :  Will  the

 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Collec-
 tor  Central  Excise,  Kanpur  ordered  the
 transfer  of  72  Inspectors,  majority  of  which
 were  routine  transfers,  to  take  effect  from
 July,  969  ;

 (b)  whether  the  Central  Excise  Non-
 Gazetted  Officers’  Association  Kanpur
 made  representation  to  Government  againts
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 these  transfers  on  the  ground  that  these
 transfers  would  cause  hardship,  to  the  trans-
 ferees  beca  the  academi  i  had
 Started  and  admissions  to  educational
 institutions  were  over  ;

 (c)  whether  these  transfers  were  against
 the  assurances  given  by  Government  to
 the  Central  Excise  Non-Gazetted  Officers
 Association  that  the  transfers  would  be
 ordered  well  in  time;  and

 (d)  ifso,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  on  the  representation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  The  Collector  of  Central
 Excise,  Kanpur,  ordered  the  transfers  of
 72  Inspectors  vide  his  orders  dated  30th
 June,  1969.  None  of  these  transfers  were
 routine  transfers.

 ७७)  Yes,  Sir.

 (c)  No  such  assurance  was  given  to  the
 Association  by  the  Government.

 (d)  The  contention  of  the  Association
 that  these  transfers  would  cause  hardship
 to  the  transferees  because  the  academic
 sessions  had  started  and  admissions  to
 educational  institutions  were  over,  was
 not  correct  in  asmuch  as  while  the  transfer
 order  was  dated  the  30th  June.  1969,  the
 academic  session  in  schools  starts  about
 the  l0th  of  July,  while  in  colleges  it  extends
 to  the  end  of  Julyand  even  August.  As
 such,  the  transfers  were  made  well  within
 the  academic  session.  In  fact,  none  of  the
 officers  who  tepresented  against  their
 transfers,  did  so  on  the  ground  of  disloca-
 tion  of  studies  of  their  wards  as
 a  result  of  late  issue  of  transfer  orders  and
 the  difficulty  in  securing  admissions.  Under
 these  circumstances,  the  Government  did
 not  think  it  necessary  to  stay  the  transfer
 orders  as  demanded  by  the  Association  on
 the  ground  of  causing  hardship  to  the  con-
 cerned  officers  in  respect  of  admission  of
 their  children.

 Investigations  against  M/s  Nirula  Finance
 Private  Ltd.,  New  Delhi

 3152.  SHRI  P.C.  ADICHAN  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :
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 (a)  whether  Government  were  conduct-
 ing  investigations  into  thc  charges  of  tax
 evasion  eic.,  against  Messrs.  Nirula  Fin-
 ance  Pvt.  Ltd.,  New  Delhi  and  if  so,
 whether  the  investigations  have  since  been
 completed;

 (b)  the  precise  charges  against  the  com-
 pany  and  tho  time  likely  to  be  taken  for
 completion  of  the  investigations  ;

 (c)  the  details  of  the  personal  Income-
 tax  arrears  of  the  last  Directors  of  the
 Company  and  the  reasons  for  delay  in  their
 realisations;

 (d)  whether  Government  have  taken
 any  safe-guards  so  that  Directors  do  not
 sel'/dispose  of  their  assetsetc,,  pending
 investigations;  and

 (०)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the
 changes  which  have  taken  place  in  the
 assets  of  the  last  Directors  during  the  last
 three  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  iHE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI!)  :  (a)  and  (3),  Investigations  by
 the  Income-tax  Department  into  allega-
 tions  of  tax  evasion  by  M/s.  Nirula
 Finance  Private  Lid.  are  in  progress.
 Fvery  ellort  is  being  made  to  complete  the
 investigations  as  early  as  possible.  It  is
 not  possible  to  give  details  of  the  allega-
 tions  until  the  investigations  are  complete.

 (०  Only  in  the  case  of  one  of  the
 Directors  of  the  company  a  demand  of
 Rs.  568  is  outstandi  M  res  have
 beer  taken  to  realise  this  demand.

 (d)  The  question  of  taking  steps  against
 the  Directors  to  realise  the  demand  due
 from  the  Company  will  arise  only  when
 demand  is  raised  against  the  company  and
 is  not  recoverable  from  the  company.

 (e)  The  Directors  of  the  Company  are
 being  required  to  file  their  returns  of  net
 wealth  for  the  assessment  year  ‘1966-67  and
 onwards.  However,  action  against  the
 assets  of  the  Directors  for  the  demand  due
 from  the  company  is  possible  only  if  the
 company  has  been  wound  up  and  the  non-
 recovery  of  taxes  from  the  company  is
 attributed  to  any  gross  neglect,  misfea-
 sance  or  breach  of  duty  on  the  part  of  the
 Directors.
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 de  में  फ्लू  रोग  के  खतरों  के  बारे  में
 सावधान  करना

 3153.  शी  Wo  मि०  मधुकर  :  क्या
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आवास  तथा  मगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  किसी  वंज्ञानिक  आविष्कार  द्वारा
 पहले  ही  यह  जानना  सम्मव  हो  सका  है  कि
 फ्लू  रोग  फैलने  का  खतरा  है  भ्रौर  इस  बारे  में
 जनता  को  सावधान  किया  जा  सके;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  आविष्कार  का  ब्योरा
 क्‍या  है?

 स्वास्थ्य  तथा  परिधार  नियोजन  और
 निर्माण,  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (भो ब०  go  मृति)  :  (क)  जी
 नहीं  ।  वैसे,  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  तर  फ्लू  की
 निगरानी  के  लिये  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  बड़े
 पैमाने  पर  व्यवस्था  की  है  और  जब  कमी  विषव
 में  कहीं फ्लू  की  बीमारी  फैल  जाती है  तो  वे
 उसकी  सूचना  दे  देते  हैं  और  इस  प्रकार  स्थिति
 का  मुकाबला  करने  के  लिये  सभी  देशों  के  जन-
 स्वास्थ्य  अधिकारियों  को  सतर्क  कर  देते  हैं।
 पड़ोसी  मुल्कों  में  इस  तरह  की  महामारी  के  फैलने
 के  बारे  सूचना  मिलने  पर  राज्य  सरकारों  को
 इस  महामारी  की  रोकथाम  तथा  उपचार  के
 कदम  उठाने  के  बारे  में  सलाह  दी  जाती है

 (ख)  यह  प्रदन  नहीं  उठता।

 जिला  अम्पारन,  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत
 बैकों  की  नई  शाखाएं  खोला

 3154.  ‘two  सि०  मधुकर  :  क्‍या  बित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उन
 ग्रामों  मे ंजिनकी  जनसंख्या  10,000  8  राष्ट्री-
 कृत  बैंकों  की  शाखायें  खोलने  की  नीति  अपनाई
 है;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  चालू  वर्ष  :में  बिहार  के
 चम्पारन  जिले  में  कितने  ग्रामों  में  राष्ट्रीकृत  बैंकों
 की  शाखायें  खोले  जाने  की  सम्मावना  है;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  मेहासी  कस्बे

 में,  जो  कि  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यक  दृष्टिसे
 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कस्बा  है  ओर  जिसकी  जन-
 संख्या  0,000  से  अधिक  है,  किसी  राष्ट्रीकृत
 बैंक  की  एक  शाखा  खोलने  का  है;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  कब  तक,  ओर,  यदि  नहीं,
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  rol  प्र०  Go

 सेठी)  :  (क)  रिजवं  बंक  ने  दिसम्बर  969
 %,i970%  लिए  मुख्य  अनुसूचित  बैंकों  का
 शाखा  विस्तार  का  एक  विस्तृत  कार्यक्रम  तैगार
 किया  था  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  :970°%
 अन्त  से  पहले-पहले  पिछली  जन  गणना  रिपोर्ट
 के  अनुसार  परिभाषित  उन  सभी  बैक  रहित
 'नगरों'  में,  (अर्थात्‌  जिनकी  आबादी  5,000
 तक  है  और  आबादी  की  सघनता  प्रति  वर्ग  मील
 1000  से  कम  नहीं  है  तथा  जिनमें  शहरी  क्षेत्र

 जैसी  अन्य  सभी  विशेषताएं  विद्यमान  हैं)  और

 ऐसे  नगरों  में  वाणिज्यिक  बको  का  जाल  बिछाया
 जायेगा  जहां  राजकॉष/उप-राजकॉष  बैंक  कार्य.

 नहीं  करते  1  इसफे  अलावा,  बैंक  ग्रदि  चाहे  तो
 उन  क्षेत्रों  मे ंजहां  उनके  अनुसार  क्क-कार्य  की
 क्षमता  हो  नयी  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  कर
 सकते  हैं।  किन्तु  i0,000  और  उससे  अधिक
 की  आबादी  वाले  सभी  ग्रामों  में  बैंक  का  नई

 शाखाएँ  खोलने  का,  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है।

 (ख)  बिहार  के  चम्पारन  जिले  के  चार
 ग्रामीण  केन्द्रों  में  जिनकी  ग्राबादी  10,0008
 कम  नहीं,  चालू  वर्ष  में  राष्ट्रीकृत  बेकों  का  नई
 शाखाएं  खोली  जाने  की  सम्मावना  है।  ये  केन्द्र

 है--लुथाना,  ढाका,  घोड़ासाहन  और  मझौलिया  |

 (ग)  से  (४).  अमी  तक  किसी  भी  राष्ट्रीय-
 कृत  बैंक  ने  चम्पारन  जिले  के  मेहासी  नगर  में
 अपनी  शाखा  खोलने  के  लिए  आवेदन-पत्र  नहीं
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 मेजा  है।  96  की  जनगणना  की  रिपोर्ट  में,  इस
 केन्द्र  को  'नगर'  नहीं  माना  गया  है।  बैंक-कार्य
 की  क्षमता  और  ऋण-सम्बन्धी  आवश्यकताओं
 कौ  जोरदार  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  “बैंक  नेतृत्व
 योजना  के  अन्तगंत,  चम्पारन  जिला,  सेण्ट्रल  बैंक
 आफ  इण्डिया  के  जिम्मे  रखा  गया  है  और  सर्वे-
 क्षण  करने  पर  यदि  मेहासी  केन्द्र  को  वाणिज्यिक
 और  औद्योगिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  पाया  गया
 तो  नेता  बैक  वहां  बैंक  सम्बन्धी  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  कदम  उठा  सकता  है  t

 Incidence  of  T.B.  among  Employees
 Working  in  Oil  Refineries

 3I55.  SHRI  NIHAL  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  PETROLFUM  AND  CHE.
 MiCALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state  :

 a)  whether  Government  have  investi-
 gated  the  fact  that  employees  working  in
 the  Oil  Refinerics  generally  develop  7.B.;

 (bh)  waether  ic  is  a  fact  that  the  emplo-
 १९९६  of  the  Gauhati  Oil  Refinery  had  put
 up  instances  before  him  in  support  of  the
 ab  we  fact;  and

 (०)  if  so,  the  action  proposed  to  be
 tiken  oy  Governiment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEJM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.R.CHAVAN)  :  (a)  Information
 is  being  collected.

 (b)  Fhe  workers  Union  of  Gauhati
 Refinery  had  in  some  of  their  meetings
 mentioned  about  T.B.  cases  in  the  Refi-
 nery  in  a  general  way.  However,  no  spe-
 cific  cases  have  been  submitted  to  the
 Management  by  the  Union.

 (c)  The  employees  who  contacted  T.B.
 due  to  their  poor  health  were  cured  after
 giving  -proper  medical  treatment  by  the
 Refinery  Doctors.

 सध्य  प्रवेश  के  सागर  जिले  स ेआय-कर
 ओर  उत्पादन-शुल्क  की  वसूली

 3156.  श्री  राम  सिह  अयरवाल  :  क्‍या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सागर
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 जिले  से  प्रतिवर्ष  कितना-कितना  आय-कर  ओर
 उत्पादन  शुल्क  वसूल  किया  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भ्रो  Mowe

 सेठी)  :  निम्नलिखित  तीन  वित्तीय  वर्षों  में
 सागर  जिला  में,  निर्धारितियों  से  वसूल,  हुए
 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  की  रकमें  नीचे  दिये  अनु-
 सार  हैं:--

 बर्ष  रकम  (लाख  रुपयों  में)

 1967-68  रु०  2,00
 1968-69  Fo  1,97

 1969-70  Fo  2,27

 (फरवरी  970  तक  )

 इन  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  अर्थात्‌  967-68,
 1968-69  और  1969-70  (फरवरी  970

 तक  )  सागर  जिला  में  निर्घारितियों  से  बेसूल  हुए
 आयकर  के  संबंध  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही
 है  और  वहू  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी।

 Agricultural  Antibiotics  Rotting  at  Godowns
 of  Antibiotics  Factory,  Pimpri,  Poona

 3I57.  SHRI  JAGANNATH  RAO
 JOSHI  :  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  MINES
 AND  METALS  be  pleasec:  to  state  a

 (a)  whether  it  isa  fact  that  agricultu-
 ral  antibiotics  viz.  Aureofungin  and  Strept-
 ocycline  are  rotting  in  the  godowns  of  the
 Antibiotics  Factory,  Pimpri  (Poona);  arid

 tb)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  SfATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  METALS
 (SHRI  D.R.  CHAVAN)::(a)  aud  (b).  Stocks
 to  the  extent  of  625  Kgs  and  650  Kgs  of
 Streptocycline  and  Aure  of  ungin  respec-
 tively  were  held  on  the  iJth  Marcn,  :  970
 ‘by  the  Hindustan  Antibiotics  Limited,
 Pimpri.  The  accumulation  .is  due  to‘the
 fact  that  the  demang  has  not  develiped-to
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 the  extent:  anticipated.  ‘These  are  Agricul-
 tural  antibiotics  required  for  controlling
 certain  plant  diseases  especially  in  rice  cul-
 tivation  with  high  yeilding  varieties.  Steps
 are  baing  taken  to  liquidate  the  stocks.

 Bills  pertaining  to  the  Staff  of  Various
 Ministries  Presented  to  A.G.C.W.  and  M.

 3i58.  SHRI  NIHAL  SINGH  :
 SHRI  vP.C,  ADICHAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bills
 (Supplementary  cic.)  pertaining  to  the  Staff
 of  the  various  Ministries/Departments  of
 the  Government  of  India  presented  at  the
 counter  of  the  Accountant  General,  Com-
 merce  Works  and  Miscellaneous,  New
 Dethi  are  passed  with  inordinate  delay;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  delay
 and  the  steps  proposed  to  be  taken  to
 eliminate  such  delay;  and

 (c)  the  details  of  the  bills  lying  pending
 in  the  office  of  the  Accountant  General
 Commerce  Works  and  Miscellaneous,  New
 Delhi:—

 (i)  more  than  I5  days.

 (ii)
 Git)

 4iv)

 more  than  |  month.

 more  than  2  months;  anc

 more  than  3  montns?

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 (SHRI  P.C.

 THE
 MINISTRY  OF  FINANCE
 SETHI):  (a)  No,  Sir.

 ७)  Does  not  arise.

 Nil.

 There  are  no  suca  bills  pending.

 ra  Daftries  in  Government  of  tméla  Forms
 Store,  Calcatts

 ‘3159.  SHRI  NIHAL  SINGH
 SHRI  TRIDIB  KUMAR  CH~U-

 .  DHURI  :

 “Will  thie  Minister  of  HEALTH  AND
 ‘PAMILY:  PLANNING  AND  WORKS,
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 HOUSING  AND  URBAN
 MENT  be  pleased  to  state  :

 DEVELOP-

 ~  whether  it  is  a  fact  tnat  the  80  Selec-
 tion  grade  Meftries  at  Government  of  India
 Forms  Store,  Calcutta  are  working  as
 Lower  Division  Clerks  for  the  last  many
 years  but  not  getting  the  pay  scale  of
 Lower  Division  Clerk  viz.,  Rs.  0  to  Rs.
 180°

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  action  being  teken  by  Govern-

 ment  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING,  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMEN7  (SHRI
 8.  S.  MURTHY):  (a)  and  (b).  No.

 ‘c)  The  Manager,  Government  of  India
 Forms  Store,  Calcutta  has  been  instructed
 to  divest  the  Selection  Grade  Daftries  of
 any  clerical  auties,  which  they  might  have
 been  doing.

 Advertisements  in  Press  regarding
 Nationalisation  of  General

 Insurance

 3160.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Government's  attention  has
 been  drawn  to  the  advertisements  in  the
 Press  recently  made  in  different  forms
 Opposing  the  nationalisation  of  General
 Insurance  on  various  grounds;

 (b)  if  so,  tae  main  points  taken  note  by Government  onthe  basis  of  which  nation-
 alisation  of  General  Insurance  is  being
 opposed  by  the  users  of  general  insurance;
 and

 (c)  Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISfFR  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  FINANCE  (  SHRI  R.K.
 KHADILKER  )  ;  (a)  to  (c).  Govern-
 ment’s  attention  has  been  drawn  to  adver-
 tisements,  including  those  purported  to
 have  been  issued  by  users.  of  general
 insurance.  It  is  claimed  in  these  adver-
 tisements  that  service  to  policy  holders
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 would  suffer  by  nationalisation.  It  is
 neither  customary  nor  desirable  to  inaicate
 what  Government  proposes  to  do.

 Refusal  of  Licence  for  setting  up
 Polyester  Plant  in  Orissa

 3I62.  SHRI  K.P.SINGH  DEO  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
 ment’s  Licensing  Committee  had  turned
 down  an  application  forwarded  by  the
 Government  of  Orissa  for  a  licence  for
 setting  up  of  a  Polyester  Fibre  Plant  in
 Orissa;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  would  consi-
 der  the  question  of  granting  a  licence  for
 setting  upsuch  a  Plant  in  the  Fourth
 Five-Year  Plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINFS  AND
 METALS  (  SHRID.R.  CHAVAN  )
 (a)  Yes.

 (b)  Onaconsideration  of  the  market
 and  demand  for  Polyester  Staple  Fibre  in
 different  regions  of  the  country  and  after
 taking  into  account  the  projects  already
 approved,  it  was  found  that  the  maximum
 uncovered  demand  was  at  present  from  the
 northern  region  consisting  of  the  States  of
 U.  P.,  M.  P.,  Delhi,  Haryana,  Punjab  and
 Rajasthan.  It  was,  therefore,  decided  to
 establish  the  next  umt  to  be  licensed  in
 this  region.  The  application  for  a  plant
 in  Orissa  was  rejected  along  with  similar
 applications  from  other  regions.

 (c)  Asand  when  Government  takes  a
 decision  to  license  further  capacity,  fresh
 applications  will  te  invited  and  the  matter
 considered  on  merits.

 Efforts  for  location  of  Ferrous/Non-
 Ferrous  and  other  Metals  ia

 Orissa

 3163.  SHRI  K.P.  SINGH  DEO
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINFS  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  any  efforts  have  been
 made  by  Government  during  the  last  three
 years  to  locate  ferrous  and  non-ferrous
 metals  in  the  State  of  Orissa  and  to  locate
 other  minerals  having  bearing  on  the
 economy  of  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 results  achieved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  [fHE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  (  SHRI  JAGANATH  RAO  de
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Detailed  investigations  including
 drilling  were  carried  out  by  the  Geologi-
 cal  Survey  of  India  for  the  Sargipalli
 lead  deposits  in  Sundergarh  district;
 Saruabil  Sukherangi  nickel  deposits  in
 Sukinda  area  Cuttack  district  graphite  in
 Sambalpur  district  and  malangtoli  iron
 ore  deposits  in  Keonjhar-Sundergarh
 districts.  Investigations  were  also  conduc-
 ted  for  base  metals,  ashestos,  chromite,
 bauxite,  china-clay,  ochre,  gold,  diamond
 tale  and  manganesc.  Estimated  reserves
 of  some  of  the  deposits  are:  malngtoli
 iron  ore  about  600  million  tonnes;
 umarkot  iron  ore  deposits  in  Koraput
 district  LS  million  tonnes;  saruabil  suk-
 erangi  nickel  23  million  tonnes  with  about
 %  nickel.

 Investigations  by  the  Geological  Survey
 of  India  for  nickel,  lead,  gold  and
 diamond  are  continuing.

 Allotment  of  Housing  Plots  to  M.  Ps.
 in  Delhi

 3I64  SHRI  HEM  RAJ  :  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  5  on  the  23rd
 February,  1970  and  state  :

 (a)  the  number  and  names  of  the  M.P.
 applicants  who  have  applied  for  the
 allotment  of  plots  in  Delhi;

 (b)  when  their  applications  were  recei-
 ved  and  whether  any  letter  was  issued  to
 the  M.  Ps.  informing  them  for  the  allot-
 ment  of  plots  on  individual  basis;
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 (०)  whether  a  chance  will  be  given  to
 other  M.  ks.  to  apply  for  tne  allotment
 of  plots  in  Delhi  who  were  not  informed
 then;

 (d)  whether  the  names  of  those  M.Ps.
 who  are  members  of  the  Tara-Co-operative
 Society  will  be  considered  along  with
 other  M.  Ps.  whose  applications  have
 been  received  on  individual  basis;  and

 (०)  if  so,  the  action  taken  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AEAI.TH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 ANDURBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.S.  MURTHY  ye  (a)  and  (b).  Upto
 date,  56  Members  of  Parliament  have
 written  applying  for  the  allotment  of
 plots  asin  the  list  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [  Placed  in  Library.  See
 No.  LT-2882/70  No  letters  have  been
 issued  so  forintimating  the  allotments,  as
 the  form  of  the  letter  and  the  conditions  of
 the  allotment  are  inthe  process  of  being
 finalised.

 (c)  All  sitting  Members  of  Parliament
 can  apply  for  the  allotment  of  plots  from
 the  quota  reserved  for  them  and  certain
 other  categories  of  applicants»  subject  to
 their  satisfying  the  prescribed  conditions.

 (d)  and  (e).  Under  the  rules  in  force,
 no  person  can  be  allotted  two  plots  and
 a  ber  of  Parli  t,  who  secks  an
 allotment  in  that  capacity,  cannot  be
 considered  for  another  plot  as  a  member
 of  the  Tara  Co-operative  Society.  The
 question  of  the  allotment  of  land  to  the
 Tara  Co-operative  Society  will  be  consi-
 dered  by  the  Delhi  Administration  in
 accordance  with  the  orders  on  the
 subject.

 Complaints  regarding  alleged  harase-
 ment  of  Staff  of  the  Demographic

 Training  and  Research  Centre,
 Bombay

 3165.  SHRI  GEORGE  FERNANDES:
 will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  received
 numerous  complaints  regarding  the  harass-
 ment  of  staff  of  the  |  Demographic
 Training  and  Research  Centre,  Bombay
 by  its  Director.
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 (b)  if  80,  the  details  of  the  complaints;
 and

 (c)  the  action  taken  or  proposed  to  be
 taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HFALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  DR.
 S.  CHANDRASEKHAR  )  (a)  The
 Chairman  of  the  Executive  Council  of
 the  Demographic  Training  and  Research
 Centre,  Bombay  has  received  some
 complaints.

 (b)  Itisnot  feasible  to  disclose  the
 nature  of  these  complaints  at  this  stage.

 (c)  The  complaints  are  being  looked
 into  by  the  Chairman,  Executive  Council
 of  this  Centre.

 Imposition  of  Death  Duty  on  the  Pro-
 perty  of  Maharaja  of  Darbhanga

 3i66.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Ministerof  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  matter  with  regard  to
 the  imposition  and  recovery  of  death
 duty  on  the  assets  of  the  Maharajadhiraj
 of  Darbhanga,  Bihar,  has  been  settled;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay?

 THE  MINISTFR  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (  SHRI  P.  C
 SETHI  ):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Estate  duty  levied  Rs.  2,l0,4,097

 Less
 Doubic  taxation  relief
 allowed  under  Sec-
 tion  30  of  Estate
 Duty  Act.  Rs.  ./,98,67I

 जज  लत
 Rs.  ‘1,98,15,426

 Duty  already
 coltected.  Rs.  1,94,65,426,

 Balance.  Rs.  3,  50,000,

 The  demand  of  Rs.  3,50,000/-  has
 been  kept  in  abeyance  pending
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 the  ascertainment  of  the  relief  admissible
 under  Section  50  towards  Probate  duty.

 (c)  Does  not  arise.

 Reorganisation  of  L.  I.  ८,

 3167.  SHRI  BHOGENDRA  JHA
 Will  the  Minister  of  FINANCE  ७८
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  109  on  the  7th
 November,  969  and  state:

 (a)  whether  consideration  of  the  various
 recommendations  for  reorganising  the  Life
 Insurance  Corporation  has  since  been
 completed;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND  THE
 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.  K.
 KHADILKAR  ):  (a)  The  matter  is
 still  under  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 Ambulance  Service  in  Delbi

 3I68.  SHRI  YASHPAL  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  ४८
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn
 towards  the  news  published  in  the  States-
 man  dated  the  27th  February,  ‘1970  that  it
 took  over  30  hours  for  an  ambulance  to
 reach  a  child  on  Asaf  Ali  Road,  Delhi;

 (b)  if  so,  whether  the  report  is  correct;
 and

 (c)  whether  he  has  ordered  an
 into  the  matter?

 inquiry

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  ta)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  A  message  for  sending  a
 ambulance  to  bring  a  patient  from  22-A.
 Asaf  Ali  Road  opposite  petrol  pump  was
 received  by  the  Irwin  Hospital  at  4.00  P.M.
 onthe  26th  February,  ‘1970.  The  ambul-
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 ance  was  sent  immediately  and  the  patient
 was  brought  to  the  hospital  at  4.5  P.M.
 on  the  same  date.

 (c)  Does  not  arise.

 Non-utilisation  of  imported  equipment  at
 Khetri  Copper  Project

 3169,  SHRI  S.  KUNDU  :  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  It  is  a  fact  that  about  Rs.  2
 million  worth  of  foreign  exchange  was  in-
 volved  for  importing  equipment  for  shaft
 sinking  and  only  25  per  cent  of  the  equip-
 ment  so  imported  is  utilised  in  Khetri
 Project;

 (b)  whether  a  large  number  of  Drill
 Jumbos  and  loaders  have  been  imported
 for  mine  development  but  scacely  utilised;

 (c)  whether  these  equipments  could  have
 been  manufactured  indigenously;  and

 (d)  whether  any  study  has  been  made
 of  the  hours  per  month  for  which  such
 imported  equipment  have  been  used;  if  so,
 the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MIN&S  AND  METALS
 (SHRI  JAGANNATH  RAO)  :  (a)  About
 Rs,  2.3  million  worth  of  foreign  exchange
 was  involved  in  import  of  equipment  for
 shaft  sinking  at  Khetri  Copper  Project.
 Out  of  26  pieces  of  equipment  involved,
 24  are  in  full  use.  Only  two  pieces  of
 equipment  costing  about  Rs.  142,  million
 are  not  presently  being  utilised  due  to  bad
 ground  conditions  in  the  shafts.

 (b)  4  Nos.  Drift  Jumbos  and  6  Nos.
 loaders  have  been  imported  for  mine
 development  work  at  Khetri  Project.  While
 the  loaders  are  being  fully  utilised,  the
 Drift  Jumbos  had  to  be  withdrawn  as_  the
 distance  of  the  faces  increased  beyond  hand
 tramming  capacity.  The  Drift  Jumbos
 will  however,  be  utilised  fully  as  soon  as
 suitable  locomotives  are  available  with
 the  Project.  For  the  time  being  there  are
 being  utilised  for  imparting  operational
 and  maintenance  training  to  the  operators.

 (c)  At  the  time  of  placement  of  orders
 of  theseequipment  (1965-1966)  except  for
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 oneitem  namely  sinking  hoists  (2  Nos.),
 none  of  these  equipment  was  being  manu-
 factured  indigenously.  Order  for  one  sin-
 king  Hoist  was  placed  on  Mining  and
 Allied  Machinery  Corporation  and  the
 other  Hoist  was  imported  because  it  had.
 to  be  installed  early  and  the  delivery
 Period  quoted  by  Mining  &  Allied  Machi-
 nery  Corporation  was  too  long.

 (d)  Log  books  are  being  maintained
 for  keeping  a  record  of  the  utilisation  of
 various  equipment/machinery.  No  study  as
 such  has  been  made  of  the  number  of
 hours  in  a  month  for  which  these  imported
 equipment  have  been  used.

 Classification  of  Co-Operative  House
 Building  Societies  in  Delhi

 3I70.  SHRIA.S.  SAIGAL  :  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DFVELOPMENT  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  principles  under  which  co-opera-
 tive  house  building  societies  in  Delhi  have
 been  classified  under  Groups  I,  IT,  Il,
 or  IV;

 (b)  whether  special  areas  in  Delhi  were
 earmarked  for  each  group  of  societies;

 (c)  the  names  of  such  societies  in  each
 group;

 (d)  the  areas,  acreage  as  well  as  loca-
 tions,  where  land  was  offered  to  such  socie-
 ties;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  to  (e)  A  statement
 islaid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-2883/70}

 Allotment  of  Land  to  Co-operative  House
 Building  Societies  in  Shahdara  Area,  Delhi

 3I7!.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANING  AND  URBAN
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :
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 (a)  the  acreage  of  land  at  present  in
 possession  of  Government  in  the  Shahdara
 area  ready  for  handing  over  to  co-operative
 societies  and  how  much  more  acreage  of
 land  is  expected  to  be  in  hands  of  the
 Government  by  April,  1970;

 (b)  whether  the  Delhi  Land  and  Housing
 Department  been  offering  land  to
 more  societies  inthis  area  or  transferring
 societies  from  other  areas  to  this  area  than
 offering  land  to  the  societies  who  were
 offered  land  in  this  area  and  asked  to
 deposit  cost  of  land  in  July,  1966,  if  so,
 the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  number  of  such  societizs  who
 were  Offered  land  later  onin  this  area,
 with  names  and  dates?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUs:NG
 AND  URBAN  DEVELOPMEN’  (SHRI
 8.  S.  MURTHY)  :  (a)  600  acres  of  land
 has  been  acquired.  Acquisition  proceed-
 ings  for  about  30  acres  more  are  likely  to
 be  completed  by  March  1970.

 (b)  and  (c).  Only  2  Societies,  which
 were  being  considered  for  allotment  of
 land  at  Najafgarh,  later  on  opted  for
 allotment  of  land  in  Shahdara  Area.  This
 will  not  affect  the  position  of  the  Societies
 which  have  already  paid  the  premium  for
 the  land  offered  to  them  in  Shahdara.

 The  two  Societies  are  :
 l.  Central  Excise  Co-vperative  House

 Building  Society.
 2.  Defence  Headquarters  Co-operative

 House  Building  Society.

 Preet  Nagar  and  Government  Teachers’
 Co-operative  House  Building  Societies,  Delhi

 372,  SHRI  P.  L.  BARUPAL  :
 SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Preet  Nagar  House  Building
 Society  and  Government  Teachers’  Co-
 Operative  House  Building  Society,
 Delhi  had  purchasea  land  as  corpo-
 Tate  society  before  1959;
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 (b)  if  so,  the  dates  of  purchase  and
 registration  in  the  name  of  each  society
 with  the  area  of  land;

 (०)  the  basis  on  which  these  societies
 have  been  included  i  Group  II  societies;

 (d)  whether  the  societies  who  had  par-
 chased  land  before  the  acquisition  oraer  in
 959  can  be  included  in  Group  II;  and

 (c)  whether  these  societies  requested  for
 landin  Shahdara  area  and  accepted  che
 offer,  if  so,  when  these  societies  were
 Offered  land  in  that  area?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  and(b).  The  Preet
 Nagar  Cvopcrative  House  Buildin,  Society
 as  such  had  purchased  no  land.  However,
 this  society  was  formed  by  the  plot  hol-
 ders  of  Preet  Nagar,  Satya  Wati  Park,
 Janta  Park  and  Nirman  Vatika  in  Shahdara
 area  in  January,  1957,  who  had  purchased
 4  total  area  of  about  05  acres  of  land
 before  3th  Novemver,  1959.  But  the
 Delhi  School  Teachers  Cooperative  House
 Building  Society  which  was  registers  ii
 Marct,  96l  had  purchased  about  39  of
 the  notified  land  in  village  Karkardooma
 in  Shahdara  area  after  I3th  November,
 1959,

 (c)  As  the  members  of  the  Preet  Nagar
 Cooperative  House  Building  Society  had
 purchased  land  before  3th  November,
 1969,  the  society  has  been  categorised  as
 Group  II  Society.  But  the  Delhi  Teachers
 Cooperative  House  Building  Society  is  a
 Group  IV  Society,

 _(d)  According  to  the  policy,  the  socie-
 ties  which  had  purchased  land  in  their
 names  before  I3th  November,  959  or
 where  individuals  having  purchased  land
 before  3th  November,  959  formed  them-
 selves  into  cooperative  societies,  are  to  be
 treated  as  Group  II  societies.

 (०)  Yes.  The  Preet  Nagar  Co-operative House  Building  Socicty  was  offered  Iandin
 September,  969  and  the  Delhi  School
 Teachers  Co-operative  House  Building
 Society  in  November,  ‘1965.

 बेंक  आफ  बिहार  लिमिटेड  पर  अधिकार
 किया  जाना

 373.  भरी  मृत्यु जय  प्रसाद  :  क्‍या  ति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  जिन  परिस्थितियों  में  बैक  आफ

 बिहार  लिमिटेड,  पटना  को  सरकार  ने  अपने
 अधिकार  में  लिया  और  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया
 में  मिलाया  उन  परिस्थितियों  का  पूर्ण  ब्यौरा
 क्‍या  है;

 (ख)  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  उस  बैंक
 के  अंशधारियों  को  कितना  घन  दिया  है,  अथवा
 आश्वासन  दिया  है  भौर  अंशों  का  मूल्य  किस
 आधार  पर  निर्धारित  किया  गया;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  स्टेट  बैंक  के
 कर्मचारियों  ने  नौकरी  के  मामले  में  उस  बैक  के
 कमंचारियों  को  वरिष्ठता  का  अतिक्रमण  किया
 है  और  वरिष्टता  का  निर्धारण  किस  आधार  पर
 किया  जायेगा;  और

 (घ)  रिजवं  बैंक  ने  उस  बैंक  की  परि-संपत्ति
 तथा  दाथिता  का  संतुलन  पत्र  किस  अवधि  तक
 का  तैयार  किया  है  और  अंश-घारियों  तथ्श  जमा-
 कर्ताओं  की  उनकी  पूरी  राशी  का  भुगतान  करने
 के  लिये  परिसंपत्तियां  उपलब्ध  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  So  Ho

 सेठी)  :  (क)  जिन  परिस्थितियों  में  बंक  श्राफ
 बिहार  को  भुगतान  अधिस्थगन  आदेश  देना  और
 बाद  में  उसे  मारतीय  स्टेट  बेक  में  विलय  कर  देना
 आवश्यक  हो  गया  था,  उसके  बारे  में  मैंने,  एक
 ध्यानाकर्ंण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  4  अगस्त,
 969  को  राज्य-समभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  था,

 जिसमें  मैंने  उन  परिस्थितियों  के  सम्बन्ध  में
 विस्तार  से  बताया  था।  उस  वक्तव्य  की  एक
 प्रति  समा  पटल पर  रखी  जाती  है।  |  प्रन्यालय
 में  रख  दो  गयी  ।  देखिये  संख्या  LT-  2884/70)

 (ख)  विलयन  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  स्वीकृत  योजना  की  शर्तों  के अनुसार  मूत-
 पूर्व  बैंक  आफ  बिहार  लिमिटेड  के  शेयर  होल्डरों
 को  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  तब  अदायगी  की
 जायेगी  जब  उस  बैंक  के  संग्रह  खाते  में  की  पर्याप्त
 रकम  जमा  हो  जायगी।

 (ग)  विलयन  योजना  में  ऐसी  व्यवस्था  है
 कि  स्टेट  बैंक  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  स्टेट  बैंक
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 में बैंक  आफ  बिहार  के  रखे  गये  कर्मचारियों  को  स्टेट
 बैक  5  नवम्बर,  1969  से  3  वर्षो  के  अन्दर-
 अन्दर  वही  पारिश्रमिक  दे  तथा  उनपर  भी  सेवा
 की  वही  शर्ते  लागू  की  जायें,  जो  स्टेट  बैंक  के

 तद्नुरूप  पदों  या  दर्जों  के  कमंचारियों  पर  लागू
 होती  है  बचाते  कि  बैंक  आफ  बिहार  के  उक्त,
 कर्मचारियों  की  योग्यताएं  श्रौर  अनुभव,  स्टेट
 बैंक  के  ऐसे  अन्य  कर्मचारियों  जैसा  या  उनके
 बराबर  हो।  बेंक  आफ  बिहार  के  कर्मचारियों
 की  वरिष्ठता  के  आधार  के  बारे  में  निर्णय  पर
 सम्बद्ध  कर्ंचारियों  का  वेतन  स्टेट  बैंक  के  वेतन-
 मानों  आदि  के  अनुसार  निर्धारित  फिये  जाने  के
 समय  विचार  किया  जायेगा  |

 (घ)  बेंककारी  विनियम  अधिनियम,  949
 की  धारा  35  के  अधीन,  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 बेंक  आफ  बिहार  लिमिटेड  का,  21  फरवरी,  969
 की  स्थिति  के  संदर्म  में  अन्तिम  निरीक्षण  किया  गया
 था  ny  शेयर  होल्डरों  को  की  जाने  वाली  अदायगी
 का  निर्धारण  प्रश्न  के  भाग  (ख)  के  भ्रनुसार
 किया  जायेगा  ।

 Sarabhai  Merck  Ltd.  Baroda

 3i74.  SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  &  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 the  terminaticn  of  the  collaboration  agree-
 ment  between  Sarabhais  and  Mercks  who
 Operated  under  the  name  and  style  of  Sara-
 bhai  Merck  Ltd.,  Baroda;

 (b)  if  su,  the  circumstances  under  which
 the  agreement  has  been  terminated;

 (c)  whether  Government  are  aware  that
 the  firm  of  Sarabhai  is  now  carrying  on
 the  same  business  under  the  name  and
 style  of  Sarabhai  Merck  Chemicals  Ltd.;
 and

 (a)  ifso,  what  ‘‘M"in  the  name  stands
 for?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-

 TALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  (a)  Yes.
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 (b)  The  agreement  was  .erminated  by
 mutual  consent  as  the  foreign  collabora-
 tors  felt  that  it  was  not  beneficial  to  them.

 (c)  They  are  catrying  on  the  business  as
 Sarabhz.i  M.  Chemicals  Ltd.

 (d)  Before  the  termination  of  the  agree-
 ment,  M/s.  Sarabhai  Merck  Ltd.,  Baroda’
 adopted  *‘M”  as  its  seal  and  trade  mark
 over  a  neriod  of  ten  years  and  in  order  to
 continue  the  marketing  of  its  products
 under  the  same  trade  name  ant  seal  namely
 **M”  even  after  the  termination  of  the
 agreement.  the  company  changed  the  name
 to  M/s.  Sarabhai  M.  Chemicals  Ltd.  It
 was  reported  by  them  that  M/s.  ६.  Merck
 of  West  Germany  were  agiccable  to  this
 arrangement.

 Alleged  sabotaging  of  Crude  Oil  Import
 Agreement  between  India  and  Belgiam
 ‘concern  Petrofina’  by  Foreign  Oil

 Companies  in  (ndia

 3I75.  SHRI  YOGENDRA  SHARMA:
 Will  the  Miaister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  ANP  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Foreign  Oil  Companics
 in  India  had  conspired  and  succeeded  thro-
 ugh  their  parent  Organisations  to  sabotage
 an  agreement  which  was  about  to  be  con-
 cluded  between  Government  of  India  and
 *Petrofina’  a  Belgiam  concern  for  the  export
 of  crude  oil  ata  price  less  than  .28
 dollars  per  barrel;  and

 (b)  if  so,  the  action  Government  Propose
 to  take  aginst  these  Companies  for  acting
 against  our  national  interests  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 MATALS  (SHRE  D.R.  CHAVAN):  (a)
 and  (b).  M/S  Cochin  Refineires
 received  through  their  agent  M/s  Philips
 Petroleum  Company,  an  offer  from  Petro-
 fina-a_  Belgian  firm-for  the  supply  of
 Aghajari  crude  oil  during  Jnne,  969  and
 July,  969  at  $  .28  per  barrel.  However,
 before  the  contract  could  be  signed,  M/s
 Petrofina  regretted  their  inability  to  fulfil
 their  commitment,  owing  to  their  failure  to
 obtain  supplies.  The  part,  if  any  played  by
 the  Foreign  Oil  Companies  operating  in
 India,  in  this  episode  is  not  known.  prow-
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 ever,  these  Companies  themselves  have  been
 persudad  to  reduce  the  price  of  Aghajari crude  to  $  28  per  barrel.  The  price  of  crude
 supplied  to  Cochin  Refinery  has  also  conse-
 quently  been  reduced  to  this  level.

 नरायना  आवास  योजना,  दिल्‍ली  का  विकास

 3176.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्मांण,आबास
 तथा  नगरीय  'चिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  नरायना  आवास
 योजना  के  विकास  की  पूरी  जिम्मेदारी  दिल्ली
 विकास  प्राधिकार  की  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  के
 निवासियों  के  लिये  बसों,  डाकधघर,  बाजार,
 पार्क  आ्रादि  की  अ्रभी  तक  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  है;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पानी  और
 बिजली  की  व्यवस्था  के  प्रमावजा  कारण  सेकड़ों
 रिहायशी  क्वार्टरों  का  अभी  तक  आवंटन  नहीं
 किया  गया  है;  और

 (घ)  वहां  पर  निर्मित  सभी  रिहायशी
 क्वार्टरों  को  अलाट  करने  और  कालानी  का  तेजी
 से  विकास  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार
 क्या  कार्यवाही  करने  का  है  और  वहां  उक्त
 सुविधाओं  के  कब  तक  उपलब्ध  कर  दिये  जाने
 की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आयास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (भी  wo  go  मृति)  :  (क)  और  (ख).
 क्षेत्र  का  विकास  करते  हुए,  दिल्ली  विकास  प्राधि-
 करण,  संबंधित  म्युनिसपल  तथा  अप्रन्य  प्राधि-
 करणों  द्वारा  उपलब्ध  की  जाने  वाली  विभिन्‍न
 सुविधाशों  के  लिए,  ले-आउट  प्लान  में  भूमि
 निर्धारित  करता  है  1  नारायना  रिहायशी  योजना
 के  लिये  ये-आउट  प्लान  में,  प्राधिकरण  के  सामु-
 दायिक  केन्द्र  क ेलिए  7  एकड़  भूमि  की  व्यवस्था
 की  है  जिसमें  निवासियों  के  लिए  स्थानीय  शापिंग
 के  स्थान  के  अतिरिक्त  एक  डाकखाना,  शापिंग
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 तथा  अन्य  सुविधाएं  होंगी।  दिल्ली  की  बृहत्‌
 योजना  में  निर्धारित  मानकों  के  प्रनुसार  नेबरहुड-
 पार्को,  छोटे  पार्को,  खेल  क॑  मैदानों  तथा  टाट-
 लाट  के  लिए  लगमग  27  एकड़,  भूमि  निर्धारित
 की  गई  है।

 (ग)  श्रौर  (घ).  जी  नहीं,  पानी  और
 बिजली  की  पूरी  सुविधाओं  सहित  सभी  तैयार
 रिहायशी  एकक  दिल्ली  विकासप्राधिकरण  द्वारा
 पहले  ही  श्रावंटित  कर  दिये  गये  हैं।  शेष  रिहा-
 यशी  एकक  पूरे  होने  के  बाद,  आवंटित  कर  दिये
 जायेगें।

 Loans  given  to  small  Businessmen  and
 Agticulturists  by  different  Banks  in

 Himachal  Pradesh  and  Punjab
 3177,  SHRI  VIKRAM  CHAND  MAHA-

 JAN:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  State
 Bank  of  India  (Dalhousie,  Himachal
 Pradesh)  State  Bank  of  India  (Chamba-
 H.P.),  State  Bank  of  India.  (Pathankot-
 Punjab)  Punjab  National  Bank  (Pathankot-
 Punjab)  have  declared  to  give  loans  to  the
 small  businessmen  and  agriculturists  on  the
 ground  that  there  are  no  instruction,  or
 policies  to  advance  loans  to  them  except  on
 pledging  goods  or  providing  sureties  and
 that  even  against  immovable  property  loan
 cannot  be  given;  and

 (b)  if  so,  whatinstructions  Government
 Propose  toissue  and  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  None  of  the  branches  of  State
 Bank  of  India  at  Dalhousie,  Chamba  and
 Pathankot,  nor  of  Punjab  National  Bank
 at  Pathankot  have  rejected  any  proposal  for
 advances  to  small  businessmen  and  agricul-
 turists  on  the  grounds  statedin  part  (a)  of
 the  question.

 (b)  Does  not  arise.

 Appointment  in  Public  Sector  Enterprises

 ‘3178.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :
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 (a)  whether  the  average  monthly  pay  of
 employees  in  the  Public  Sectors  undertakings
 varies  from  Rs.  599  in  Fertiliser  Corpora-
 tion  of  India,  New  Delhi  to  Rs.  2/2in  the
 Hindustan  Machine  Tools,  Hyderabad  and
 labour  expenditure  for  the  year  varies  from
 Rs.  ‘1461  in  Indian  Rare  Earths  to  Rs.  276
 in  Hindustan  Machine,  Tools  Pinjore;

 (by  if  so,  whether  this  is  causing  dissatis-
 faction  particularly  in  the  staff  with  same
 qualifications,  but  employed  on  different
 emoluments;

 (c)  whether  Government  propose  to
 evolve  a  common  scale  for  categories  which
 are  clearly  similar;  and

 (७)  in  view  of  surpluslabour  in  many
 Public  Sector  enterprises  and  of  complaints
 of  favouritism  in  appointments,  whether
 Government  propose  to  appoint  separate
 Public  Service  Commission  for  all  Public
 Sector  appointments?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C,
 SETHI);  (a)  While  the  basis  of  the  figure.
 indicated  by  the  Horrable  Member  is  not
 known,  according  to  information  furnished
 by  the  respective  enterprises,  the  figures
 are  as  follows  :—

 Average  monthly  pay  of  employees.
 Fertiliser  Corporation  of  Rs,  494
 India
 Hindustan  Machine  Tools,  Rs.  307
 Hyderabad

 Annual  labour  expenditure.
 Indian  Rare  Earths  Rs.  4290

 Rs,  98] Hindustan  Machine  Tools,
 Pinjore
 (b)  None  of  the  enterprises,  referred  to

 hasindicated  that  there  is  any  dissatisfac-
 tion  as  such  amongst  the  staff.

 (c)  Government  have  accepted  that  it
 may  not  be  practicable  to  work  out  a  uni-

 form  pattern  of  scales  of  pay,etc.  for  all
 Public  Enterprises,  but  to  the  extent
 rationalisation  is  possible,  this  should  be
 effected.  Such  difference  in  pay  exists  in
 Private  sectors  also.  It  may  also  be  noted
 that  the  different  Wage  Boards  have  worked
 but  totally  different  pay  structures  for
 different  types  of  industry.
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 (d)  There  is  no  proposal  to  set  up  a
 separate  Public  Service  Commission  for
 Public  Enterprises.  In  fact,  the  Adminis-
 trative  Reforms  Commission  had  agreed
 with  their  Study  Team  that  setting  up  of  a
 Personnel  Commission  for  the  Public  Sector
 will  not  only  abridge  the  autonomy  of  the
 Public  Enterprises  but  also  result  in  delays
 in  the  manning  of  posts  in  the  enterprises.
 However,  the  Public  Enterprises  have  been
 asked  to  frame  their  recruitment  rules  in
 accordance  with  the  broad  guide-lines  laid
 down  by  Government  in  this  regard.
 Government  have  also  asked  the  public
 enterprises  to  initiate  various  measures  for
 tackling  the  problem  of  surplus  staff,
 wherever  it  exists.

 Return  on  the  private  sector  investments
 of  L.I.C,

 3179,  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  what  was  the  return  on  the  private
 sector  investments  of  the  L.I.C.  in  ‘1968-69
 and  how  this  compares  with  the  All  India
 return  on  industrial  shares  during  the  same
 Period;

 (b)  whether  the  difference  is  due  to
 investments  in  new  equity  shares,  what  was
 the  return  on  them;  and

 (c)  how  far  it  is  fair  to  the  policy
 holders  that  investments  are  made  not  with

 fe  to  theiri  ts  but  to  those  of
 industrial  development?

 THE  MINISTER  OF  SUPPLY  AND
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  R.K.
 KHADILKAR):  (a)  The  yields  on  fresh
 investments  made  by  the  L.I.C.  during  the
 year  1968-09.  were  as  under:—

 Nature  of  investment  LIC’s  yield

 Loans  8%
 Debentures  1.16%  (running)

 ‘ITY  (redemption)
 Preference  shares  794%
 Equity  shares  10.19%

 MARCH  16,  I970  Written  Answers  208

 following  basis  :—
 {i)  In  the  case  of  investments  made

 earlier  in  the  year,  onthe  basis  of
 last  year’s  dividends,

 (ii)  Inthe  case  of  investments  made  in
 the  latter  part  of  the  year,  on  the
 basis  of  dividends  declared  for  the
 year.

 The  yields  on  industrial  securities  shown  in
 the  Reserve  Bank  of  India  Bulletin  are
 worked  out  on  the  basis  of  dividends
 declared  during  the  year  of  purchase  and
 the  average  price  of  the  shares  during  that
 year.  As  such,  the  yields  shown  by  the
 LIC  and  the  yields  shown  in  the  Reserve
 Bank  of  India  Bulletin  are  not  exactly  com-
 parable.  The  All-India  return  on  industrial
 shares  during  the  year  ‘1968-69  was  as
 under:—

 Nature  of  investment  All  India  return

 TAG  (running) Debentures
 7.96  %  (redemp-

 tion)
 Preference  shares  9.95%
 Equity  shares  6.8I%

 These  yields  have  been  worked  out  with
 reference  to  the  purchase  price  on  the

 It  would  be  seen  that  the  yields  on  LIC’s
 investments,  excepting  in  the  case  of  prefe-
 rence  shares,  are  higher  than  the  All-India
 rates.  The  difference  in  yields  on  preference
 shares  to  LIC  is  due  to  the  nil  return  on  the
 new  preference  shares.

 (b)  The  L.I.C.’s  yield  on  preference
 shares  of  existing  compnies  was  9.45%  but
 the  overall  yield  was  reduced  to  7.94%
 because  of  nil  return  on  investments  in
 preference  shares  of  new  companies.  Simi-
 larly,  the  yield  on  equity  shares  of  existing
 companies  was  i,!%  but  was  reduced  to
 10.19%  because  of  nil  return  on  invest-
 ments  in  equity  shares  of  new  companies.

 (०)  LIC'’s  investment  in  new  companies
 is  not  made  to  serve  the  interests  of  indus-
 trial  development,  though  it  may  be  its
 result.  It  is  primarily  made  with  a  view  to
 securing  investments  at  rather  low  prices
 in  industrial  concerns  which  are  calculated
 in  due  course  to  become  profitable
 ventures,
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 Raising  of  the  Minimum  Liquidity  Ratio

 3180.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  proposes
 to  raise  the  minimum  liquidity  ratio  from
 28  to  29  per  cent  by  increasing  the  invest-
 ment  deposit  ratio  from  25  to  26  per  cent;

 (b)  if  this  arises  from  the  additional
 credit  of  Rs.  I25  crores  given  by  the
 Reserve  Bank  in  the  last  three  months
 ending  January  3!,  did  not  the  Reserve
 Bank  have  facilities  to  watch  and  power
 to  check  advances  for  agricultural  commo-
 dities;

 (c)  what  are  the  current  rates  of  interest
 on  Bank  creditand  how  they  compare
 with  those  in  Ceylon,  Pakistan,  U.K.  and
 Japan;

 (d)  whether  Government  propose  to  raise
 deposit  rates  equivalently;  if  not  what
 is  the  justification  for  adding  to  the  gap
 between  deposit  and  advance  rates  and
 thereby  increasing  the  profit  of  banks;
 and

 (e)  since  the  rate  of  interest  is  carried
 into  the  cost  of  production,  why  the  rate
 of  interest  should  not  for  all  production  be
 the  same  as  the  rate  for  Small  Industries,
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 irrespective  of  the  rate  for  trade  which
 facilitates  hoarding?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  (a)  The  reserve  Bank  has  already
 asked  the  banks  to  step  up  their  holding
 of  assets  as  laid  down  in  Section  24  of  the
 Banking  Regulation  Act  from  25  per  cent
 to  26  per  cent,  This  is  in  addition  to  the
 3  per  cent  ratio  of  statutory  balances  to  be
 kept  by  the  commercial  banks  with  the
 Reserve  Bank,

 (b)  The  ratio  has  been  increased  as  a
 measure  of  general  credit  restraint  and  as
 part  of  the  effort  to  enhance  commorcial
 banks’  investment  support  to  the  bonds  of
 Government  and  quasi-government  bodies.
 As  regards  check  on  advances  for  agricul-
 tural  commodities,  action  to  restrict
 commercial  banks’  credit  for  commodities
 such  as  foodgrains,  oilseeds,  vegetable-oils
 and  raw  cotton  and  kapas,  had  already  been
 taken  on  2ist  January,  1970  by  imposing
 various  restrictions  such  as  mi
 margins,  over-all  credit  ceilings,  minimum
 rate  of  interest  etc,  ,  so  as  to  prevent  trade
 and  industry  from  holding  stocks  in  excess
 of  requirements  with  the  help  of  bank
 finance.  The  Reserve  Bank  has  also  taken
 steps  to  restrain  the  recourse  of  commercial
 banks  to  its  refinance  facilities,

 (०)  The  required  information  is  furnished
 below:—

 Rates  of  interest  charged  by  banks  on  bank  credit  (in  January,  970)

 (  Per  cent  per  annum  )

 Bank  Loans  India  Ceylon  Pakistan  U.K.  Japan

 i.  Short  term  7.0  &  7.5—i.0  8.5—0.0  6.25
 above

 2.  Trade  Bills  9.5  5.5—  9.0  N.A.  0.5  6.25
 3.  Export  Bills  6.0  N.A.  N.A.  5.5—  8.0  $.0

 N.A=  Not  available,

 It  will  be  seen  that  the  rates  on  advances
 and  bills  charged  by  banks  in  India
 compare  favourably  with  those  charged  by
 the  banks  in  Ceylon  and  U.K,

 (d)  The  question  of  deposit  and  advance
 vates  is  continuously  under  study  by  the
 ‘Reserve  Bank,  The  cost  of  operation  of  the

 nationglised  banks  islikely  to  increase  as
 a-result  of  their  large  branch  sapaggion
 programme  and  diversification  of  lending.

 (e)  While  it  is  true  that  the  rate  of
 interest  enters  into  the  cost  of  production,
 it  does  not  follow  that  the  rates  should  be
 uniform  for  afl  sectors,  Interest  rates  on
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 advances  for  different  borrower  categories
 have  to  take  into  account  several  factors
 such  as  the  duration  of  the  loan,  the  credit
 tisk  involved,  the  turnover  in  the  account
 ‘and  the  scale  of  operation  etc.  Inthe  case
 of  small  industries,  several  banks  have  been
 charging  rates  lower  than  the  general  rate
 they  charge  for  their  larger  customers,  in
 view  of  the  special  character  of  these

 units,

 Recruitment  for  Central  Engineering
 Service  in  C.P.W.D.

 3i8!.  SHRI  S.D.  SOMASUNDARAM:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-

 -MENT  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  4770  on
 the  22nd  December,  969  ana  state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  Deve-
 lopment  Officers  who  acquire  higher

 :  qualifications  are  not  given  any  incentive
 while  educationally  well-qualified  persons
 afe  required  as  stated,  that  they  are  made
 eligible  for  promotion  by  reducing  the
 required  years  of  service  though  they  are
 not  actually  promoted  due  to  the  alleged
 quota  prescribed;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some
 Proposals  are  under  active  consideration  to
 revert  or  terminate  the  Direct  Recruits
 after  ten  years  of  their  service  witha  view
 to  introduce  educationally  well  qualified
 persons  with  modern  technique  as  by  then
 they  will  become  old  and  cannot  expert
 much  and  if  not,  the  reasons  therefor;
 and

 (c)  the  percentage  of  marks  year  wise
 fixed  by  U.P.S.  C.  for  selection  to  the
 service  in  the  last  three  years  for  class  ]  &
 वा  recruits?:

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.S.  MURTHY  ):  (a)  No,  Sir.  4  po-
 sitive  incentive  is  provided  to  departmen-

 ‘tal  officers  for  acquiring  higher  qualifica-
 tions  in  as  such  of  the  Section
 Officers  as  pass  A.M.  I.  E.  Examinations
 are  made  eligible  for  promotion  to  the
 grade  of  Assistant  Engineer  after  serving
 im  the  grade  of  Sectional  Officers  for  5
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 years  from  the  date  of  graduation  or  6
 years  of  total  service  in  the  grade  as
 against  0  years  for  diploma  holders.

 (b)  No,  Sir.  It  will  not  be  fair  or
 desirable  to  terminate  the  services  of  direct
 recruits  after  ten  years  of  service.

 (c)  This  information  is  not  available
 with  Government  and  cannot  be  furnished.

 Complaints  regarding  Sub-Letting  of
 Quarters  in  R.  क्,  Puram

 New  Delhi

 3i82.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  the  serial  number  of  quarters  in
 Sector  II  of  R.  K.  Puram,  New  Delhi,
 against  which  complaints  regarding  sub-
 letting  were  made  during  969  and  the
 names  of  persons  against  whom  those
 complaints  were  made;

 (b)  the  names  and  residential  and  office
 addresses  of  the  complainants  as_  given  in
 the  letters  of  complaints  by  them  in  each
 case  separately;

 (c)  whether  itis  a  fact  that  an  enquiry
 against  eighteen  quarters  in  the  said  sector
 lof.  R.  K.  Puram  was  also  made  by
 some  officers  of  the  Directorate  of  Estates
 in  December,  969  and  if  so,  the  names
 and  designations  of  those  officers  who
 conducted  the  inquiry;  and

 (d)  whetherit  is  also  a  fact  that  no
 complaint  was  lodged  against  these  quar-
 ters  by  any  resident  of  the  colony,  if  so,
 the  reasons  for  which  this  enquiry  was
 conducted  andif  not,  the  names  and
 addresses  of  the  complainants  in  this  case,
 the  nature  of  complaint  in  detail  as  also
 the  decision  taken  in  regard  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 B.S.  MURTHY  )  :  (a)  and  (b).  A  state-
 ment  showing  the  serial  numbers  of
 quarters,  names,  etc.,  of  the  complainants
 and  the  namesof  the  persons  against
 whom  the  complaints  were  made  in  regard
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 to  general  poo!  quarters  in  Sectors  Il  of
 R.K.  Puram,  New  Delhi,  is  laid  on  the
 Table  of  Home.  [  Placed  in  Library.
 See  No.  LT-8885/70}.

 (c)  and  (d).  A  general  surveyof  6
 quarters  in  Sector  II  of  R.  K.  Puram  was
 conducted  onthe  29th  December,  1969.
 Surprise  checks/enquiries  are  conducted  by
 the  officers  of  the  Directorate  of  Estates
 fromtime  totime  with  the  helpof  the
 Cc.P.  W.  D.  Enquiry  Officers  concerned
 when  considered  necessary  in  order  to
 curb  malpractic  of  subletting.  Out  of  6
 cases,  in  7  cases  the  subletting  was  not
 found  but  in  9  cases  subletting  is  suspected
 and  further  action  is  being  taken  to  investi-
 gate  into  these  cases.

 Transfer  of  Work  regarding  Develop-
 ment  of  Park  in  R.  K.  Puram,

 New  Delhi  to  Delhi  Municipal
 Corporation

 3183.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  public  parks
 in’  sector  JI  of  R.  K.  Puram  and  the
 approach  roads  to  this  Sector  and  other
 roads  in  them  have  not  been  handed  over
 by  his  Ministry  to  the  Delhi  Municipal
 Corporation  so  far;

 (b)  ifso,  the  location  of  such  parks
 and  roads  and  the  reasons  for  which  they
 have  not  been  handed  over  to  the  Corpo-
 ration  so  far;

 (c)  whether  it  isalso  a  fact  that  the
 residents  of  this  Sector  have  been  represen-
 ting  to  his  Ministry  for  proper  mainten-
 ance  and  repairs  of  these  roads  and  parks
 andifso,  the  reasons  for  which  their
 demands  have  not  been  met  so  far;  and

 (d)  the  time  by  which  these  parks  and
 toads  would  be  handed  over  to  the  Cor-
 poration  for  proper  maintenance  and
 decoration?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
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 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 8.  S.  MURTHY  ):  (a)  Park  :

 There  is  only  one  public  park  in  Sector
 II,  R.  K,  Puram  which  has  been  developed
 by  theC.P.W.D.  Ithas  not  yet  been
 handed  over  to  the  Delhi  Municipal
 Corporation.

 Roads:
 The  roads  including  approach  roads

 have  been  handed  over  to  the  Delhi  Muni-
 cipal  Corporation.

 (b)  Park  :
 The  park  is  situated  on  Plot  No.  5  near

 the  Community  Centrein  Sector  वा,  R.  K.
 Purum,  It  has  been  decided  for  the
 present  that  Government  will  maintain  the
 park  which  has  been  developed  asthe
 terms  of  its  transfer  to  the  Delhi  Municipal
 Corporation  have  still  to  be  settled.

 Roads  :
 Does  not  arise  in  view  of  the  reply  to

 part  (a)  of  the  Question.
 (c)  Pork  :

 Yes,  Sir,  The  positionis  as  stated  in
 reply  to  part  (b).

 Roads  :
 The  roads,  as  stated  in  reply  to  part  (a)

 have  been  handed  over  to  the  D.M.C,  who
 are  maintaining  them.

 (d)  Park  :

 The  Park  will  be  handed  over  to  Delhi
 Municipal  Corporation  for  maintenance
 after  finalisation  of  the  terms  of  transfer.

 Roads  :

 Does  not  arise  in  view  of  the  reply  to
 part  (a).

 अनिच्छुक  व्यक्तियों  को  मसबन्दी  किये
 जाने  के  जिशद्ध  क्षिकायतें

 3184.  श्री  बंद  नारायण सिंह  :

 श्री  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :
 शी  राम  मोपाल  शालबाले  :

 क्या  स्थास्थ्य  तथा  परियार  नियोजन  और

 निर्माण,  आवास  तथा  मगरोय  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:
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 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  शल्य-
 चिकित्सकों  और  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कठोर

 कीर्यवाही  करने  का  है  जिनके  विरुद्ध  अनिच्छुक
 अक्वाहित  तथा  बूढ़े  व्यक्तियों  की नसघन्दी  करने
 भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं;  और

 (ख)  क्या  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  में  ऐसा
 ऋबन्घ  करने  का  विचार  है  जिससे  गर्भ  निरोधक
 'सेथा  अन्य  वस्तुझों  को  बाजार  में  चोरी  छिपे  लेजा
 कर  बेचा  न  जा  सके  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 शंत्री  (ढा०  भ्रीपति  चन्द्रशेखर  t  (क)  शिकायतें
 भ्राप्त  होने  पर  आवश्यक  जांच-पड़ताल  की  जाती

 'है  और  जो  सर्जन  तथा  अन्य  कर्मचारी  दोषी  पाए
 जाते  हैं,  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की
 जाती  है

 (ख)  मुफ्त  वितरण  के  लिए  परिवार  नियो-
 जन  केन्द्रों  को दिए  जाने  वाले  गर्म  निरोधकों  का
 उचित  हिसाब  रखा  जाता  है।  बाजारों  में  इन
 गर्म  निरोधकों  की  अनधिक्ृंत  बिक्री  के  बारे  में
 सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  1

 Black-Marketing  in  Building  material
 in  Delhi

 3i85.  SHRI  P.C.  ADICHAN  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 the  fact  that  building  materials  particul-
 arly  the  bricks,  steel  etc,  are  available  in
 Delhi  and  New  Dethi  only  in  black  market;
 if  so,  the  reasons  why  these  commodities
 are  not  available  at  fair  prices;

 (b)  the  comparative  fair  and  black
 market  prices  in  Delhi  of  the  different
 items  of  building  material;  and

 (c)  whether  any  fair-price  shops  for
 these  items  are  being  opened,  if  so,  the
 number  thereof;  and  if  not,  the  reasons
 therefor?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 8.  S.  MURTHY  ye  (a)  Bricks  and  cement
 are  available  in  Delhi  and  New  Delhi  at
 fixed  prices.  As  regards  steel,  thereis  no
 statutory  control  over  the  prices  of  steel
 and  due  to  expanding  demand  in  the  local
 market  the  price  of  steel  has  gone  up.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  There  is  no  such  proposal  at
 present,  Bricks  and  cement  are  available
 at  fixed  prices.  As  regards  steel,  Goveron-
 ment  are  taking  steps  to  relieve  the  short-
 age  by  releasing  larger  quantity  of  steel
 for  domestic  market.

 प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपरिवार  नियोजन  कार्य

 3i86,  श्री  बंधा  नारायण  सिंह  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आधास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  i6  दिसम्बर,
 968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  768  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  का  परिवार  नियोजन
 केन्द्रों  की  मांति  ग्रामीण  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का
 भी  विचार  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा
 क्या  है;  और  यदि  नहीं,  तो  ग्रामीण  तथा  नगरीय
 क्षेत्रों  क ेनिवासियों  में  डाक्टरी  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  में  मेदभाव  करने  के  क्या  कारण
 हैं;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  शल्य-
 चिकित्सकों  तथा  कर्मचारियों,  जिनके  विरुद्ध  वृद्ध,
 अविवाहित  तथा  अनिच्छुक  व्यक्तियों  की  नस-
 बन्दी  करने  सम्बन्धी  शिकायतें  मिलती  हैं,  के
 बिरुद्ध  कठोर  कारंवाई  करने  का  विचार  है;  श्रौर

 (घ)  क्‍या  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  में  ऐसा
 प्रबन्ध  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  गर्भ
 निरोधक  तथा  अन्य  वस्तुओं  को  बाजार  में  चोरी
 छिपे  ले  जा  कर  बेचा  न  जा  सके  ?
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 स्थास्थ्य  तथा  परिचार  नियोजन  और  निर्माण,
 आवास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य
 मंत्री  (डा०  औीपति  चल्रशोेखर)  :  (क)  और

 (@).  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  सेवाओं  के
 वर्तमान  संगठन  के  अनुसार  प्रत्येक  विकास  खंड
 के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  इससे
 सम्बद्ध  एक  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  नियोजन
 केन्द्र  की  व्यवस्था  है,  चो  चिकित्सा,  जन  स्वास्थ्य,
 परिवार  नियोजन  ओर  मातृ  एवं  शिशु  स्वास्थ्य
 की  सम्मिलित  सेवाएं  प्रदान  करते  हैं  ।  मातृ  एवं
 शिक्षु  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  की  सम्मि-
 लित  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  प्रत्येक  0,000
 जनसंख्या  के  पीछे  एक  उपकंन्द्र  मी  होता  है।  अब
 तक  4,930  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  इनसे
 सम्बद्ध  4,907  ग्रामीण  र्पा  वार  कल्याण  नियोजन
 केन्द्र  तथा  24,762  उपकेन्द्र  खोले  गये  हैं  ।

 (ग)  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  आवश्यक
 जांच  की  जाती  है  और  दोषी  डाक्टरों  आदि  के
 विरुद्ध  उचित  अनुशासनिक  कार्यवाही  की'  जाती

 है  1

 (घ)  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  जिला
 स्तर  पर  प्रचलित  गर्भ  निरोधक  सप्लाई  करती
 है  ।  तत्परचात  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  के  जरिये
 इनका  लोगों  में  वितरण  करने  श्रौर  उचित  हिसाब
 रखने  के  लिए  राज्य  सरकार  जिम्मेदार  होती  है।
 बाजार  में  गर्म  निरोधकों  की  चोरी  छिपे  बिक्री
 के  बारे  ui  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है।

 Indian  and  Foreign  owned
 controlled  Banks

 and

 3i87.  SHRI  NIHAL  SINGH:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  capital  of  Indian  owned
 and  controlled  Banks;

 (b)  the  total  capital  of  foreign  owned
 and  controlled  Banks;  and

 (c)  how  much  money  has  been  gi  ven  to
 American  Banks  from  P.  L.  480  funds?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P,  2.
 SETHI):  (a)  to  (c).  The  lotal  paid-up
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 capital  of  Indian  owned  and  controlled
 commercial  banks,  as  on  3ist  December,
 1968,  was  Rs.  46,62  crores.

 As  the  foreign  banks  functioning  in  India
 are  only  branches  of  incorporated  abroad,
 they  have  no  paid-up  capital  as  such  in
 relation  to  their  Indian  business,  How-
 ever,  the  foreign  bahks  are  required  to
 keepin  licu  of  paid-up  capital,  a  deposit in  cash  or  in  unencumbered  approved
 securities  with  the  Reserve  Bank  in
 accordance  wi  th  the  provisions  of  Section
 4l(2)  of  the  Banking  Regulation  Act,
 1949,  The  total  of  such  deposits  for  the
 3  foreign  banks  functioning  in  India
 deposits  for  the  43  foreign  banks  function-
 ing  in  India  amounted  to  Rs.  6.3  crores
 as  on  the  ]5th  January,  ‘1970.

 No  funds  have  been  given  to  American
 banks  operating  in  India  from  P.  L,  480
 directly.  However,  the  U,  S.  A.  Embassy
 has  been  permitted  to  keep  time  deposits
 from  itsrupee  holdings  in  India  in  the
 American  Banks  subject  to  certain  terms
 and  conditions.  Asaonthe  26th  Decem-
 ber,  ‘1969,  such  deposits  amounted  to  Rs, 63.2  crores,

 संसब  भवन  में  कार्य  करने  वाले  फायरमैनों
 को  व्दियां

 3188.  भ्री  अविचन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  तथा
 परिवार  नियोजन  झोर  निर्माण,  झाचासल  तथा
 नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  संसद्‌  भवन  में
 कार्य  करने  वाले  फायरमैनों  को  न  गर्मियों  की
 वर्दियां  दी  जाती  हैं  ओर  न  ही  सर्दियों  की,  जबकि
 नियमों  के  अनुसार  उन्हें  समय  पर  वरदियां  दी
 जानी  चाहिये;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  राष्ट्रपति  मवन,
 केन्द्रीय  सचिवालय  और  प्रकाशन  विभाग  में  भी
 वर्दियां  दी  जा  चुकी  है  परन्तु  संसद्‌  मवन  में  अमी
 तक  बर्दियां,  नहीं  दी  गई  हैं  हालांकि:  ये  सब  एक
 ही  सकिल  में  आते  हैं;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  और  निर्माण,
 आवास  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (शनी  wo  go  मूति)  :  (क)  जी  नहीं।
 संसद  'मवन  में  कार्य  कर  रहे  फायरमेनों  को

 गर्मियों  तथा  सदियों  की  वदियां  दी  जा  चुकी  है  ।

 (ख)  जी  नहीं।  केम्द्रीथ  लोक  निर्माण
 विभाग  के  फायर-स्टाफ  को  वर्दियां  पहले  ही  दी

 जा  चूकी  हैं।

 (म)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता।

 Facilities  to  medica)  Graduates
 working  under  Government  of

 _Manipur

 3i89.  SHRI  M.  MEGHACHANDRA  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  WORKS,
 HOUSING  AND  URBAN  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  extend  the
 facilities  of  further  studies  to  the  doctors
 who  being  Medical  Graduates  are  employed
 under  the  Government  of  Manipur;

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  facilities:

 (c)  if  the  reply  to  part  (a)  bein  the
 negative,  the  reason  therefor;  and

 (d)  whether  no  such  facilities  are  made
 available  by  the  Government  to  the  docto.
 under  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (  SHRI
 8.  S,  MURTHY  )  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Medical  Graduates  who  are
 employed  under  the  Manipur  Government
 are  allowed  to  take  up  post-graduate
 studies  eitheron  deputation  basis  or  by
 grant  of  leave.

 *
 (०)  and  (d).  Do  not  arise,

 Branches  of  Nationalised  Banks  in  Manipar

 3190,  SHRI  MEGHACHANDRA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  steps  are  being  taken  to
 set  up  branches  of  the  State  Bank  of  India
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 of  the  nationalised  banks  in  Manipur
 and  in  the  interior  towns  of  Manipur;

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  plan;  and

 (c)  if  the  reply  to  (a)  be  in  the  negative,
 the  difficulties  involved  in  the  said  task
 and  the  steps  to  be  taken  to  overcome
 them?

 THE  MINISIER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P,  ८.
 SETHI)  :  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  United
 Bank  of  India  has  been  granted  licences
 for  opening  offices  ai  Churachandpur,
 Jiribam,  Ukhrul  and  Tamengbad  in  Mani-
 pur  Union  Terriroty  and  the  Offices  are
 expected  to  be  opened  before  the  end  of
 1970.  Under  the  ‘Lead  Bank’  Scheme,  for
 intensive  survey  of  banking  potentiality
 and  credit  needs,  Manipur  has  been  allotted
 to  United  Bank  of  India.  The  lead  bank
 is  expected  to  act  as  a  consortium  leader
 and  after  indentifyirg  areas  requiring
 branch  expansion  to  invoke  the  cooperation
 of  other  banks  operating  in  the  Terriroty
 in  opening  ranches  at  the  identified
 centres.

 (०)  Does  not  arise.

 Allotment  of  developed  Land  to  low  and
 Middle  Income  Groups  by  Delhi

 Development  Authority

 +3191.  SHRI  D.N.  PATODIA  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  afact  thatthe  Delhi
 Development  Authority  is  developing  22
 areas  for  allotment  of  developed  land  to
 the  'ow  income  and  middle  income  groups
 of  people  for  the  purpose  of  construction
 of  houses:

 (b)  if  so,  the  names  of  the  22  sites  where
 land  is  being  developed;

 (c)  whether  in  all  these  sites,  land  will
 be  allotted  to  both  the  above  categories  of
 income  group  and  ifnot,  the  reasons  for
 the  same;  and

 (d)  the  cost  of  development  that  DDA
 incurs  or  is  likely  to  incur  per  square
 yardof  land  and  the  reasons  for  selling
 these  lands  to  the  users  at  an  exorbitantly
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 ‘high  rate  when  the  cost  of  purchase  of
 these  land  is  nominal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING;  AND  WORKS,  HOUSING
 AND  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI
 B.S.  MURTHY)  :  (a)  and  (b)  Out  of  the
 22  areas,  the  Delhi  Development  Authority
 have  already  developed  6  residential  colo-
 nies  and  another  6  residential  colonies  are
 being  developed  as  stated  below  :

 (i)  Already  Developed  ;

 l,.  Najafgarh  Road,
 2.  Safdarjang.
 3.  Naraina.
 4.  Eastof  Kailash.  Phase-I
 5.  Fast  of  Kailash  Phase-TI

 Jhilmila,  Phase-T.
 7.  Thilmila,  Phase-IT.
 8.  Friends  Colony,  Phase-T.
 9.  Friends  Colony,  Phase-II.

 10.  Masjid  Moth.
 ll.  Wazirpur,  Phase-].
 12.  Wazirpur,  Phase-IT.
 13.  Wazirpur,  Phase-IIl.
 14,  Rohtak  Road  (Paschim  Puri)
 1S.  Pankha  Road.
 16.  Malviya  Nagar.

 (ii)  Proposed  to  be  Developed  :
 12.  Shalimar  Bagh.
 18.  Pitampura.
 19.  Budhela  village.
 20.  Dilshad  Garden,  Shahdara.
 2  Gonda  village.
 22.  Area  near  Hari  Nagar  Clock

 Tower,  fallingin  Zone  G.8.
 (c)  Plots  in  the  schemes  mentioned  in

 part  (a)  (i)  havecither  already  been  allot-
 ted  or  will  be  allotted,  at  predetermined
 rates,  to  the  persons  in  the  low  and  middle
 income  groups  exceptin  the  case-of  Bast
 of  Kailash,  where  all  plots  are  meant  for
 alternative  allotments  and  the  Fiiends
 Colony  where  all  plots  are  to  be  auctioned.

 (d)  What  is  acquired  is  undeveloped
 land.  Expenditure  is  incurred  on  its  develop-
 ment,  which  differs  from  scheme  to
 scheme.  About  55%to  60  %of  the  gross  area

 is  utilised  for  non-remunerative  uses,  such

 PHALGUNA  25,  89I(SAKA)  Written  Answers  222

 as  roads,  open  spaces,  community  facilities
 etc.  Thus  only  40to  45%  of  the  total
 land  becomes  available  for  disposal.  The
 entire  cost  of  acquisition,  development
 etc.,  has  necessarily  to  be  spread  over  this
 reduced  area;  hence  the  difference  in  the
 cost  of  developed  land  and  its  disposal
 price.

 Measures  to  check  transport  of  banned
 articles  through  the  Country

 3192.  SHRI  NITTRAJ  SINGH  CHOU-
 DHARY :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  that  are  heing  taken  to
 check  transport  of  banned  goods  through
 the  country;  and

 (b)  the  achievements  in  the  year  19697,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE,  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  Vessels  or  aircrafts  trans-
 porting  banned!  goods  through  the  country
 (intransit)  are  kept  under  watch  by  the
 Officers  of  customs  so  that  there  is  no
 ‘unauthorised  landing.  Where  such  goods
 are  required  to  be  transhipped,  suitable
 entry  is  required  to  be  made  with  the  cus-
 toms  authorities  and  transhipment  under
 customs  supervision  allowed  after  a  physi-
 cal  tally  of  the  packages.

 When  the  officers  have  any  information
 about  attempts  at  unauthorised  removal  or
 smuggling  in  course  of  transportation
 through  the  country,  they  not  only  check
 all  the  recoids  of  the  concerned  vessel  or
 aircraft  so  as  to  locate  the  contraband
 and  to  take  necessary  action  against  the
 goods  as  well  as  the  persons  concerned.

 (b)  Information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House,

 Recommendations  of  ECAFE  for  Oil  Explora-
 tion  Survey  around  Island  of  Ceylon

 and  Eastern  Coast  of  India

 3193,  SHRI  D.  AMAT  :
 SHRI  K.P.  SINGH  DEO  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  the  Economic  Commission
 for  Asia  and  Far  East  thas  recently  recom-
 mended  that  the  Shelf  area  around  the
 island  of  Ceylon  and  the  eastern  coast  of
 the  Indian  Sub-continent  especially  Orissa
 and  Andaman  Islands  should  be  investi-
 gated  by  continuous  seismic  profiling
 method  with  a  sufficiently  powerful  energy
 sources  to  give  deep  penetration  into  the
 sedimentary  section  for  oil  exploration;
 and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  there-
 te  for  determining  oil  potentiality  on  East
 ‘Coast  Shelf  area  in  the  light  of  the  said
 recommendation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  aND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND
 ‘METALS  (SHRI  D.  R.  CHAVAN):
 (a)  This  Government  are  not  aware  of
 such  a  recommendation,

 (b)  Does  not  arise,

 Smuggling  of  Indian  Films  to  South  Africa

 3194.  SHRI  BABURAO  PATEL  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  te  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  one  Uttam-
 chand  S.  Nihalani,  proprietor  of  US
 Export  Corporation  of  Hong  Kong  was
 arrested  on  the  2nd  February  970  in
 Bombay  for  contravening  the  provisions
 of  the  Foreign  Exchange  Regulation  Act,
 the  Customs  Act  and  the  Export  Control
 Act  by  illegally  exporting  Indian  films  to
 South  Africa;

 (b)  if  so,  the  names  of  Indian  films
 exported  with  the  names  of  their  producers

 .and  the  possible  amount  of  Joss  in  revenue
 to  Government  and  to  the  producers  for
 these  films;

 {c)  the  modus  operandi  and  the  names
 of  the  film  producers  involved  in  this  racket,
 the  action  taken  against  them  and  if  not,
 the  reasons  therefor;

 (d)  whether  the  passport  of  Uttamchand
 Nihalani  has  been  suspended  and  if  not,
 the  reasons  therefor;  and

 (e)  the  reasons  why  Government  flatly
 denied  smuggling  of  Indian  fitms  to  South
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 Africa  in  reply  givento  Unstarred  Ques-
 tion  No.  2922  on  the  lith  August,  19697,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  (a)  to(c).  On  2nd  February,
 ‘1970,  Shri  U.S.  Nihalani,  Proprietor  of
 U.  S.  Export  Corporation  of  Hong  Kong
 was  arrested  by  the  officers  of  Enforcement
 Direcetorate  for  prima  facie  contravention
 of  the  Foreign  Exchange  Regulation  Act
 with  respect  to  certain  Hindi  and  Tamil
 Films  which  had  been  imported  by  this
 firm  from  India  for  exhibition  in  Hong Kong  and  other  approved  territories  and
 which  are  believed  to  have  been  subse-
 quently  diverted  for  exhibition  in  South
 Africa.  Further  investigations  in  the
 matter  arcin  progress.  It  would  not  be
 in  the  interests  of  investigation  to  disclose
 any  further  details  at  this  stage.  Any  con-
 traventions,  if  any  of  other  laws,  would
 become  clear  when.  the  investiyations  in
 hand  arecompleted.  As  no  duty  of  cus-
 toms  is  leviable  on  export  of  films  from
 India,  question  of  loss  in  revenue  to
 Government  does  not  arise.

 (d)  Shri  U.  S.  Nihalaniis  a  holder  of
 British  Passport  which,  therefore  cannot  be
 ‘suspended’  by  the  Government  of  India,

 (०)  Question  No.  2922  was  answered
 in  Lok  Sabha  on  Ith  August  969  when
 the  case  of  Shri  U.  $,  Nihalani,  referred
 to  in  Part  (a)of  this  Question,  had  not
 been  detected.

 RE  :  CALLING  AITENTION
 (QUERY)

 SHRI  HEM  BARUA  (  Mangaldai  )
 Qn  a  point  of  order.  How  can  a  non-offi-
 cial  meeting  between  the  Prime  Minister
 and  Home  Minister  with  the  Chief  Minis-
 ter  of  West  Bengal  be  the  basis  of  a  Call-
 ing  Attertion  Motion?  This  meeting  as  far
 as  4  know  was  only  a  non-official  meeting.
 On  behalfof  the  Indian  Government  the
 Prime  Minister  might  want  to  meet  the
 Chifef  Minister  of  West  Bengal  in  order  to
 hear  about  the  political  situation  in  the
 State,  to  hear  from  the  horses  mouth.
 May  I  know  from  you  if  you  have  enlar-
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 ged  the  ambit  of  the  Calling  Attention  mot-
 ion  in  order  to  include  non-official  meetings
 also?

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur)  :  Whe-
 ther  it  is  official  or  non-official,  I  am  not
 much  concerned.  The  main  point  is  this,
 whether  you  are  going  to  extend  the  scope
 of  the  Calling  Attention?  We  have  no
 object  if  you  proceed  with  this,  but  we
 want  to  raise  this  point.  In  the  past  we
 have  found  when  such  Calling  Attention
 Motion  was  brought  up  regarding  such
 discussion  between  Union  Government  and
 State  Ministers  you  have  been  pleased  to
 disallow.  If  it  is  your  intention  that  such
 meeting  can  be  the  subject  of  Calling
 Attention  we  need  to  be  enlightened  about
 this.  This  is  a  new  convention  which  is
 being  set  up.  Mr.  Hem  Barua  is  also  not
 objecting  to  this.  We  want  to  know  whe-
 ther  you  will  be  hcarafter  admitting  Call-
 ing  Attention  even  when  there  is  such  meet-
 ing  between  the  Chief  Minister  and  the
 Union  Government.  Some  of  the  Chief
 Ministers  remain  most  of  the  time  in  Delhi
 meeting  one  Minister  or  another  Minister;
 that  is  how  they  sustain  themselvese  in
 power.  Is  this  going  to  be  subject  for  Call-
 ing  Attention?

 SHRI  HEM  BARUA  :  I  am  not  opposed
 to  this  Calling  Attention  as  such.  I  just
 want  to  know  this.  I  am  not  opposed  to
 this.  I  want  to  know  from  you  whether  you
 have  enlarged  the  ambit  of  the  Calling
 Attention  in  order  to  embrace  all  the  meet-
 ing  between  the  Chief  Ministers  or  the
 Prime  Minister.  Now  the  Chief  Minister  of
 Jammu  and  Kashmir  is  reported  to  have
 come  here  and  he  is  going  to  meet  the
 Prime  Minister.  Whould  you  allow  discu-
 ssion  on  that  or  not?

 MR.  SPEAKER  :  I  very  much  appreciate
 this  point  raised  by  you.  I  also  feel,  nobody
 seems  to  be  safe  from  this  Parliamentary
 debate.  Some  pople  came  to  me  about  Har-
 yana;  we  had  lot  of  discussion.  Something
 on  the  same  line  has  come  about
 Kashmir.  (/nterruption)

 at  मधु  लिसये  (म्‌गेर)  :  और  सदस्यों
 की  बात  छोड़िये,  मैं  कमीं  झाबजेक्शन  नहीं
 लेता  हूँ  और  कमी  विरोध  नहीं  करता  हूं  ।
 यहां  सब  बातों  पर  डिसकशन  होना  चाहिए  |
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 MR.  SPEAKER  :  Again  we  see  some
 people  making  statement  outside.  This  rela-
 tes  to  Bangla  Congress  leaders.  My  objec-
 tion  to  this  was  about  the  same.  But  prote-
 ction  was  taken  in  the  extraordinary  situa-
 tion,  He  is  leader  of  Bangla  congress;  you
 cannot  divest  him  from  the  leadership  and
 the  office  he  holds.  How  can  you  separate
 both  the  identities?  Iam  calling  a  meet-
 ing  of  the  Rules  Committee  to  make  cer-
 tain  definite  suggestions  in  this  regard.  We
 have,  no  doubt,  the  rules,  but  where  are
 the  rules  being  observed  now?  A  few  Mem-
 bers  get  up  and  therules  are  flouted,  and
 the  Chair  and  everybody  else  is  on  the-
 nerves  all  the  time.  Now,  I  am  going  to
 discuss  it  again,  concerning  the  Cariappa
 affair,  the  scope  of  calling-attention-notice
 and  so  on.  I  have  called  a  meeting  on  the
 i8th  inst.,  and  we  shall  have  a  reassessemt
 as  to  how  to  assess  the  whole  thing.  For
 the  present,  this  is  going  on....

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sadar):  Will  you  permit  me  to  make  a
 submission?  श्री  नाथ  पाई  ने  जो  कहा  है,  मैं  उससे

 एग्री  नहीं  करता  हूं।  स्पीकर  को  इस  बारे  में
 काम्पीटेस  हासिल  है  ।  अगर  कोई  मीटिंग
 इम्पार्टेन्ट  है,  तो  श्राप  उसके  बारे  में  डिसकशन

 वगैरह  एलाऊ  करें  भौर  भगर  इ्पार्टन्ट  नहीं
 है,  तो  न  एलाऊ  करें।  इस  बारे  में  कोई  रूल
 या  कानून  नहीं  बना  हुभा  है।  इस  सदन  को

 यह  डिसकशान  करने  का  भ्रधिकार  होना  चाहिए  |

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  +
 There  is  no  question  of  enlarging  or  reduc-
 ing  the  scope  of  it,

 SHRI  HEM  BARUA  {  There  is  no  ques-
 tion  of  challenge  to  your  competence,

 SHRI  NATH  PAI  :  I  do  not  know  if
 the  hon.  Member  followed  what  I  said.
 There  was  no  challenge  to  your  compe-
 tence,  What  I  was  asking  was  only  this.
 What  was  the  tradition  in  the  past?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  You
 may  decide  on  the  merits  of  each  case.  It
 depends  upon  the  circumstances.

 SHRI  NATH  PAI:  Chief  Ministers
 come  to  Delhi  by  the  dozens.  There  are
 7  Chief  Ministers,  and  some  of  them  are



 227  Bangla  Congress

 [  Shri  Nath  Pai  }
 all  the  time  here  and  having  some  meet-
 ing  or  the  other.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  It  dep-
 ends  upon  the  circumstances.

 2.07  hrs

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 MEETING  OF  BANGLA  CONGRESS  LEADERS
 WITH  PRIME  MINISTER  AND  HOME

 MINISTER
 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  (Diamond

 Harbour)  I  Call  the  attention  of  the
 Prime  Minister  to  the  following  matter  of
 urgent  public  importance  and  I  request
 that  she  may  make  a  statement  thereon:—

 “The  recent  mecting  of  Bangla
 Congress  leaders  with  the  Prime  Mini-
 ster  and  Home  Minister  and  the  repo-
 rted  decision  of  the  Chief  Minister  of
 West  Banga!  to  resign.”

 We  were  expecting  to  receive  a  written
 statement  from  the  Prime  Minister,  but  I
 regret  to  say  that  we  nave  not  received  any
 written  statement.  We  were  entitled  to  a
 written  statement  in  this  regard.

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  :  The  Chief  Mini-
 ster  of  West  Bangal,  along  with  another
 Bangla  Congress  leader...

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :  Ona  point
 of  order.  I  had  called  the  attention  of  the
 Prime  Minister  and  I  have  requested  her
 to  make  a  statement.  How  does  the  Home
 Minister  come  in  ?How  does  the  Home
 Minister  butt  in  ?

 AN  HON.  MEMBER  :  Any  Minister
 can  answer.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU;  T  have
 called  the  attention  of  the  Prime  Minister
 and  we  expect  her  to  answer.  We  are  not
 anxious  to  hear  the  Home  Minister.

 SHRI  HEM  BARUA  (Mangal
 dai)  :  The  calling-attention-notice  is  direc-
 ted  to  the  Prime  Minister,  andit  for  the
 Prime  Minister  to  reply.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU :  Shri  Y.  B.
 Chavan  may  be  aspiring  to  be  the  Prime
 Minister  but  he  isnot  the  Prime  Minister
 of  India  now.

 -MR.  SPEAKER:  Who  reads
 dose  not  matter,

 it  out
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 ्  हुकम  चन्द  कछवाय  (उज्जन)  :  भ्रध्यक्ष
 महोदय.  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  मुख्य  मंत्री  के
 प्रधान  मंत्री  और  गृह  मंत्री,  इन  दोनों,  से
 मिलने  की  बात  कहीं  गई  है  |  सरकार  की  ओर
 से  कोई  भी  उत्तर  दे  सकता  है।  इस  बारे  में
 कोई  ग्रापत्ति  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 THE  PRIME  MINISTER,  M!NISTER
 OF  FINANCE  MINISTER  OF  ATOMIC
 ENERGY  AND  MINISTER  OF  PLANN-
 ING  (SHRIMATI  INDIRA  GANDHI):  I
 can  read  it.  There  is  nothing  much.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :  We  do  not
 know  if  Mr.  Chavan  has  been  made  the
 Prime  Minister.  if  he  has  becn  made  so,
 then  we  can  accept  it.

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  The
 Chief  Minister  of  West  Bangalalong  with
 another  Bangla  Congress  leader  met  me
 and  the  Home  Minister  on  the  ]2th  March.
 The  Chief  Minister  apprised  us  of  the
 situation  in  West  Bengal,  and  informed  us
 of  the  decision  of  the  Bangla  Congress  that
 he  should  submit  his  resignation  from  the
 Chief  Ministership.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU :  Arising  out
 of  what  she  has  said,  she  has  managed  to
 omit  a  number  of  things.  With  your  permi-
 ssion,  may  I  make  clear  those  things?  It
 has  come  out  in  the  press  that  the  Governor
 is  wanting  a  certain  confirmation  in  that
 regard.  May  }  say  that  in  Madras  in  1962,
 the  UDF  had  a  strength  of  172  against  the
 Congress's  52  in  a  House  of  376,  and  yet
 the  Governor,  Sri  Prakasa  invited  the  leader
 of  the  largest  party  in  the  Assembly  to  form
 the  Ministry?  He  did  not  ask  for  any
 proof  that  he  has  the  majority  but  left  it
 to  the  legislature  which  met  after  a  long
 period  of  one  and  a_  half  months.  Here,
 in  West  Bengal,  where  the  leader  of  the
 largest  party,  namely  Shri  Jyoti  Basu  has
 Offered  to  test  his  majority  in  the  legislature
 within  two  days,  should  he  not  be  invited
 to  form  the  Ministry  and  thus  take  reco-
 urse  to  the  only  correct  and  infallible
 test,  or  will  a  different  standard  be  adop-
 ted  because  the  largest  party  in  the  West
 Bengal  Assembly  does  not  happen  to  be
 the  Congress  Party?

 MR.  SPEAKER  :  Let  him  not  read  out
 from  a  prepared  statement,  but  let  him
 ask  a  question.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :  My  ques-
 ‘tion  is  this.  Will  a  different  standard  be
 adopted  because  the  largest  party  in  West
 Bengal  does  not  happen  to  be  the  Cong-
 ress  Party?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sadar):  The  Chief  Minister  has  not
 resigned.  So,  where  is  the  question  of
 inviting  him  or  not?  The  Chief  Minister
 has  not  resigned.  Unless  he  has  resigned,
 there  is  no  question  of  inviting  anybody.
 These  are  all  hypothetical  questions.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :  The  Prime
 Minister  had  said  to  Mr.  Jyoti  Basu  that
 no  elections  would  be  held  prior  to  1972,
 even  if  President's  rule  is  imposed,  that
 is,  the  Government  conducted  by  the
 House  will  rule.....

 SHRI  BENI  SHANKER  SHARMA
 (Barka):  These  are  all  hypothetical
 question.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  ;  The  Prime
 Minister  had  said  to  Jyoti  Basu  that  even
 if  the  Assembly  were  dissolved  now,  there
 would  be  no  election  before  1972.  Under
 what  authority  did  she  say  so?  Under  what
 rule  did  she  say  that?  Another  thing  is  that
 they  are  deploying  the  Central  Reserve
 Police  and  the  Army,  keeping  the  Home
 Minister  therein  darkness.  This  is  all  being
 done  between  Shri  Y.  B.  Chavan  and  Shri
 Ajoy  Mukerjee.  Will  she  confirm  or  deny
 this?

 wt  ओम  प्रकाश  त्यागी  (म्‌रादाबाद)
 अध्यक्ष  महोदय,  प्वाइंट  आफ  ऑ्ा्डर  है  ।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हू  कि  जो  कालिग  अटेंशन

 है  उस  कालिंग  अटेंशन  से  इस  सवाल  का  क्‍या
 सम्बन्ध  बैठता  है?  उसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है  (ब्ययधान)

 शनी  कंवर  लाल  गुप्त  :  अध्यक्ष  महोदय,
 सवाल  यह  है  कि  जब  चीफ  मिनिस्टर  ने  अमी
 इस्तीफा  नहीं  दिया  तों  फिर  किसी  को  बुलाने
 का  सवाल  कहां  से  पैदा  होता  है  t  यह  तो
 हाइपोथेेटिकल  क्वेदचन  है

 CHENGALRAYA  NAIDU
 When  the  Chief  Minister

 SHRI
 (Chittoor)  :
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 has  not  resigned,  how  do  all  these  question
 come  up?

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  May
 I  submit  that  what  the  hon.  Member  has
 Said  does  not  arise  from  my  statement?

 SHRI  JYOTIR  MOY  BASU  :  The  Prime
 Minister  has  said  to  Mr,  Jyoti  Basu  that
 even  if  the  Assembly  were  dissolved,  no
 elections  would  take  place  till  ‘1972.
 Under  what  authority  did  she  say  that  ?

 MR,  SPEAKER  :  The  Hon.  Member
 should  have  been  satisfied  when  the  Prime
 Minister  has  categorically  replied  that
 these  things  do  not  arise  out  of  the  state-
 ment.So,  why  is  he  insisting  on  these
 things?

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :I  had  a
 specific  question,  She  has  said  that  no  ele-
 ctions  would  be  held  before  972  even  if
 the  Assembly  were  dissolved.  Under  what
 rule  or  authority  did  she  make  that  state-
 ment?

 MR.  SPEAKER  :  How  does  it  arise  out
 of  the  main  statement?

 श्री  सीताराम  केसरी  (कटिहार)  :  जो
 अभी  स्टेटमेंट  प्रधान  मंत्री  ने  दिया  कि  वेस्ट
 बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  वेस्ट  बंग।ल  के!  हालात
 से  उन्हें  वाकिफ  कराया  तो  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  श्राज  जिस  माहोल  में  से  वेस्ट  बंगाल  और
 विशेषकर  कलकत्ता  गुजर  रहा  है,  वहां  जिस
 तरह  से  भय  की  अवस्था  उपस्थित  हो  गई  है
 उसके  कारण  वहां  आज  शाम  के  बाद  लोग
 रास्ते  पर  नहीं  चलते  हैं झोर  वहां  पर  सभी
 दलों  के  वकर  दूसरे  दलों  के  वर्क्स  को  मार  रहे
 हैं...  (व्यवधान)  .सी०  पी०  प्राई०,  सी०
 पी०  एम०,  सोशलिस्ट  पार्टी  और  पी०  एस०
 पी०  के  बकस  सब  एक  दूसरे के  बकस को मार को  मार
 रहे  हैं,  (व्यवधान) .. . .  इस  प्रकार  जो
 भय  की  अवस्था  वहाँ  पैदा  हो  गई  है  वेस्ट
 बगाल  में  जिस  में  एक  संस्था  के  वर्कर  दूसरी
 संस्था  के  वर्कर  का  मार  रहे  हैं,  तो  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  जो  लोकतन्‍्त्र  की  बुनियाद  है,
 अ्रहिसात्मक  डेमोक्रेसी  के  द्वारा  शासन-व्यवस्था
 का  संचालन  करना,  वहू  जब  खतरे  में  पढ़  गया
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 [श्री  सीताराम  केसरी]
 है  तो  कया  वेस्ट  बंगाल के  मुख्य  मंत्री  ने  वेस्ट
 बंगाल  की  इन  हालात  से  वाकिफ  कराया।  यदि
 कराया  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  इस  दिशा
 में  कोई  फौलादी  कदम  उठाने  जा  रही  है  जिस  से
 कि  यह  भय  की  अवस्था  वहां  समाप्त  हो  ।

 SHRI  E.K.  NAYANAR  (Palgat)  :  On
 a  point  of  order.  Day  before  yesterday
 when  the  rom  R.  P.  question  was  riased  here,
 you  did  not  allow  it  to  be  discussed,  what
 itis  doing  in  Kerala  and  the  incidents  that
 are  taking  place  inside  there,  but  now  you
 are  allowing  what  is  taking  place  inside
 West  Bengal  Itis  an  internal  problem  of
 the  State.  How  are  you  allowing  it?  How
 are  you  adopting  different  standards?

 SHRI  0.  N,  PATODIA  =  (Jalore)  :
 The  Chief  Minister  of  West  Bengal  has  not
 resigned,  and  therefore  the  Member  is
 thoroughly  entitled  to  speak  about  what
 is  happening  there.  This  is  no  point  of
 order,

 SHRI  P.  GOPALAN  (Telicherry)  :
 We  have  no  objection  to  discuss  the  law
 and  order  problem  in  Kerala  or  West  Ben-
 gal  if  a  motion  is  brought  before  the
 House,  but  how  can  this  particular  item
 be  discussed  about  the  law  and  order
 situation  prevailing  in  West  Bengal?

 MR,  SPBAKER  :  I  have  nothing  to  say
 about  the  rom  R.  P.  I  have  not  allowed  that,
 but  in  case  something  comes  out  of  the
 reply  she  gives,  then  the  question  may
 arise.

 SHRI  P.  GOPALAN  :  How  are  you
 allowing  the  internal  situation  of  West
 Bengal  to  be  discussed  here  when  you  disa-
 lowed  day  before  yesterday  discussion  of
 the  internal  situation  in  Kerala?

 MR,  SPEAKER  :  There  is  no  question
 of  C..R.  P.  here.

 sit  सीताराम  केसरी  :  प्रष्यक्ष  महोदय,
 मैंने  जो  प्रषन  किया  था  गृह  मंत्री  महोदय  से
 उसका  उत्तर  नहीं  झाया  कि  मख्य  मंत्री,  वेस्ट
 बंगाल  ने  जो  वहां  की  हालात  से  उन्हें  भवगत
 कराया,  वह  क्‍या  जो  उसके  बारे  में  हमारी
 हांका  है,  उसी  हालात  का  बयान  उन्होंने  किया,
 उसी  की  वाकफियत  उन्होंने  कराई  ?

 MARCH  16,  970  Leaders  Meeting  with  232
 P.  M.  etc.  (C.A.)

 SHRI  ४.  8.  CHAVAN:  Naturally  when
 the  Chief  Minister  apprised  us  of  the  situ-
 ation,  he  repeated  what  he  has  said  in
 public  about  the  situation  in  West  Bengal
 and  naturally  there  was  no  occasion  for
 the  Government  of  Indiato  take  any
 steps.

 SHRI  E.  K.  NAYANAR:  Why  should
 the  Prime  Minister  issue  a  statement  regar-
 ding  West  Bengal  in  Cochin  ?Ithas  a
 appeared  in  the  Indian  Express.

 SHRI  S.  KUNDU  (Balasore)  :  On  a
 point  of  order.  When  a  question  is  specific
 the  reply  must  be  specific.  You  must
 protect  us.  Your  duty  is  so  see  that  we  get
 a  specific  reply  to  a  specific  question.  The
 Home  Minister  said  that  the  Chief  Minister
 told  him  what  he  has  said  in  the  public.
 Are  we  supposedto  know  what  the  Chief
 Minister  has  saidin  public.  The  answer  is
 not  proper  according  to  the  rules  of  proce-
 dure  of  this  House.

 SHRI  E.K.  NAYANAR:  The  Prime
 Minister  issued  a  statement  yesterday  from
 Cochin  on  ,  (Interruptions.)

 MR.  SPEAKER  :  There  is  no  CRP
 mentioned  here.  It  was  a  meetiug  between
 the  Prime  Minister  and  the  Bangla  Congress
 Leader.  on  (/nterruptions),

 SHRI  S.  KUNDU:  Mr.  Speaker,  you
 shouldconsider  my  point  of  order.

 MR.  SPEAKER  :  That  was  not  a  point
 of  order.

 SHRI  BEDABRATA  BARUA  (Kaliabor):
 The  events  taking  place  in  West  Bengal  and
 the  way  they  are  happening  involve  larger
 issuss  with  which  this  House  and  this
 Government  are  also  concerned.  Whether
 lawand  order  had  broken  down  and
 whether  there  has  been  an  incerase  of
 criminal  activities  is  a  matter  which  the
 voters  and  the  people  of  Bengal  have  to
 decide.  But  at  the  same  time  we  could  not
 help  commenting  on  the  peculiar  composi-
 tion  of  the  United  Front  where  the  Home
 Minister  enjoys  a  status  where  even  the  Chief
 Minister  is  helpness.  Coming  to  the  con-
 cern  of  the  House,  regarding  good  Govern-
 ment  in  the  West  Bengal  the  pointis
 whether  the  political  parties  in  West
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 Bengal  havethe  confidence  of  the  people,
 have  the  strength  and  capacity  to  give  good
 government  to  the  people  there  and  are
 prepared  to  do  so,  so  that  there  is  at  least
 a  less  lawless  situation  in  West  Bengal.  In
 view  of  that  the  initiative  that  has  been
 taken  by  the  Prime  Minister  or  the  Home
 Minister  to  try  to  give  a  less  lowless
 situation  in  West  Bengal  so  that  there
 will  not  be  a  breakdown  in  the  law  and
 order  situation  in  Bengal  is  a  good  initi-
 ative.  MayI  ask  the  Prime  Minister  what
 she  had  in  the  back  of  her  mind  when  she
 requested  Mr.  Ajoy  Mukerjhee
 as  also  Mr.  Jyoti  Basu  to  come  and
 meet  her  here?  May  I  know  if  the  Govern-
 ment  is  thinking  in  terms  of  convening  @
 meeting  of  all  the  Leaders  of  Bengal  whe-
 reby  all  parties  may  co-operate  to  give
 good  Government  and  thus  prevent  chaos
 in  Bengal?

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  There
 is  nothing  sinister  at  the  back  of  my
 mind.  The  only  purpose  was  totry  to  get
 to  know  at  first  hand  what  those  leaders
 thought  of  the  situation  in  west  Bengal.

 SHRI  E.  K.  NAYANAR  :  You  issued
 a  statement  from  Cochin....

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  I  have
 issued  no  statement.  |  may  have  replied  to
 questions  put  to  me  at  the  airport  or  eles-
 where.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai)  :  Ona
 point  of  order,

 MR.  SPEAKER:  Bverybody  says  some-
 thing  ona  point  of  order.  I  am  be  coming
 completely  helpless.

 SHRI  SAMAR  GUHA  !  If  you  say  that  I
 am  not  entitled  to  rise  on  a  point  of  order.
 I  shall  sit  down,  The  point  is  whether  the
 Prime  Minister  or  the  Home  Minister  is
 entitled  to  mislead  this  House  by  making evasive  statements,  saying  that  everything is  fine  there.  Tomorrow  something  very
 scrious  may  happen  in  west  Bengal  and
 hundreds  of  lives  may  be  lost,  It  is  the
 responsibility  of  the  Prime  Minister  and
 the  slome  Minister  to  acquaint  this  House
 and  the  country’  as  to  what  is  actually
 happening.  She  says  she  wanted  to  know
 from  the  Chief  Minister.  Naturally  she  did
 rot  ask  him  tocome  (/netrruptions)
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 MR,  SPEAKER  :  What  is  the  point  of
 order  in  this?

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Therefore  itis
 the  responsibility  of  the  Prime  Minister
 andthe  Home  Minister  to  aquaint  this
 House  and  the  country  of  the  real  situa-
 tion  there,  These  are  evasive  statements
 they  are  making  here,

 MR.  SPEAKER  :  This  is  not  a  point  of
 order,

 SHRI  D.N.  PATODIA  :  Sir,  I  respect-
 fully  submit  before  asking  my  question
 that  the  very  fact  that  the  Chief  Minister
 of  West  Bengal  has  decided  to  resign  arises
 out  of  the  situation  prevailing  in  West
 Bengal.  Therefore,  it  would  not  be  proper
 for  the  Chair  to  shut  out  discussion  with
 regard  to  the  conditions  prevailing  there.

 MR,  SPEAKER:  Aska  question,  No
 debate,  Put  a  question  straightway.

 SHRI  D.N.  PATODIA:  You  will  have
 to  permit  it.  The  issue  is  very  important.
 You  have  allowed  such  things  carlier,  and
 why  do  you  shut  it  out  only  for  me?  Now,
 Sir,  the  circumstance  under  which  the  Chief
 Minister  has  decided  to  resign  and  the
 manner  in  which  the  situation’  has  been
 handled  by  the  Central  Government  over
 all  these  months  raise  a  fundamental  issue
 of  the  functioning  of  the  federal  govern-
 ment  in  this  country.  At  what  stage  is  the
 federal  government  expected  to  intervene
 and  act  in  such  matter?.  The  problem  in
 West  Bengal  is  not  a  simple  problem
 of  law  end  order.  It  is  a  problem  of  deli-
 berate,  determined  conspiracy  in  which
 some  ruling  parties  of  that  State  and  the
 Home  Department  of  that  State  are  i.svo-
 lved,  a  conspiracy  determined  to  wreck  the
 Constitution  in  which  foreign  intcre.ts  are
 involved.  (Interruptions)

 Therefore,  I  would  like  to  know  whether,
 while  discussing  the  matter  with  the  Prime
 Minister  and  the  Home  Minister,  the  Chief
 Minister  of  West  Bengal  confirmed  that
 the  situation  in  West  Bengal  was  such  that
 it  was  no  longer  possible  for  him  0  con-
 trol  the  law  and  order  situation,  where
 molestation  of  women  is  being  indulged  in.
 (Interruptions)

 SOME  HON.  MEMBERS:
 Shamo,  Unterruptions).

 Shame.
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 MR,  SPEAKER  :  Please  put  your  ques-
 tion,

 SHRI  D.N.  PATODIA  :  I  am  referring
 to  the  discussion,  the  Chief  Minister  had
 with  the  Prime  Minister,  You  will  have  to
 permit  me.  Sir.  I  want  to  know  whether  it
 is  a  fact  thatin  the  course  of  the  last  II
 months,  there  have  been  as  many  as  800
 murders  andas  many  as  900  dacoities.  I
 want  to  know  whether  this  was  discussed  or
 not.  |  want  to  know  whether  all  these  thi-
 ngs  were  discussed.  Whenever  these  matters
 are  referred  to,  the  Home  Minister  and  the
 Prime  Minister  come  out  with  a  statement
 that  they  are  ‘Deeply,  Concerned"  about
 the  situation,  What  does  this  ‘deeply  con-
 cerned  oe  mean,  Sir?  It  is  as  if  two  persons
 have  been  killed  in  a  remote  corner  of  the
 earth,  as  if  West  Beagal  is  not  part  of  our
 country.  What  for  isthis  Home  Ministry
 here?  What  for  is  the  Central  Government
 here?  If  such  important  matters  are  avoid  by
 treating  them  to  be  simply  State  subjects,
 then,  for  taat  porpose,  every  inch  of  India
 beloug  to  our  State  or  the  othe:s  and  every
 problem  of  the  country  canbe  converted
 asa  problem  ofa  State.  What  are  Home
 Ministry  and  the  Central  Government
 here  for  ?  (interruptions)  1  want  to
 know  what  exactly  is  the  dividing
 line.  and  at  what  particular  point  of
 time  the  Central  Government  is  expected
 to  act  in  the  matter  of  the  States.  I  want  to
 know  whether  the  Central  Government,  the
 Prime  Minister  and  the  Home  Minister-
 think  that  a  dangerous  siluation  involving
 break  down  of  law  and  order  has  not  prevail
 in  that  State.  (/nterruptions)

 MR  SPEAKER  :  [t  Is  too  long  a  que-
 siion.

 SHRI  0.  N.  PATODIA  :  Was  it  not
 enough  reason  for  the  Central  Government
 to  act  when  the  Chief  Minister  himself  has
 admitted  the  grow  ing  lawlessness  and  his
 inability  to  control  the  situation  ?  was  not
 the  Central  Governinent  justified  to  act
 when  the  civil  liberties  enshrined  in  the
 Constitution  were  not  being  protected  in
 State?  Isit  not  a  fact  that  the  inspiration
 and  the  instructions  in  that  State  came  for
 outside  India,  from  countries  like  China
 and  Russia  ?  (/aterruptions)  I  want  to  know,
 in  view  of  the  situation  prevailing  in  that
 State,  what  prevented  the  Central  Govern-
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 ment  from  acting  in  time  ?  What  was  the
 reason  forthe  delay  to  such  an  extent  ?

 IT  want  to  know,  whether  the  Central  Gove-
 rnment  made  an  attempt  for  a  reapproche-
 ment  between  the  CPI  andthe  CPI  (Mar-
 xist)?  is  it  a  fact  that  they  are  af-aid  of  the
 communist  party,  that  they  are  afraid  of
 the  CPI  (M)  and  therefore  they  did  not  take
 any  action  in  this  matter?  (J/nterruprions)
 My  last  question  is,  are  they  prepared  to
 give  an  assurance  to  this  House  that  in
 case  President's  rule  is  imposed,  the  Central
 Government  will  see  to  ic  that  there  is  no
 haste  in  holding  mid-term  elections  and
 the  situation  will  be  permitted  to  stabilise?
 (Interruptions)

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  As  far
 as  the  first  question  of  the  hon.  member
 is  concerned,  whether  the  details  of  the
 law  and  order  situaticn  were  discussed
 with  the  Chief  Minister,  they  were  not  dis-
 cussed  in  detail  on  this  occasion,

 SHRI  D.  N.  PATODIA:  Were  they
 discussed  with  the  Home  Minister?  The
 Home  Minister  is  a  ware  of  al!  details.  They
 were  discussed  with  him,  (/rterruptio:s)

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI:  Iti.
 hot  a  fact  that  [have  made  any  attempt
 to  have  a  rapproachement  between  the  CPI
 ond  CPM;  that  is  their  affair,  whether  they
 have  it  or  they  do  not  have  it.  If  President
 rule  becomes  necessary,  naturally  I  am  sure
 all  steps  will  be  taken  to  maintain  law  and
 order.

 SHRI  D.  N.  PATODIA  :  My  principal
 question  remains  unanswered:  In  such
 matters  what  is  the  dividing  line  at  which
 the  Ce.itral  Government  thinks  it  necessa-
 ry  to  act  ?  (Interruptions),  What  for  is  the
 Home  Minister  and  ihe  Central  Govern-
 ment  if  they  are  not  prepared  to  action
 such  a  situation?

 MR.  SPEAKER  :  You  please  sit  down.  I
 willnot  allow  youto  go  on  like  this.
 (interruptions)

 SHRI  D.N,  PATODIA  :  She  is  prepa-
 red  to  answer.  Itis  the  most  important
 question  of  the  whole  matter.  What  is  the
 dividing  'ine  at  which  the  Central  Govern-
 ment  must  act?  Why  are  we  sitting  here  ?
 What  is  the  function  of  the  Central  Gove-
 tnment  and  the  Home  Ministry?  (/nterrup-
 tions)
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 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  The  Prime  Minister  is  prepared  to
 reply.  The  situation  has  so  developed  in
 West  Bengal  that  itis  becoming  another
 Vietnam  (Interruptions)

 SHRI  J,  KRIPALANI  (Guna):  I  do
 not  want  to  ask  a  question.  I  want  some
 information,

 MR.SPEAKER:  The  procedure  is,  when
 a  Member's  name  is  not  here,  he  cannot
 ask  a  question.

 SHRI  Y.  B.  CHAVAN  :  Mr.  Patodia  is
 asking  this  question  not  only  on  this  occa-
 sion,  but  he  has  asked  it  many  times
 earlier  also.

 SHRI  D.N.  PATODIA  :  You  have  no
 answer  to  it,

 SHRI  Y.  B.  CHAVAN  :  There  are  cer-
 tain  situations  for  which  no  immediate
 answar  can  be  found.  We  have  always  said
 that  the  situation  in  West  Bengal  is  some-
 thing  over  which  we  are  all  concerned  and
 it  is  someting  very  serious,  no  doubt.  But
 at  the  same  time,  the  Central  Government
 is  not  expected  to  just  jump  into  it,  beca-
 use  ultimately  we  have  to  see  that  a  demo-
 cratically  constituted  legislature  is  functi-
 oning  and  aslongas  itis  there,  how  do
 you  expect  me  to  say  that  we  are  prepared
 to  do  this  or  that?  There  cannot  be  any
 criteria  Or  mathematical  proposition  laid
 down  for  the  Government  of  India  to
 take  any  particular  position.  Itis  a  que-
 stion  of  making  a  political  assessment  of
 the  situation.  You  may  disagree  with  me,
 but  this  is  the  basic  position.(/nterruptions)

 sit  wa  लिमये(मुगेर)  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  यह  बात  सही  है  कि  उन्होंने  पिछले  एक
 सालसे  मुख्य  मंत्री,  श्री  अजय  मुकर्जी  को
 प्रोत्साहन  दिया  कि  वे  माक्‍्संवादी  कम्युनिस्टों
 के  खिलाफ  डटकर  लडें  श्रौर  जब  टूटने  का
 समय  शा  गया  तो  प्रमी  जब  भ्रज4  मुकर्जी  शाये
 थे  तो  उनके  ऊपर  ब्रेक  लगाने  का  उन्होंने
 प्रयास  किया  ।

 दूसरा  इसका  पहलू  यह  है  कि  इन्होंने
 बंगलोर  या  कोचीन  में--स्‍्राज  भलबारों  में
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 निकला  है--यह  अभियोग  लगाया  है  कि  संगठन
 कांग्रेस  केरल  में  और  पश्चिम  बंगाल  में मार्क्स-
 वादियों  की  मदद  कर  रहा  है  (व्यवधान).
 तो  इनवे;  इस  भ्रभियोंग  का  आधार  क्‍या  है,  यह
 मैं  जानना  चाहता  हूं  ?  और  क्‍या  उसका  यह
 मतलब  है  कि  वे  अपने  को  माकसंवादियों  का
 दुश्मन  समझती  है?  te  (व्यवधान)

 मेरा  तीसरा  सवाल  यह  है  कि  क्या  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  सीधे  या  किसी  के  मा्फंत  से
 श्री  ज्योति  बसु  को  दिल्ली  में  बातचीत  करने
 के  लिए  बुलाया  था?  (ध्यकधान).
 मैंने  सीधे  या  किसी  के  मार्फत  कहा  है  1  यानी
 सीधे  या  टेढ़े  क्या  ज्योति  बसु  को  दावत  दी  थी
 कि  बातचीत  करने  के  लिये  यहां  पर  आइये
 और  क्या  ज्योति  बसु  ने  कहा  कि  मेरे  यहां
 आने  का  कोई  सवाल  नहीं  है,  भाना  है  तो
 श्राप  कलकत्त  आइये,  पूरे  मंत्रिमंडल  को  यहां
 बुलाइये  ।  इन  तीन  बातों  का  उत्तर  मैं  सफाई
 से  चाहता  हूं  a यह  सही  है  कि  प्रधान  मंत्री
 या  प्रन्य  मंत्रियों  को  यह  अधिकार  है  कि  हमारे
 प्रश्नों  को  बेड  करें  लेकिन  हमारा  कर्त्तव्य  है
 कि  उनको  इवेड  करने  न  दें  tL

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  id  do
 not  desire  to  evade  the  questions  put  by  the
 hon,  member.  Firstly,  he  asked  whether  I
 was  encouraging  the  Chief  Minister  of  West
 Bengal  in  something  and  later  discouraging
 him...

 sit  सधु  लिमये  :  मैंने  तो  स्पेसिफिक
 सवाल  पूछा  है,  उसका  स्पेसिफिक  उत्तर  दीजिये  |

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  I  have
 not  interferred  with  the  functioning  of the
 Chief  Minister  in  West  Bengal  in  one  direc-
 tion  or  another.  He  is  the  Chief  Minister
 and  it  is  for  him  to  handle  the  situation
 with  the  other  constituents  of  his  U.F.

 Secondly,  the  question  asked  was  whether
 I  madea  statement  about  the  Cong.  (O)
 having  any  connection  with  the  Marxists.
 What  I  said  was  that  I  had  heard  some-
 thing  like  this.  I  had  qualified  my
 remark  by  saying  that  I  did  not  know
 about  this,  but  it  had  been  mentioned  to

 me  in  West  Bengal  as  well  as  in  Kerala.



 239  Bangla  Congress

 ओ  कंबर लाल  गुप्त  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  जब
 प्राइम  मिनिस्टर  ऐलिगेशन  लगाती  है  तो
 उसके  बारे  में  उनकी  कुछ  जिम्मेवारी  भी  होनी
 चाहिए--वे  इसके  डिटेल्स  बतलायें  ।

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  I  also
 said  that  I  had  heard  some  such  complaint much  earlier,  in  the  967  elections.  (Jnter-
 ruptions).

 शो मधु  लिसये  :  मैंने  पूछा  कि  इनकी
 जानकारी  और  अभियोग  का  आधार  क्‍या  है  ?
 इनके  एलिगेशन  की  बेसिस  क्‍या  है?

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  With
 regard  to  the  third  part  of  the  question
 i.e.  did  I  send  for  Mr  Jyoti  Busu,  I  would
 say  that  I  did  phone  to  Mr.  Jyoti  Basu  to
 ask  him  about  certain  matters  because  dif-
 ferent  people  were  saying  different  things about  his  attitude  in  the’  present  crisis.  I
 asked  whether  he  would  come  here.  He
 Suggested  that  since  many  parties  were  con-
 cerned  with  the  U.  F.  it  would  be  more
 useful  if  all  of  them  were  sent  for  and  if
 we  could  have  combined  meeting  with  them
 all.  I  said,  it  may  not  be  possible.  Then
 he  said,‘‘In  that  case  why  don’t  you  come?”
 Isaid  that  is  also  not  possible  because  of
 the  budget  session  of  Parliament.  But  I
 said  I  would  put  this  matter  to  the  Chief
 Minister  and  if  he  considered  it  Necessary for  us  to  mect  more  people,  we  would
 think  over  the  matter.  (Interruptions).

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH  (Buxar)  :
 It  is  the  Cong  (l)  that  is  responsible  for  all
 this  trouble  and  mess  in  West  Bengal.  (  Jn-
 ferruptions).

 क्री  मधु  लिसये  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर
 नहीं  आया  ।  मैंने  बहुत  ही  संक्षेप  में  एक  स्पे-
 सिफिक  प्रश्न  पूछा  कि  कांग्रेस  संगठन  के  ऊपर
 इन्होंने  जो  अभियोग  लगाया  है  उसका  झाधार
 क्या  है  जिसका  जवाब  मिलना  चाहिए।..
 (व्यवधान)  .।

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  There  is
 a  very  serious  allegation  against  a  respon-
 sible  party  in  parliament  and  she  must  take
 the  House  into  confidence  and  tell  us  as
 to  what  is  the  basis  of  her  information....
 (Interruptions)
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 st  मधु  लिमये  प्रध्यक्ष  महोदय,  आप
 प्रधान  मंत्री  जी  से  जवाब  दिलवाइये  ।
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 MR.  SPEAKER  :  She  has  already  re-
 plied.

 भी  मधु  लिमये  :  इवेंड  करना  उनका
 भ्रधिकार  मान  लिया  लेकिन  उनको  वसा  न
 करने  देना  यह  मेरा  कर्तव्य  व  अ्रधिकार  है  ।
 आप  उनसे  जवाब  दिलवाइये।

 MR.  SPEAKER  :  I  have  no‘objection  if
 she  wants  to  add  anything  to  what  she
 has  said.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA
 (Barh)  :  In  Cochin  the  Prime  Minister  has
 made  a  definite  statement.  Now  she  says
 that  somebody  told  her.  The  Prime  Mini-
 ster  making  this  kind  of  an  allegation  and
 not  substantiating  it  is  unfair  to  the  coun-
 try.  Let  the  Prime  Minister  tell  the  House
 as  to  what  exactly  is  her  source  of  informa-
 tion......  (Interruption).  She  cannot  make
 unsubstantiated  statements  and  get  away
 with  it.

 श्री  मधु  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  आप
 प्रधान  मंत्री  से  जवाब  दिलवाइये  कि  उनके
 उस  अभियोग  का  आधार  क्‍या  था  यह  मेरा
 सबाल  है  ?  क्‍या  वह  अपने  को  माकक्‍्संवादियों  का

 दुश्मन  समझती  हैं  ?  मेरी  विनम्र  प्रार्थना  है
 कि  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  मिले.  (व्यवधान) .

 MR.  SPEAKER  :  I  cannotforce  any
 one......  (Interruption)

 sh  मधु  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  श्राप
 ब्रागे  नन  बढ़ियेगा  ।  मेरा  रूल  4  के  श्न्दर
 प्याइंट  आफ  आर्डर  है...  (व्यवधान)...

 MR  SPEAKER  :  I  had  never  to  wind
 this  bell  before  but  I  had  to  wind  it  five
 or  six  times  during  the  Question  Hour
 today.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 General  Cariappa's  statement  was  brought
 up  here  on  press  report.  Do  you  think
 that  the  Prime  Minister  should  get  away
 with  this  kind  of  an  allegation?  How  can
 you  allow  that?  It  has  appeared  in  the
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 press.  She  must  either  substantiate  it
 and  clarify...  .(/nterruption)

 at  ay  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  नियम
 4.%  अन्दर  मेरा  प्वाएंट  आफ  आड्डर  है  ।

 **a  question  may  be  asked  for  the  pur-
 pose  of  obtaining  information  on  9
 matter  of  public  importance”,

 A  question  has  been  asked:

 सवाल  पूछा  गया  हैं  उसका  जवाब  दें  -  मैंने
 पूछा  है  कि  उनके  भ्रभियोंग  की  बेसिस  क्‍या  है
 आधार”  क्‍्याहै  ?  या  तो  आधार  बतलाएं
 या  फिर  बेसा  कह  दें  कि  कोई  बेसिस  नहीं  है।
 मैंने  पूछा  है  कि  जब  इनके  ऊपर  आरोप  करती
 हैं  तो  क्‍या  वह  अपने  को  मार्क्सवादियों  का

 दुश्मन  समझती  हैं  ?

 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI  :  I  made
 no  allegation.  I  did  say  that  I  had  heard
 something  like  that......  (Interruption).  If
 they  say  that  it  is  not  true,  I  am  prepared
 to  accept  it.  As  to  whether  I  regard  my-
 self  as  an  enemy  of  any  party,  I  do  not  re-
 gard  myself  as  either  an  enemy  or  a  friend
 of  any  party  as  such.  It  is  a  question  of
 policies  and  the  steps  which  any  party  takes
 or  does  not  take.  l  sometimes  criticize
 otherparties  also.  I  do  not  criticize  them
 in  general  or  everything  about  them;  !
 criticize  a  particular  issue  where  I  think,
 they  are  doing  wrong.  In  that  way  there
 are  things  which  the  Marxist  Party  are
 doing  which  I  consider  wrong......  (Inter-
 ruption).

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH  :  The
 Prime  Minister  goes  to  Cochin  at  State  ex-
 pense  and  the  Food  Minister  goes  to  Guja-
 rat  and  enjoys  State  hospitality  but  in  the
 course  of  that  talks  about  dismantling  the
 Government  of  Gujarat.  It  is  most  objec-
 tionable......  (nterruption).  This  due  to
 Cong  (I)  and  her  leaders  that  an  catire
 mess  has  been  crcated  in  West  Bengal.
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 12.  45  hrs.
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ANNUAL  Reports  OF  HINDUSTAN  ORGANIC
 Cxemicacs  LTD.  BOMBAY,  INDIAN  ‘Drucs
 AND  PHARMACBUTICALS  Lap.  New  Deu!

 AND  DsvBLOPMBNT  COUNCIL  FOR
 DrucGs  AND  PHARMACEUTICALS

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  MINES  AND  ME-
 TALS  (SHRI  D.R.  CHAVAN)  :  I  eg  to
 lay  on  the  Table—

 ()  Acopy  each  of  the  following  papers
 under  sub-section  (l)  of  section  6I9A  of
 the  Commission  Act,  956:—

 {i)  (a)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Findustan
 Organic  Chemicals  Limited,
 Rasayani,  for  the  year  1968-69,

 (b)  Annual  Report  of  the  Hindus-
 tan  Organic  Chemicals  Limited,
 Rasayani,  for  the  year  96849
 along  with  the  Audited  Accounts
 and  the  comments  of  the  Comp-
 troller  and  Auditor  General
 thereon,  [  Placed  in  library.  See
 No.  LT-2858/70  ]
 Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Indian
 Drugs  and  Pharmaceuticals
 Limited,  New  Dethi,  for  the
 year  I968-49.

 (ii)  (a)

 {b)  Annual  Roport  of  the  fndian
 Drugse  ad  Pharmaceuticals  Lim-
 ited,  New  Delhi,  for  the  year
 1968-69  along  with  the  Andited
 Accounts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor
 General  thereon.  [  Placed  in
 Library.  See  No.  LT-2838/70  }

 (2)  A  copyef  the  Anmual  Report  of
 the  Development  Counail  fer  Drags  and
 Pharmaceuticals  for  the  year  968-69,  under
 sub-section  (4)  ef  section  7  of  the  Indus
 tries  (Development  and  Regulatiom)  Act,
 1951,  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2859/
 7
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 NOTIFICATIONS  UNDER  FOREIGN  EXCHANGE
 REGULATION  Act  ‘1947,  ALL  INDIA
 Services  Act,  1951,  CENTRAL

 Excises  AND  SALT-AcT  1944,  AND
 CentraL  Excise  Ruces,  944

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  I  beg  tolay  on  the  Table—

 (l)  A  copy  of  the  Non-Resident  (Ex-
 ternal)  Accounts  Rules,  970  (Hindi  and
 English  versions)  Published  in  Notification
 No,G.S,R,  255  in  Gazette  of  India  dated
 the  2lst  February,  1970,  under  sub-section
 (3)  of  section  27  of  the  Foreign  Exchange
 Regulation  Act,  ‘1947.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-2860/70}

 (2)  Acopy  of  the  Civil  Service  (Second
 Amendment)  Regulations,  1970,  published
 in  Notification  No.S.O.  399  in  Gazette  of
 India  dated  the  7th  February,  1970,  under
 sub-section  2  of  section  3  of  the  All  India
 Services  Act,  95l.  [Placed  in  Library.
 See  No.  ‘LT-2861/70)

 (3)  Acopy  of  the  Central  Excise  (Fourth
 Amendment)  Rules,  1970  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  published  in  Notification  No,
 G.S.R,  83  in  Gazette  of  India  dated  the
 3ist  January,  970  (English  version)  and  the
 28th  February,  1970,  (Hindi  version),  under
 section  38  of  the  Central  Exciscs  and  Salt
 Act,  1944,  [Placed  in  Library,  See  No.LT-
 2862/70)

 (a)  &  ००79५  each  of  the  Notification  Nos.
 G.S.R.26!,  262  and  264  published  in  Ga-
 zette  of  India  dated  the  20th  February,l970
 (English  version)  and  7th  March,  970
 (Hindi  version)  issued  under  the  Central
 Excise  Rules,  944  together  with  explana-
 tory  memoranda.  [Placed  in  Library,  See
 No  .LT-2863/70)

 DEMANDS  FOR  SUPPLEMFNTARY
 GRANTS  (GENERAL),  1969-70.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI)  :  Sir,  I  beg  to  present  a  statement
 showing  Suppl  try  Demands  for
 Grants  in  respect  of  the  Budget  (General)
 for  1969-70

 MR.SPEAKER  :  [have  to  inform  the
 House  (/nterruptions).

 _order,  Sir.
 ShRI  M.L.  SONDHI  :  On  a  point  of

 How  can  Ministers  stand  up
 when  you  are  standing?  You  name  them.
 What  is  this?  Otherwise  I  will  name  them.
 (Interruptions)

 MR,  SPEAKER:  He  himself  is  not
 observing  the  rule  and  he  is  asking  others
 to  observe  it.

 ‘12.41  brs.
 RESIGNATION  OF  MEMBERS

 (  Shri  B.  Bhagavati  )
 MR,SPEAKER  :  |  have  to  inform  the

 House  that  Shri  B.Bhagavati,  an  elected
 Member  of  Lok  Sabha  from  Tezpur  cons-
 tituency  of  Assam  has  resigned  his  seat  in
 Lok  Sabha  with  effect  from  the  |5th  March,
 1970.

 MATTER  UNDER  RULE  377

 SEATING  ARRANGEMENT  IN  THE  House
 SHRI  JYOTIRMOY  BASU  (Diamond

 Harbour)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  under  Rule
 377,  I  hereby  raise  the  following  for  your
 ruling  involving  Dr.  Ram  Subhag  Singh,
 the  leader  of  Congress  (Organisation)  and
 Shri  Sheo  Narain,  a  Member  of  the  House
 belonging  to  the  said  party.  This  arises  out
 of  utterances  made  on  the  floor  of  the
 House  on  3.3.70in  which  you  will  notice
 from  the  proceedings  that  two  hon,  Mem-
 bers  mentioned  between  them  the  follow-
 ing  :

 “It  is  incorrect  to  make  the  Deputy-
 Speaker  sit  here.”

 —and  also—
 “This  is  the  seat  of  the  Opposition  and
 not  of  the  Deputy-Speaker."’

 I  am  astounded  at  the  bankruptcy  of  his
 leadership.  He  has  nothing  better,  it  ap-
 pears,  to  aim  at  than  the  seat  of  the  Deputy
 Speaker  in  this  House;  he  has  nothing  more
 worthwhile  to  fight  for  than  a  patch  of
 cushioned  wood  where  he  can  rest  his
 haunches.

 The  present  seat  that  is  occupied  by  the
 Deputy-Soeaker  in  the  House  was  allotted
 by  your  goodself  and  the  Deputy-Speaker,
 to  our  mind,  is  fully  justified  in  working
 use  of  the  said  seat.  Accordingto  ‘‘The
 Practice  and  Procedure  of  Parliament’  by
 Kaul  and  Shakdher,  I  quote:
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 “The  Deputy-Speaker  is  allotted  the
 first  seat  in  front  row  on  the  left
 of  the  Chair.  The  Leader  of  the
 Opposition,  if  any,  is  allotted  a  seat
 in  the  front  row  next  to  the  Deputy-
 Speaker".

 I  invite  your  attention  to  this  and  I  re-
 quest  you  to  give  your  ruling  in  this  regard
 on  the  floor  of  the  House.

 SHRI  J.M.  BISWAS  (Bankura)  :  I  also
 want  to  raise  a  point....

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (  South
 Delhi):  Mr.  Speaker,  Sir....  (/nterrup-
 tion).

 MR,  SPEAKER  :  Order,  order.  |  am
 on  my  legs.

 This  is  by  Shri  Jyotirmoy  Basu;  I  have
 received  others  from  Shri  Amrit  Nahata
 and  Shri  Shashi  Bhushan.  I  have  also  re-
 ceived  a  letter  from  the  hon.  Deputy-
 Speaker.  (/nterruptions)  Please  08४८  it
 to  me.  It  is  my  discretion  to  allot  seats.
 Mr.  Banerjee,  you  get  up  with  the  book  of
 Rules  on  every  issue.  Please  sit  down.
 It  is  my  discretion.  I  am  going  to  give  my
 ruling....

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  I  want  to
 make  a  submission.

 MR.  SPEAKER  :  No  please;  |  am  on
 my  legs.

 This  question  was  raised  without  any
 motion  earlier  also.  I  had  explained  the
 whole  position.  I  told  Dr.  Ram  Subhag
 Singh  also.  This  isan  old  practice  and  it
 is  also  being  followed  everywhere.  The
 first  seat  to  the  left  is  occupied  by  the
 Deputy-Speaker.  (/nterruption)

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH  (Buxar)  :
 This  practice  is  nowhere.  It  did  exist  in
 India  before  the  Leader  of  the  Opposition
 was  recognised  here.

 MR.  SPEAKER  :  We  are  going  to  stick
 to  it.  The  Deputy-Speaker  will  occupy
 that  seat.

 SHRI  SURENDRANATH  DWIVEDY
 (Kendrapara):  Before  you  take  a  decision,
 Iwant  to  submit  one  thing.  This  practice
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 might  have  been  followed  in  other  Legisla-
 tures  or  Parliaments  where  there  is  no  re-
 cognised  Leader  of  the  Opposition.  We
 had  none  before.  For  the  first  time,  you,
 Sir,  had  the  honour  to  recognise  the  Leader
 of  the  Opposition  in  this  democratic  Parlia-
 ment.  We  would  like  to  know,  if  there
 is  a  recognised  Leader  of  the  Opposition,
 according  to  convention  or  parliamentary
 Practice  oreven  etiquette  whether  it  is
 right  and  proper  for  you  to  give  to  the
 Deputy-Speaker  the  seat  which,  for  all  pra-
 ctical.  purposes,  should  be  allotted  to  the
 Leader  of  the  House.  This  is  the  point.
 (Interruptions)

 SHRI  RANGA  (Srikakulam)  :  I  do  not
 want  to  repeat  what  my  hon.  friend,  Shri
 Dwivedy,  has  said.  |  agree  with  him.  I
 want  to  remind  you  of  the  letter  I  have
 myself  written  to  you  much  earlier  reques-
 ting  that  you  be  good  enough  to  change  the
 ealier  practice  of  seting  the  Deputy  Speaker
 here  firat  on  the  Opposition  side  and  you
 be  good  enough  to  allow  that  seat  to  the
 Leader  of  Opposition.  Now  that  you  have
 come  to  recognize  an  official  Leader  of
 Opposition,  itis  only  proper  thatyou  kindly
 keep  an  open  mind  and  give  proper
 consideration  to  it  and  at  the  proper  time
 make  the  change  as  soon  as  possible.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH  :  You
 said  that  it  was  the  practice  that  the  Deputy
 Speaker  used  to  occupy  the  first  seat  on
 the  Opposition.  At  that  time  there  was
 no  recognised  Leader  of  Opposition.  Now
 that  there  is  a  leader  of  opposition,  the
 seat  should  go  to  him.  Therefore,  I  ob-
 jectto  the  allotment  of  this  seat  to  the
 Deputy  Speaker  and  I  request  you  to  revise
 your  decision.

 SHRI  5.08.  BANERJEE  (  Kanpur  )
 rose.

 MR,  SPEAKER  :  J  know  the  ruling.  I
 have  seen  it.  That  is  before  me.

 te  to  मो०  क्ल्ञो  :  झाप  ने  अभी  जो
 रूलिंग  दी  है....

 MR.  SPEAKER  :  There  is  no  question
 of  ruling.  It  is  a  question  of  allotment  of
 seat  by  me.

 SHRI  S.  KUNDU,(Balasore)  :  Sir,  you
 can  doitio  your  Chamber.
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 SHRI  M.L,SONDHI  (New  Dehli)  :  Sir,
 fos  important  matters  like  the  trouble  in
 Cambodia  and  ether  matters  you  find  no
 time  but  for  allotment  of  seat  and  other
 matters  you  devote  half  an  hour.  India
 is  the  Chairman  of  International  Control
 Commission.  It  is  a  serious  matter.  (In-
 tesrupsions).  Lhave  also  a  right  to  have
 yous  attention.  Is  this  House  not  to  take
 any  interest  in  fore.gn  affairs?  India  is  a
 Country  which  isrogarded  as  a  major  power.
 We  have  in  that  context  to  take  an  interest
 in  thointernational  affairs.  In  Combodia
 in  the  last  few  days  a  very  unusual  situa-
 tion  has  arisen  and  India  is  the  Chairman
 of  the  ICC.  Where  is  our  Foreign  Minis-
 ter?  We  talked  about  his  letter  of  resig-
 nation,  Sir,  he  has  been  a  disgrace  to  us
 since  the  time  he  went  to  Rabat  Conference.
 He  is  a  disgrace  to  us.  He  has  not  both-
 ered  about  coming  here  to  discuss  the
 situation  in  Combodia.  We  are  not  honou-
 ring  the  pledge  given  to  the  Prince  of-
 Combodia.  Why  should  we  not  pay  any
 attention  to  the  international  affairs?  (in-
 terruptions)  |  am  prepared  to  bring  to  yeur
 attention  the  feeling  for  your
 guidance.

 MR,  SPBAKER  :  I  have  not  allowed.

 श्री  प्रकदाबोर  झालकी  (हापुड़)  :  प्रध्यक्ष
 महोदव,  मेरा  एक  मिकेदन  है  कि  यह  जो  सारा
 विषाद  उठ  खड़ा  हुआ  है  उसका  समाधान  इसी
 बाढ़  पर  समाप्ल  हो  जायेगा  कि  हमारे  श्रंविधास
 में  छक  बड़ी  स्पष्ट  व्यवस्था  है  भौर  मैं  समझता
 हैं  कि  भाप  का  ध्यान  उस  छोर  श्लाकर्षित  कर
 दिया.  जाये  तो  श्रॉफकों  निर्णय  लेने  में  बड़ी
 सुविधा  होगी  ।  संविधान  की  स्पष्ट  व्यवस्था
 यह  है  कि  जहां  संधिचान  में  किसी  बात  का
 स्पष्ट  उल्लेख  न  हो  वहां  जो  इंग्लैंड  में  प्रथा  है
 हम  लोभ  उसको  फालो  करें।  हमारे  संविधान  में
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  निर्देश  नहीं  है  कि  जो
 डिप्टी!  स्पीकर  हैं  हाउस  में  उनके  बैठने  का
 स्थान  कौन  सा  नियत  किया  जाये  ।

 इस  देश  की  फ्रम्पश  यह  तै  कि  फ्रबान'
 मंत्री  के बाद जो  विरोधी  दल  का  मान्य  नेता
 होता है.  अधाल  मंदी  के  ae  दूसरा  बब्बर
 उसका  होता  है  पौर  विरोधी  दलों  कौंओर

 MARCH  16,  4970  in  tha  House  248

 हाउस  में  पहला  स्थान  उसको  दिया  जाता  है
 जो  विरोधी  दल  का  अधिकृत  नेता  होता  है  ।
 जब  वहां  इस  प्रकार  की  परम्परा  है  तब  हम  उसी
 को  क्‍यों  न  मानें  ?  जैसा  श्री  द्विवेदी  ने  कहा  अब
 तक  हमार  यहां  कोई  अधिकृत  विरोधी  दल

 नहीं  था  और  प्रधिकृत  विरोधी  दल  का
 नेता  भी  नही  था।  श्रब  चू  कि  अधिकृत  विरोधी
 दल  हैं  और  उसके  नेता  को  भ्रधिकृत  विशोधी
 दल  के  नेता  का  स्थान  दिया  गया  है  इसलिये  उसी
 परम्परा  का  निर्वाह  यहां  भी  होना  चाहिये  जिस
 का  इंग्लैंड  में  किया  जाता  है,  और  जिसको
 आधार  मानकर  हमारे  नियमों  का  निर्माण  ह्झा  है  ny

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  You  gave
 permission  to  Mr.Prakash  Vir  Shastri.  You
 gave  permission  to  Mr.Ranga.  But  when-
 ever  |  stand  you  are  allergic  to  me.  ((/n-
 terruptions)

 You  gave  me  permission.  (/nterruption)

 MR.SPEAKER  :  This  is  before  me.  I
 am  looking  into  that.

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  You  called
 me,  Sir:  ]  took  your  permission;  mean-
 while  so  many  others  got  up.

 MR.SPEAKER  :  I  told  Mr.  Madhok  let
 him  come  out  in  a  minute  with  what  he
 wants  to  say.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  You  allow
 everyone  except  me,  what  is  this,  Sir?  (Jn-
 terruption)

 MR.SPEAKER  :  Come  out  with  what
 you  want  to  say.  Shouting  does  not  solve
 apy  purpose.

 श्री  रामावतार  श्ञास्त्रो  (पटना)  :  भाप
 शाउट  करवाते  हैं।

 SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  §  am  not
 shouting;  I  never  believe  in  shouting.
 Whenever  you  ८४४४  some  body,  kindly  stick
 to  it.  (éaterruption)

 MR.  SPEAKER  :  Don't  make  noise  at
 the  back.

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  How
 say  anything  without

 can  I
 pronouncing  the
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 word?  Sir,  I  have  never  seen  any  Speaker
 speaking  so  much....  (Interruption)

 MR.  SPEAKER  :  I  have  never  scen  a
 Member  all  the  time  on  points  of  order..

 SHRI  SAMAR  GUPHA  (Contai)  ;  What
 he  said  is  very  objectionable.

 AN  HON.MEMBER  :  It  must  be  ex-
 punged.

 MR.  SPEAKER  :  I  will  have  to  deal
 with  that  Member,  (/nterruptian)  All  right;
 what  is  the  point  of  order?

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  ‘I  have  a  sub-
 mission  to  make,  You  have  said  about
 this  convention  regarding  the  seat  of  Depu-
 ty  Speaker.  Dr.Swell  whois  a  Deputy
 Speaker  today  also  belongs  to  the  Opposi-
 tion,  Sir.

 Ihave  seen  this  practice  im  this  House
 earlier—I  have  been  a  Member  of  this
 House  since  1957,  In  1952,  when  |  came—I
 was  not  Member  of  the  House  then—the
 Deputy  Speaker  occupied  that  seat.  Sardar-
 Hukam  Singh  was  a  member  of  the
 Oppsition:  he  belonged  to  the  Akali  Dal;
 he  used  to  sit  there.  I  wish  to  tell  you
 and  through  you  to  the  House,  Sir  that
 Dr.  Swell  is  an  elected  representative;  he
 belongs  to  the  Opposition;  practically  all
 Oppositt  with  the  copti  of  some
 only—have  elected  him  to  this  office  as
 Deputy  Speaker.  We  have  0७  show  him
 respect  as  Member  of  the  Opposition  who.
 is  today  occapying  the  post  of  Deputy
 Speaker  also.  (/nterruptione)

 MR,  SPEAKER  :  Mr.  Medhok,
 what  is  your  peme  of  order  ?

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  |  have  to  tell
 you  something  atont  the  special  situation
 in  Kashmir.

 MR.  SPEAKER:  Ne,  no.  Not  now.
 (Interruption)

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  |  don't
 want  to  sheut;  but  it  is  my  right  to  bring
 before  you  and  through  you  to  this  House
 a  situation  that  is  developing  which  is
 very  dangerous  situation,  Sir.  Here  in
 Jammu  and  Kashmir  State  there  are  mn
 Members  out  of  which  6]  beleng  to  the
 ruling  party,  out  of  which  32.  .(Interruption)
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 MR.  SPEAKER  :  Order  please.  Let  me
 decide  about  my  previous  ruling  before
 you  proceed  futher.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  That  you
 might  consider.

 MR.  SPBAKER;:  I  wanted  to  see  about
 that.  (Interruption)

 SHRI  M.L.  SONDHI  :  There  must  be
 some  priority.  The  people  of  India  are
 agitated  about  serious  matters.  You  must
 cooperate  with  all  sections  of  the  House,
 not  only  with  certain  sections.  You
 won’t  allow  Kashmir  or  Cambodia  or
 any  other  serious  matter.  For  seating
 arrangement  you  allow  so  much  time.

 3  hrs,

 MR.  SPEAKER  :  So  far  as  the  seat
 of  the  Deputy-Speaker  is  concerned,
 Ihave  to  read  and  find  out;  I  have  not
 only  to  be  guided  by  the  House  of
 Commons  but  I  have  to  be  guided  by  our
 own  convention  also  which  has  come  to
 be  a  sort  of  procedure  now.  I  have  seen
 in  the  past  also  there  were  Oppositions
 here,  and  we  treated  the  member  of  the
 largest  group  as  the  Opposition  sometimes
 in  this  House,  even  if  there  was  not  a
 regular  Opposition  party....

 SOME  HON.  MEMBER  :  But  there  was
 no  Leader  of  the  Opposition  then.
 There  were  only  Opposition  groups
 before.

 MR.  SPEAKER  :  So,  for  as  other
 matters  are  concerned,  so  far  as  his  posi-
 tion  as  a  leaderof  the  Opposition  is
 concerned,  that  comes  from  him  and  not
 from  his  capacity  as  Deputy  Speaker.  It
 is  the  seat  that  has  always  been
 occoupied  by  the  Deputy-Speaker....

 SHIRT  RANGA  :  I  would  submit  that
 instead  of  giving  a  ruling  just  now,  you
 may  consider  the  matter  and  then  give
 your  ruling.

 st  fe  राय  (पुरी):  आप  जोशी  जी

 को  सुन  लें  +

 ह , अ  ह द  लिमये  :  निर्णय  देने  से  पहले  श्राप
 जोली जी को जी  को  सुनने  वाले  थे।  उनको  विज्ञात
 समाओझं  का  अनुभव है  |
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 GENERAL  BUDGET  !970--7|—
 GENERAL  DISCUSSION  —cenid.

 MR,  SPEAKER:  The  House  will  now
 resume  the  general  discussion  on  the
 General  Budget.

 Shri  Sheopujan  Shastri  may  now
 continue  his  speech,  and  he  may  start  his
 speech  after  lunch.

 13.02  hrs

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch
 till  Fourteen  of  the  Clock

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at
 four  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock.

 [Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair.)

 MANIPUR  BUDGET,  !970--7i

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  Shri
 Sethi.

 भी  मधु  लिमये  (मुगेर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  T  have
 called  Mr.  Sethi.  Itis  avery  formal-
 item.  After  that  he  can  raise  the  point  of
 order.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C,
 SETHI)  :I  beg  to  present  a  Statement
 showing  Suppl!  ry  Demands  for  Grants
 ..I  am  sorry,  a  statement  of  estimated
 receipts  and  expenditure  of  the  Union
 territory  of  Manipur  for  the  year  970—7].

 By  viture  of  the  Presidential  Order
 dated  the  6th  October,  969  dissolving
 the  Legislatieve  Assmbly  of  the
 manipur,  the  powers  of  the  Legislative
 Assembly  of  the  Territory  are  exercisable
 by  Parliament.  The  Budget  of  the  Union
 Territory  of  Manipur  is  accordingly  being
 placed  before  Parliament.

 The  revenue  receipts  in  the  Torritory
 this  year  are  placed  at  Rs.I.89  crores,
 which  is  about  the  same  as  estimated  at
 the  Budget  stage.  The  expenditure  met
 from  revenue  is  placed  at  Rs.3.44
 crores  as  against  Rs,  l2.47  crores  estimated
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 at  the  Budgct  stage.  The  increase  of
 Rs.97  lakhs  is  mainly  accounted  for  by
 adhoc  allowance  granted  to  personnel
 posted  in  hill  areas  and  larger  provision
 for  tribal  development  blocks  and  medical
 and  public  health  facilities,  Grants  from
 the  Central  Government  for  meeting  the
 gap  On  revenue  account  would  be  Rs,  .55
 crores,  as  against  the  Budget  Estimate  of
 Rs,0.58  crores,

 Next  year's  receipts  in  the  Territory  are
 placed  at  Rs.2.22  crores  and  the  expendi-
 ture  met  from  revenue  at  Rs.  4.52
 crores.  Theincrease  of  Rs.!.08  crores  in
 the  expenditure  met  from  revenue  is
 mainly  accounted  for  by  larger  provision
 for  agricultural  development,  education
 and  medical  and  public  health  facilities.
 The  gap  of  Rs.l2.30  crores  on  revenue
 account  will  be  covercd  by  grants  from  the
 Central  Goverment.

 On  capital  account,  the  expenditure
 estimates  this  year  provide  for  Rs.3.92
 crores  as  against  the  Budget  Estimate  of
 Rs.3.78  crores.  The  increase  of  Rs.I4  lakhs
 is  accounted  for  by  provision  for  buildings
 in  block  and  district  headquarters  and
 purchase  of  buses  for  providing  additional
 transport  facilities.  Next  year’s  provision
 for  expenditure  on  capital  account  is
 Rs,3.99  crores.  Larger  provision  has  been
 made  for  public  works  programmes
 relating  to  various  Pian  schemes  and  for
 setting  up  new  industrial  units  like  khand-
 sari,  sugar  mill  and  cement  factory.  Full
 details  have  been  given  in  the  Explanatory
 Memorandum  which  has  been  circulated
 with  the  budget  papers.  The  gap  on
 capital  account  is  Rs,3.72  crores  this  year
 and  Rs,3.7l  crores  next  year,  which  will
 be  covered  by  loans  from  the  Central
 Government.

 Noxt  year's  budget  includes  provisions
 for  Union  Territory  Plan  amounting  to
 Rs.5,9  crores  at  against  Rs.4.72  crores
 this  year.  Of  the  main  items  next  year,
 mention  may  be  made  of  Rs.77  lakhs  for
 agriculture  and  allied  sectors,  Rs.94  lakhs
 for  irrigation  and  power,  Rs.37  lakhs  for
 industry,  Rs.i83  lakhs  for  transport  and
 communications  and  Rs.l!6  lakhs  for
 social  services.  In  addition,  Rs.36  lakhs
 have  been  provided  for  Centrally  sponsored
 schemes  such  as  tribal  development,  family
 planning  and  malaria  eradication  progra-
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 mme.  Besides,  the  Central  Budget  includes
 aprovision  of  Rs,.I.50  crores  for  the
 Loktak  Hydro  Electric  project  which  is
 being  taken  up  in  the  Central  sector.
 Thank  you.

 stay  लिमसये  :  मंत्री  महोदय  ने  भमी
 कहा  है  कि  वह  मणिपुर  के  बारे  में  झान्तरिक
 मांगें  पेश  करना  चाहते  हैं  मेरी  राय  में
 मणिपुर  के  बारे  में  बजट  पेश  करने  का  उनको
 न  कोई  नेतिक  अधिकार  है  शौर  न  कानूनी
 या  संविधानिक  भ्रधिकार  है  ।  मणिपुर  में  इन
 की  सरकार  के  पतन  के  बाद  गैर-कांग्रेसी  लोगों
 का  विधान  समा  में  बहुमत  हो  गया  था  और  वह
 बहुमत....

 SHRIP.C.  SETHI:  May  I  just  clarify
 the  position  ?  When  I  started,  I  went
 through  item  No.  5,  but  later  on,
 I  corrected  myself  and  said  ‘statement  of
 estimated  reccipts  and  expenditure  of  the
 Union  terri‘ory  of  Manipur’.

 श्री  मधु  लिमये  :  सवाल  यह  है  कि  मणि-
 पुर  विधान  सभा  के  अ्रधिकारों  को  ले  लिया
 गया,  उस  विधान  समा  को  समाप्त  कर  दिया
 गया  द्रौर  वहां  राष्ट्रपति  और  केन्द्रीय  सरकार
 का  शासन  प्रस्थापित  कर  दिया  गया  ।  इसके
 लिए  उन्होंने  भ्राधार  दिया  प्रेसीडेशियल  भ्राडर
 श्रमी  जिसका  उन्होंने  जिक्र  किया.

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  He  has
 only  presented  the  budget.  This  will  be
 discussed  later,  and  he  can  say  all  these
 things  at  the  time  of  the  discussion.

 ot  मु  खिमये  :  मैं  उसी  का  विरोध कर
 रहा  हुं ।  मैंने  यह  कहा कि  इनकों  यह  पेश
 करने  का  न  नंतिक  अधिकार  है  न  कानूनी  और
 संविधानिक  भ्रधिकार  है,  इसलिए  इसका  विरोध
 मैं  कर  रहा  हूं  ओर  उसके  कारण  मैं  बता
 रहा  हूं...

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  That  is
 true,  but  he  has  already  presented  the
 budget.  So,  that  question  does  not  arise
 now.

 RE:  PROOGATION  OF  JAMMU  AND
 KASHMIR  LEGISLATURE

 stag  लिसये  (म्‌गेर)  :  नहीं,  नहीं,
 भ्रभी  सफाई  दी  उन्होंने  |  उनके  बयान  से  यह
 चीज  निकल  रही  हैं  ।  अभी जो  उन्होंने  बयान
 दिया  भाप  की  इजाजत  से,  उसी  से  यह  मुद्दा
 निकल  रहा  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  जहां
 मणिपुर  में  विरोधियों  की  सरक।र  बन  सकती
 थी,  उनका  बहुमत  था.  वहां  तो  यह  राष्ट्रपति
 शासन  जारी  कर  रहे  हैं  और  भप्रमी-भ्रमी
 काश्मीर  में  जिसके  बारे  में  हम  लोगों  ने
 क।म  रोको  भश्रस्ताव  दिया  था...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Kashmir
 is  a  separate  issue.

 क्री  सथु  लिसये  :  नहीं  काषमीर  सेपरेट
 नहीं  है  ।  मैं  संविधान  की  घारा  355  भौर
 356  के  तहत  यह  व्यवस्था  का  प्रदन  उठा  रहा
 हूं  ।  355  धारा  कहती  है  :

 “It  shall  be  the  duty  of  the  Union  to
 ensure  that  the  Government  of  every
 State  is  carried  on  in  accordance  with  the
 provisions  of  :his  Constitution."

 यह  लिखा  हुआ  है।  प्रब  काएमीर  में
 अध्यक्ष  महोदय,  क्‍या  हुआ  ?  काश्मीर  में
 विधान  समा  का  सत्र  चल  रहा  था...  (व्यकषधान )
 दोनों  मिले-जुले  हैं  न...

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  The  hon.
 Member  is  a  tried  Member  of  Parliament,
 and  he  knows  these  things  better  than
 any  of  us.  These  are  two  separate  issues.
 We  are  now  with  Manipur.  How  does
 Kashmir  come  in  ?

 क्री  मु  लिसये  :  मैं  कनेक्ट  कर  रहा  हूं
 नं.  355  और  356  के  साथ.

 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  But  that
 can  be  done  only  when  a  regular  motion
 isthere  before  the  House....

 aft  मभु  लिसये  :  वह  तो  है,  मोशन  भी
 दिया  है।
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 MR.  DEPUTY--SPEAKER  :  But  it  has
 to  be  accepted  first.

 जी  भधु  लिखये  :  अब  मैं  व्यवस्था  का
 श्रश्न  जल्दी  खत्म  करूंगा...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  But  it  must
 be  accepted  by  the  Speaker  or  before  it  is
 discussed.  These  are  two  separate  issues,

 wy  लिचये  :  मैंने  केवल  इसलिये
 आप  का  ध्यान  दिलाया  कि  मणिपुर  में
 राष्ट्रपति  शासन  प्रस्थापित  हुआ,  काश्मीर  में
 यह  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  हैं  जब  कि  विधान
 सभा  में  सादिक  सरकार  का  बहुमत  समाप्त  हो
 चुका  है  ?  यहां  पर  32  विधायक  कादमीर  के
 पहुंच  गए  हैं  और  और  लोग  आने  वाले  हैं  ।  दस
 भौर  आने  बाले  हैं  ।  यह  बात  बिलकुल  साफ
 है  कि  सादिक  साहब  का  बहुमत  नहीं  है  ।
 लेकिन  जब  इनका  बहुमत  समाप्त  हुआ  तो
 इन्होंने  विधान  सभा  का  सवाबसान  कराया  और
 कारण  क्‍या  बताया  इन्होंने  कारण  यह  दिया
 कि,  प्रेसनोट  में  यह  कहते  हैं  चू  कि  भ्रनाज  के
 राशन  के  बारे  में  आन्दोलन  चल  रहा  था...
 (व्यवधान )  मैं  ढिस्कस  नहीं  कर  रहा  हूं,  में
 झापकी  रूलिंग  चाहता  हूं.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Member  has  started  a  regular  discussion
 on  Kashmir  without  permission  from  the
 Chair.  Let  him  be  brief.  Let  him  not  talk
 about  Kashmir  now.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Dethi
 Sadar)  The  main  point  is  on  Kash-
 mir,  We  want  to  say  something  on  it,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  The  two
 are  separate  thinge.  One  isin  the  extreme
 east  and  the  other  is  almost  on  the  extreme
 west.

 ह अ  मधु  लिमये  :  उसी  में  से  यह  निकल
 रहा  है  t  मेरी  आप  से  यह  प्रार्थना  हैं  कि
 आप  यह  निर्णय  कीजिये  कि  मणिपुर  में  बहुमत
 होते  हुए  राष्ट्रपति  शासन  लाय  किया  शो  जब
 बहुमत  खत्म  हो  गया  काश्मीर  में,  यह  मं
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 कनेक्ट  कर  रहा  हूं,  भ्रध्यक्ष  महोदय,  काश्मीर
 में  बहुमत  समाप्त  हो  गया...

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  What  is  the
 ruling  which  the  hon.  Member  wants?

 श्री  घ  लिमये  :  में  यह  चाहता  हूं  कि
 या  तो  भाप  ने  जो  इस  को  यह  बयान  देने  की
 इजाजत  दी,  यह  बयान  बगेरह  सब  एक्सपंज
 कराइए  या  जो  कामरोको  प्रस्ताव  या  84  के
 तहत  हमारा  प्रस्ताव  है  कि  काश्मीर  की  स्थिति
 ये;  बारे  में  हम  चिन्ता  व्यक्त  करते  हैं  या
 यह  सदन  काम  स्थगित  करता  है,  इनको  आप

 मंजूर  कीजिए  क्योंकि  आन्दोलन  के  नाम  पर
 उन्होंने  विधान  सभा  का  सत्रावसान  किया
 जब  कि  उन्हीं  के  शब्दों  के  द्वारा  यह  बात  साफ
 होती  है  कि  वह  संविधान  के  अनुसार  सरकार  नहीं
 चला  पा  रहे  हैं।  संबिधान  के  प्रनुसार  सरकार
 चलाने  का  मतलब  विधान  सभा  को  चलाना,
 बजट  को  पास  कराना,  यह  होता  है,  लेकिन  वह
 स्वयं  कहते  हैं  कि  विधान  समा  का  सत्र  चल

 नहीं  सकता  इसलिए  कि  आन्दोलन  चल  रहा
 है,  कानूस  टूट  गया  है,  शान्ति  खत्म  हो  गई  है,
 तो  ऐसी  स्थिति  में  एक  मिनट  भी  सादिक
 सरकार  को  चलने  नहीं  देना  चाहिए  ।  सरकार
 को  सादिक  सरकार  को  ख़त्म  कर  देना
 जचाहिए  और  दूसरों  को  मौका  देना  चाहिए
 ओर  दूसरे  अगर  सरकार  बनाने  की  स्थिति
 में  नहीं  हैं  तो  वहां  राष्ट्रपति  शासन  हो  और
 काश्मीर  का  बजट  भी  यहां  उपस्थित  हो  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  shall  give
 my  ruling.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  This
 is  a  very  important  issue.  Kindly  permit
 us  also  to  have  our  say.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  !  shall  call
 him  later.  Shri  Madhu  Limaye  has  asked
 for  a  ruling,  and  I  am  giving  it,  First,  he
 wants  that  the  budget  proposals  for
 Manipur  presented  by  the  Minister  should
 be  cxpunged.  Expunctions  come  under  rule
 380.  That  rule  is  not  attracted  here;  there-
 fore  that  question  does  not  arise.

 Then,  about  the  adjournment  motiea,
 I  think  Mr.  Limaye  knows  the  procedure;
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 he  has  to  give  notice  and  that  is  to  be
 considered  by  the  Speaker.

 श्री  मु  लिमये  :  तीन  नोटिस  दिए  हैं;
 कालिंग  अठेंशन,  i84  te  ऐडजलन  पेंट
 मोशन  t

 MR,  DEPUTY-SPEAKER :  I  have  been
 told  by  the  Office  that  the  Speaker  has
 disallowed  the  adjournment  motion  on
 Kashmir...  (Interruptions)

 SHRI  SONAVANE  (Pandharpur)
 Today  morning  T  wanted  to  have  my
 say  but  I  was  not  allowed.  On  Friday  I
 raised  the  point  of  order  and  requested
 the  Chair's  ruling  about  the  seat  of  the
 Deputy-Speaker....(/nterruptions)  and  the
 Leader  of  the  Opposition  Dr.  Ram
 Subhag  Singh.  The  Speaker  did  not  give
 aruling  he  said  something  and  said  that
 he  was  ready  to  allot  seats,  Even  after  the
 Speaker's  contention  that  he  had  given this  seat  to  the  Deputy-Speaker,  that  went
 on,  My  point  has  not  been  answered  :  in
 your  absence  can  anybody  occupy  that
 seat  ?If  the  hon,  Leader  of  the  Opposi- tion  wanted  to  raise  that  matter,  he  sho-
 uld  have  contacted  the  Speaker  in  his
 Chamber  and  should  not  have  said  that
 this  was  not  the  seat  of  the  Deputy-Spea-
 ker;  he  should  not  have  hurled  comments
 that  were  not  in  keeping  with  the  Prestige ofthe  Chair,  Therefore.  I  request  your
 ruling  on  the  point  whether  in  your  abse-
 nce  anybody  can  occupy  that  seat  and
 create  annoyance  to  you.  Itis  the  conven-
 tion  of  our  House;  ever  since  I  came  here to  Parliament  I  have  been  seeing  the
 Deputy-Speaker  occuping  the  very  seat  that
 you  are  occupying,  Therefore,  |  request
 you  to  give  this  ruling,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER :  In  this  conn-
 ection,  I  should  only  like  to  draw  his
 attention  to  rule  4  which  says  :  the  Mem-
 bers  shall  sit  in  the  order  as  the  Speaker
 may  determine.  Since  the  matter  concerns
 me  personally,  it  is  rather  dilicate  for  me
 to  give  any  ruling  on  this;  I  shall  refer
 this  matter  to  the  Speaker.  I  request  Mr.
 Sonavane  to  take  it  up  with  him  in  his
 Chamber;  itis  not  desirable  to  quarrel
 over  the  seat  of  the  Deputy-Speaker  or
 any  other  Member  in  the  House,
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 श्री  कंबर  लाल  मुप्त  :  उपाध्यक्ष  जी,  जो
 झ्मी  मधु  लिमये  जी  ने  काश्मीर  की  बाल
 कही...  (व्यवधान).  .प्रध्यक्ष  महोदय,  वहां  पर

 बहुत  ही  गंभीर  परिस्थिति  हैं  और  मुझे  दो
 मिनट  कहने  दीजिए  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  |  have  said
 that  in  order  to  discuss  Kashmir  a  regular
 motion  has  to  be  given,  I  understand  the
 feelings  of  the  Members  about  this  and
 so  I  shall  regulate  it  and  given  everybody
 only  two  minutes;  kindly  co-operate.

 भी  कंबर  लाल  गुप्त  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 वहां  पर  बहुत  ही  गंभीर  परिस्थिति  है  और
 शायद  पालियामेण्ट्री  डेमोक्रेसी  के  इतिहास  में
 जिस  तरह  से  काश्मीर  में  हुभा  कि  कोई
 एजीटेशन  बाहर  चल  रहा  है  शहर  में  उसकी
 आड़  लेकर  सेशन  को  प्रोराग  कर  दिया  गया,
 यह  अनप्रेसिडेंटेड  है।  आज  तक  कमी  ऐसा
 नहीं  हुआ  ।  सही  स्थिति  जैसी  आप  को

 मालूम  है  वहां  के  चीफ  मिनिस्टर  की  मेजारिटी
 नहीं  रही  श्रौर  मेजारिटी  दूसरी  तरफ  जब  हो
 गई  तो  उस  आन्दोलन  की  आड़  में  उन्होंने
 अपनी  कुर्सी  बचाने  के  लिए  यह  सब  कुछ
 किया  |

 मेरा  सेन्ट्रल  गवर्नमेन्ट  पर  यह  चार्ज  है  कि
 उस  दिन  जो  बयान  गृह  मंत्री  जी  ने  दिया,  वह
 बिलकुल  बेकार  बयान  था,  अधूरा  बयान  था  ।
 उसके  बाद  भी  दो  दिन  हो  चुके  हैं,  सेन्ट्रल
 गवनं॑मेन्ट  अमी  तक  नहीं  जगी  है।  विधान
 की  घारा  356  जौर  357  दानों  के  तहत
 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  हर
 एक  राज्य  सरकार  के  मामले  में  संविधान  के
 प्रनुसार  चले,  लेकिन  यस  सरकार  वहां  समय

 दे  रही  है  ।  सादिक  साहब  को  समय  दे  रही  है
 कि  वह  वहां  पर  फिशिंग  करें,  सौदा  खरीदें  भौर
 जा  एम०  एल०  ए०  नहीं  मानता  उसका  लालच
 देकर  अपने  कंम्प  में  ले  आये  ताकि  उनकी
 क्सी  बनी  रहे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  लेस्ट्रल  गबर्नमेंट  को
 वानिंग  दी  जाय  ककी  श््थर  इन्होंने  देश  के
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 [श्री  कंवर  लाल  गुप्त]

 अन्दर  प्रजातन्त्र  te कायम  रखना  है  तो  इस
 किस्म  के  गलत  हथकण्डे--जिसकी  मेजोरिटी
 नहीं  है  उसको  करर्सी  पर  बैठाये  रखना  और
 जिसकी  मेजोरिटी  है  उसकी  अवहेलना  करना-
 इस  तरीके  को  बन्द  करें।

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA
 Gammu)  :  Mr.  Deputy-Speaker_  Sir,  you would  recall  that  on  Friday  also,  when
 we  raised  this  matter,  you  were  kind
 enough  to  remark  that  a  regular  motion will  be  taken  up  and  this  House  will
 be  given  an  Opportunity  to  thrash  out  all
 the  aspects  which  have  now  come  up before  the  House.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  os  I  did  not
 say  ‘‘will  be  given  the  opportunity.”  I
 have  only  said,  “Kindly  submit  a  regu- lar  motion.”

 SHRI  INDER.  J,  MALHOTRA  :  that
 has  alaready  been  submitted.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  We
 have  already  sent  notices  of  Adjournment motion  and  Calling  Attention,  I  am  told
 that  they  have  been  rejected.  You  Please
 Permit  some  discussion,  for  God's  sake, It  is  a  very  important  matter,

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  The
 Situation  in  that  State  is  getting  from  bad cy  worse.  Iam  told  that  some  of  the  hon.
 Members  of  the  Assembly  have  already
 reached  the  capital-New  Delhi-and  they are  here.  Their  numberis  between  32  and
 34,  and  I  am  told  by  them‘  that  during that  last  two  or  thréé  days  they  were harasséd  by’  the  police  and  they  were
 followed"!  _  ‘everywhere  they  went.
 (nterruption)

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Shame,
 shame, u

 SHRI  INDER  J,  MALHOTRA  :  The
 Political  ‘situation  is  deteriorating  in  that
 State.  Therefore,  I  would  very  much  urge
 upon  the  Government  that  they  should
 not  wait  any™longer,  since  the  situation
 is  getting  from  bad  to  worse  and’  from
 worse  to  worst.’  mse
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 The  Prime  Minister  and  the  Home
 Minister  must  act  immediately  and  inter-
 vene  in  the  matter.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA
 (Barh)  D  Parliament  must  necessarily
 take  cognizance  of  this  fact,  because,
 according  to  the  press  statement,  the
 Governor  seems  to  have  expressed  the
 view  that  since  different  article  is  appli-
 cable  to  Kashmir,  therefore,  ‘‘I  had  no
 other  alternative  but  to  follow  the  advice
 ofthe  Chief  Minister  to  prorogue  the
 Assembly."  He  has  taken  advantage  of
 the  fact,  that  Kashmiris  governed  by  arti-
 cle  370,  Because  of  that  fact,  Parliament
 can  and  should  take  immediate  cognizance
 of  this  fact;  and  it  is  all  the  more  pro-
 per  for  Parliament  to  immediately  discuss
 this  matter,  so  that  the  entire  subversion
 of  democracy  could  be  saved,  because  the
 very  thing  that  the  Governor  has  taken
 up  is  this:  that  in  other  States  they  are
 guided  by  several  articles  of  the  Constitu-
 tion,  while  Kashmir  is  being  governed
 by  article  370.  (Interruption)  The  Governor
 has  said  that  ‘‘I  have  no  other  alterna-
 tive  but  to  prorogue  the  Assembly,”
 because  Kashmir  is  governed  under  article
 370  and  they  get  some  special  privileges.
 Therefore,  Parliament  must  take  up  this
 matter  to  clarify  this.

 श्री.  रणधीर  सिंह  (रोहतक)  :  डिप्टी
 स्पीकर  महोदय,  इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि
 हमारे  यहां  काश्मीर  में  जो  हो  रहा  है,  वह
 बहुत  चिन्ताजनक  है  ।  काश्मीर  न  सिर्फ  हमारे
 देश  नि  लिये  बल्कि  इन्टरनेशनल  स्फीअर  में  भी
 इम्पोटेन्स  गेन  कर  गया  है,  इसलिये  वहां  जो

 कुछ  मी  हो,  वह  कांस्टीचूशन  क  मुताबिक,
 डेमोक्रेटिक-वे  में  होना  चाहिये  ।  मैंने  मी  इसके
 बारे  में  पूछा  कि  यह  सब  कंसे  हुआ  तों  मुझे
 मालूम  हुभा  कि  जैसे  हमारे  यहां  हरियाणा  में

 हाउस  को  अख्तियार  है  एडजार्न  करने  का,
 उसी  तरह  से  हमें  बताया  गया  है  कि  वहां.  ये

 प्रस्तियारात  गवर्नर  के  पास  हैं।  ये  अख्तियारात

 किसी  के  भी  पास  हों  लेकिन  यह  मामला  काफी
 चिन्तांचनक  है  कि  वहां  के  30-32  एम0  एल0
 एज0  यहां  आएं  भ्ौर  भाकर  कोई  चीज  कहें--
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 प्रोरोग  करना  या  समन  करना  या  लेजिस्लेचर  में
 किसकी  मेजोरिटी  है  यह  सब  फ्लोर  आफ  दी
 हाउस  पर  होना  चाहिये,  वहां  डिटरमिन  होना
 चाहिये।  फिर  भी  जो  चीज  देश  के  सामने
 झाई  है,  इससे  जाहिर  होता  है  कि  वहां  के  हालात
 भ्रच्छे  नहीं  हैं,  इससे  डेमोक्रेसी  का  इमेज  टानिश
 होता  है  ।

 मैं  श्रापफी  मारफत  गवर्नमेंट  से  अर्ज  करना
 चाहता  हूं--काश्मीर  का  एक  स्पेशल  स्टेटस  है,
 डेमोक्रेटिक-वे  में  वहां  के  हालात  को  जल्द  से  जल्द
 ठीक  किया  जाय,  जल्द  से  जल्द  वहां  हाऊस  को

 बुलाया  जाए  ताकि  मालूम  हो  सके  कि  किस  की
 मेजोरिटी  है  और  किसकी  माइनोरिटी  है
 ओर  ठीक  ढंग  से  वहां  पर  गवर्नंमेंट  चलाई
 जाय  |  वरना  इस  तरह  से  देश  बदनाम  होता
 है  श्रौर  दुश्मन  भी  उससे  फायदा  उठाता  है।

 श्री  शिव  नारायण  (बस्ती)  :  उपाध्यक्ष
 महादय,  काश्मीर  का  जो  स्टेट  है  बह  सिम्पल
 स्टेट  नहीं  है  -  काश्मीर  हमारे  हिन्दुस्तान  और
 पाकिस्तान  के  वार्डर  पर  है,  इससे  वहां  खतरा
 पैदा  हो  गया  है,  किसी  समय  भी  हिन्दुस्तान
 पर  अटंक  हो  सकती  है  ।  इसलिये  सेन्ट्रल
 गवनंमेंट  की  ड्यूटी  है  कि  इस  मामले  में  इन्टर-
 बीन  करे  ।  यहां  इस  तरह  से  हाउस  को  प्रोरोग
 करना  बिलकुल  प्रवेधानिक  है  ।  मैं  इस  गवर्नमेंट

 से  और  लो-मिनिस्टर  से  मांग  करता  हूं  कि
 फौरन  370  को  एवॉलिश  करे  और  वहां  के

 हालात  को  सुधारे  ।  वहां  के  मामले  में  गवर्नमेंट
 को  फोरन  इन्टरवीन  करना  चाहिये  ।

 All  the  Kashmir  MLAs  are  sitting  in
 the  gallery  now.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Notice  of
 adjournment  motions  received  by  the
 Speaker  on  this  subject  were  not  accepted
 by  him.  But  there  is  nothing  to  prevent
 members  meeting  the  Speaker....

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 We  have  equal  faith  in  you.

 .MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Even  if  I
 am  to  do  that  job,  I  will  have  to  consi-
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 der  it  carefully  in  the  chamber.  I  cannot do  here,
 i

 Therefore,  “nothing  prevents members  from  meeting  the  Speaker  and
 convincing  him  to  reconsider  this matter.

 SHRI  SHEO  NARAIN  :  We  challenge the  Government.  Let  them  oppose  the demand.  The  House  is  supreme.
 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  : Even  one  member  of  the  ruling  Congress has  asked  for  it.  The  demand  is  unani- mous.

 SHRI  GAJRAJ  SINGH:  RAO  (Mahe-
 ndragarh)  The  —  prorogation  itself cannot  be  discussed  here.  If  there  can  be
 a  discussion,  it  can  be  only  under  rule
 ‘193.  It  cannot  be  discussed  otherwise
 against  the  rules.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  About  the
 Kashmir  issue,  I  have  said  what  should  be
 donc.  Let  us  close  it.

 {  have  received  a  letter  from  Shri  Dhires-
 war  Kalita.  He  says  he  wants  to  raise
 something  under  rule  377.  I  would  request him  to  look  at  rule  377.  The  rule  says that  any  member  who  wishes  to  bring  to
 the  notice  of  the  House  any  matter  which
 is  not  a  point  of  order  shall  give  notice
 to  the  Secretary  in  writing.  So,  I  would
 request  him  to  give  his  notice  in  writing to  the  Secretary.  He  should  not  raise  it
 just  now.

 SHRI  A.  SREEDHARAN  (Badagara): Sir,  on  a  number  of  occasions  you  have
 a'lowed  members  to  go  out  of  the  purview
 of  the  rule  to  raise  points,  You  should
 discriminate  between  members.

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  (Gauhati):
 There  should  not  be  double  standards.
 If  T  had  raised  it  by  way  of  point  of
 order,  you  would  have  allowed  it.  Beca-
 use  Iam  following  4approper  procedure,
 you  want  to  shut  me  out?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  am  very
 grateful  to  him  for  following  the  proce-
 dure.  He  has  himself  mentioned  the  rule.
 I  have  only  stated  that  that  rule  envisages
 a  certain  line  of  action.  Iam  simply  ask-
 ing  him  to  observe  that.  Let  him  giveit
 in  writing.
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 at  जाज  फरनेन्डोज  (बम्बई  दक्षिण)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  भ्रापसे  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  आप  एक  संसदीय  समिति  के  गठन
 करने  की  स्वीकृति  देंगे  जो  कि,

 oF  at

 यह  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हू  ।
 *  करके  करके

 MR.  DEPUTY-SPEAKER :  Is  he  refe-
 tringto  what  happened  in  the  morning
 during  the  question  hour  ?

 SHRI  MADHU  LIMAYE  :  He  is  not
 repeating  what  happened  in  the  morning.
 He  is  asking  a  question,

 श्री  जार्ज  फ  रनेन्डीज  :  मैं  आपसे  प्रश्न  पूछ
 रहा  ह  कि  आज  सुबह  यहाँ  कई  आरोप  उन
 पर  लग;  /  गए  कि  उनका  तस्कर  व्यापार  से
 कैसे  सम्बन्ध  है,  कुली  मस्ताना  से  कंसे  सम्बन्ध

 है  तो  मेरा  इतना  ही  प्रशन  है  कि
 *  *  *

 जांच  करने  के  लिए  आप  एक  संसदीय
 समिति  बनाएंगे  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 give  any  answer  to  that.

 I  cannot

 sh  मधु  लिमये  :  फिर  रास्ता  क्‍या  है  ?
 इसका  जवाब  कौन  देगा  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 all  well  versed  in  the  rules.
 find  out  how  to  raise  it.

 You  are
 You  may

 4.3  hrs.

 GENERAL  BUDGET  !970-7l—
 GENERAL  DISCUSSION—condd.

 sit  fare  पूजन  शास्त्री  (विक्रमगंज)  :
 माननीया  प्रधान  मंत्री  एवं  वित्त  मंत्री  ने  अपने
 बजट  माषण  तथा  कर  प्रस्तावों  में  चार  पहलुओं
 की  तरफ  इस  माननीय  सदन  और  देश  का
 ध्यान  आकर्षित  किया  है  वे  चार  पहलू  हैं--
 (1)  सरकारी  नीति  के  प्रमुख  तत्व,  (2)  देश
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 की  श्रार्थिक  स्थिति,  (3)  कर  दरों  में  परिवर्तन
 तथा  (4)  प्रगति  के  नये  चरण  ।  मैं  इन  चारों
 पहलुओं  की  तरफ  इस  सम्मानित  सदन  का
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 सरकारी  नीति  के  प्रमुख  तत्वों  मैं  तीन  तत्वों
 को  गिनाया  गया  हैं  1  पहला  तत्व  है  सामाजिक,
 आर्थिक  और  राजनीतिक  स्थिरता  1  दूसरा,
 उत्पादन  शक्ति  का  विकास  और  तीसरा  है,
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  भलाई  का  उचित
 ध्यान  |

 सबसे  पहले  मैं  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की
 भलाई  पर  उचित  ध्यान  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  ।  मैंने  अपनी  शास्त्रीय  परीक्षा
 के  निबन्ध  पुस्तक  पर  भारत  की  कर  शक्ति
 के  बारे  में  मारत  के  इतिहास  को  टटोला,
 आर्थिक  इतिहास  को  और  खास  करके  पारि-
 वारिक  बजट  और  जेल  में  रहने  वाले  कैदियों
 को  जो  प्रति  दिन  मोजन  मिलता  है,  उन  दोनों
 की  तुलना  करने  पर  यह  निष्कर्ष  निकला  कि
 भारत  के  जनसाधारण  की  हालत  में  रोज  बरोज
 उनका  भोजन  भी  वैसा  नहीं  है  जैसा  कि  जेलों
 में  कैदियों  को मिलता  है  ।  कहने  का  मतलब  यह
 है  कि  भारत  का  जन-साधारण  पराकाष्ठा  से  भी
 अधिक  गरीब  है  ।  उसकी  क्रय-शक्ति  बहुत  ही
 गिरी  हुई  है  |  भ्रगर  दूसरी  तरह  से  हम  सोचें
 और  आज  की  ही  बात  ले  तो  आधिक  समीक्षा
 में  जो  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  श्राय  दिखलाई  गई
 है  उसमें  बतलाया  गया  है  कि  आज  भी
 1969-70  4  सिर्फ  390  रु.  साल  भर  में

 एक  आदमी  की  झाय  है  यानी  एक  रोज  मं  एक
 रुपए  से  कुछ  अधिक  ।  और  आप  भी  भ्रमात्मक
 हैं  क्योंकि  पूरी  जनसंख्या  में  पूरी  आय  का
 बराबर  बटंवारा  है  लेकिन  भारत  की  सम्पत्ति
 भारत  की  दौलत  उच्चित  ढंग  से  समाज  में  बाटी
 नहीं  जाती  है।  श्राज  भी  वहां  एक  या  सौ  में
 पांच  छः  प्रतिशत  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनकी  प्रति
 दिन  की  आय  भ्रगर  लाखों  नहीं  तो  हजारों
 जरूर  ही  है।  ऐसी  हालत  में  यह  एक  रुपया
 झौसत  आय  जो  निकलती  है  वह  भी  करोड़ों

 ory  Expunged  as  ordered  by  the  Chair—vide  col.20.
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 हिन्दुस्तानियों  की  शाव  नहीं  होतो  है  ।  मतलब
 साफ  है  कि  प्राज  भी  भारतवर्थ  में  ऐसे  करोड़ों

 हिन्दुस्तानी  हैं  जिनको  प्रति  दिन  दोनों  समय
 के  भाजन  की  आय  नहीं  है  ।  प्रार्थिक  समीक्षा
 में  इसका  सही  चित्रण  होता  चाहिए  था  लेकिन
 श्भी  तक  हमारे  यहां  जो  प्रांकड़े  निकाले  जा

 रहे  हैं  वे  दोषपूर्ण  हैं  ।

 सबसे  पहले  आंकड़े  जा  कि  क्रृषि  उत्पादन
 खाद्यान्न  के  हैं  उसभ॑  बताया  गया  है  कि  इस
 साल  9  करोड़  40  लाख  मीट्रिक  टन  कृषि
 उत्पादन  हुआ  है,  खाद्यान्न  उत्पादन  हुश्रा  है
 लेकिन  सवाल  है  कि  हर  गांव  कितनी  उपज

 होती  है  इसका  हिसाब  आप  बसे  निकालते  हें।
 अभी  मैं  झपन  इलाके  ४  गया  wl,  कई  प्रखंड
 विकास  सितियों  i  भागे  लेने  का  मौका  सिला,
 कई  प्  विकास  पदाधिकारी  भी  शामिल  4,
 वहां  पर  इस  बात  में  मतभेद  था  कि  इस  वर्ष
 जिले  भर  में  धान  की  उपज  कितनी  हुई  है
 पंचायतों  की  रिपोर्ट  +  प्रनुसार  घान  की
 उपज  सिर्फ  सैकड़ा  दस  हुई है  क्योंकि  एक  बड़ी
 भारी  बीमारी  इस  साल  धान  में  आय  की  लगी।
 बीज  मिला,  कीटनाशक  दवाई  भी  मिली,  खाद
 मी  मिली,  पानी  भी  मिला,  फसल  भी  खूब
 अच्छी  लगी  लेकिन  श्राय  की  बीमारी  लग  जाने
 की  वजह  से  धान  का  पौधा  भौर  उसकी  बाल

 एकदम  सूख  गई.  फसल  कछ  भी  नहीं  हई  ।
 मैंने  खुद  खंतों  में  देखा,  कहीं  बीघे  में  एक  मन,
 कहीं  बीघे  में  दो  मन  लेकिन  जिला  मजिस्ट्रेट
 ने  एलान  कर  दिया  प्रेस  सम्मेलन  करके  कि
 शाहाबाद  जिले  मं  धान  की  उपज  सैकड़ा  60

 हुई है  ।  अगर  यही  प्राधार  है  अांकड़े  इकट्ठे
 करने  का  तो  कोई  भी  आदमी  आसानी  से  कह
 सकता  है  कि  बह  बिलकुल  गलत  है।  इसलिये
 मैं  इस  सम्मानित  सदन  का  ध्यान  आ्ाकर्षित॑
 करना  चाहता  हूं  कि  देश  की  गरीबी  की
 असली  तस्वीर  का  पता  लगाने  *'  लिये  आंकड़ों
 को  वैज्ञ,निक  वनाना  बहुत  जरूरी  है।  नहीं  तो
 आंकड़ों  फे  झाधार  पर  हम  गलत  निष्कर्ष
 निकालेंगे  और  जब  मुसीबत  आयेगी  तब  हम
 लोगों  को  उसे  भुगतना  पड़ेगा  ।  हम  कह  तो

 देते  हैं  कि  इतना  गल्ला  पंदा  होगा,  लेकिन  जब
 गल्ला  खोजते  हैं  तो  वह  मिलता  नहीं  है  ।  मिलता
 इसलिये  नहीं  है  कि  उसकी  उपज  उतनी  हुई
 नहीं  है  ।

 मेरा  एक  सुझाव  है  ।  देश  मर  में  दो  लाख
 पंचायतें  कायम  हा  चुकी  हैं।  अगर  इन  पंचायतों
 से  गांवों  की  उपज  वे;  आंकड़े  निकलवा  ये  जाएं  वी ०
 एल०  डबल्यू  ०  से  निकलवाने  ०:  बदले  तो  अधिक
 वास्तविक  आंकड़े  मिल  सकते  हैं  ।  सेम्पल
 सर्वे  करने  का  जो  तरीका  है  कि  किसी  एक
 प्लाट  प्रथात्‌  खेत  का  टुकड़ा  ले  लिया  श्रौर  वहां
 सब  चीजें  दो  गई  तथा  उसकी  उंपज  को  लेकर
 त्रे-राशिक  कर!  निकाल  दिया  कि  इतना  उपज
 हे  गई,  यह  आकड़े  निकालने  की  रीगि  भी
 गलत  है  ।  इस  तरह  सो  हम  लाग  देश  की
 आर्थिक  स्थिति  का  रही  प्रा  लगा  सकते  और
 उस:  आधार  पर  हम  लोग  अपन  देश  की
 गरीबी  नही  मिटा  सकते  |  इस  तरफ  मैं  आपका
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  वात  यह  है  कि  इस  देश  में  आज
 भी  भूमि  व्यवस्था  सबसे  खराब  है,  प्राउट-डेटेड
 है,  बहुत  पुरानी  प्रया  है।  ग्राज  मंमि  व्यवस्था
 क्या  है?  एक  हिसाब  5  मुताबिक  100%  से  47
 किसान  ऐसे  हैं  जिनके  पास  सिर्फ  एक  एकड़  जमीन
 है,  २२  ऐसे  हैं  जो  ब्रेजमीन  हैं  ।  इस  तरह
 से  69  प्रतिशत  गांवों  में  रहने  वाले  ऐसे  हैं
 जिनकी  हालत  बहुत  ही  खराब  है,  इस  भूमि
 व्यवस्था  क  कारण  |  लेकिन  नियम  क्‍या  हैं  ?
 जैसी  कहावत  है  कि  एक  मुर्गी  कई  जगह  जबा
 होगी  उसी  तरह  से  किसान  थे!  पास  एक
 एकड़  जमीन  है,  और  वह  उसकी  श्राय  का  एक
 मात्र  जरिया  है,  लेकिन  उस  पर  श्राप  माल-
 गुजारी  भी  वसूल  करते  हैं,  उस  पर  झाप
 सिचाई  कर  भी  वसूल  करते  हैं  उस  पर  आप  रोड
 सैस  भी  वसूल  करते  हैं,  शिक्षा  कर
 भी  वसूल  करते  हैं  और  चौकीदारी
 टैक्स  भी  वसूल  करत  हैं  ।  यह  कौन  सा  न्याय

 है  ?  यह  कर  लगाने  का  कीन  सा  भिद्धान्त  है  ?
 अगर  अंग्रेजों  ने  यह  सिद्धान्त  बनाया  था  तो
 गलत  बनाया  था।  आज  हम  लोगों  को  शभ्राजाद
 हुए  22  वर्ष  हों  7,  हमको  चाहिए  था  कि
 इस  मूमि  व्यवस्था  को  बदलते,  नये  कानून  बनाते
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 जिस  में  जमीन  को  जोतने  वाला  है  वह  उसका
 मालिक  होता  और  यूनिटरी  लंण्ड  टेक्स  होता,
 जमीन  पर  कोई  एक  ही  ट्रैक्स  लगता  ।  साथ  ही
 उस  टैक्स  को  आप  वैज्ञानिक  बनाते  तथा  उसकी
 आमदनी  पर  लगाते  ।

 ऐसा  न  हाने  से  होता  क्‍या  है  मैंने  देखा
 है  कि  एक  मीटिंग  में  श्री  भगत  भी  उपस्थित  थे,
 वहां  पर  मुखिया  लोग  जुटे  थे  ।  एक  मुखिया
 ने  कहा  कि  मेरे  पास  200  बीघे  जमीन  है,  लेकिन
 वह  मेरी  200  बीचे  जमीन  सूख  गई  है,  उसमें
 कुछ  उपज  नहीं  हुई  है  ।  एक  तो  उत्तकी  उपज

 सूख  गई,  फिर  भी  श्रापफकी  मालगुजारी
 सूखती  नहीं,  सिंचाई  सूखती  नहीं  ।  मैं  चाहूंगा
 कि  इस  पर  ध्यान  दिया  जाये  और  इसको
 सुधारने  की  कोशिश  की  ज/य  ।॥  मुझे  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय.  सरकार  भी
 चाहती  है  कि  भूमि  व्यवस्था  सुधारी  जाय

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  ग्रापका  समय
 खत्म  हो  गया  ।

 श्री  शिवपूजन  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  महोदय
 मुझे  कहना  तो  बहुत  कुछ  था  लेकिन  चू  कि
 प्रापने  कहा  है  कि  समाप्त  हो  गया  इसलिये
 मैं  अधिक  कछ  नहीं  कह  सक्  गा।  मैं  अपनी
 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 SHRI  DEVINDER  SINGH  (Ludhiana)  :
 Sir,  atthe  end  of  the  debate  in  which
 very  eminent  parliamentarians  have  spoken,
 as  I  stand,  it  will  be  disconcerting  for
 anybody,  and  for  a  person  like  me  who  is
 neither  an  original  nor  a  rapid-thinking
 person,  it  will  be  more  so.  Mr.  Deputy
 Speaker,  Sir,  you  are  partly  responsible
 for  my  dilemma  because  thuresday  last
 you  were  following  a  certain  order  of  call-
 ing  upon  the  speakers.  When  my  turn
 came,  you  deviated  from  that’  order  and
 called  upon  another  member  and  put  me
 right  at  the  end  of  the  debate.

 Sir,  I  will  not  concern  myself  with  the
 details  of  the  Budget  singly  because  that
 has  already  been  done  very  competently
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 before  me  by  various  speakers.  1  will!
 concern  myself  basically  with  the  rati-
 onale  of  the  Budget.  But,  before  doing
 that  are  afew  things  about  which  I  must
 say  something,  asI  have  stirred  up  too
 much  indignation  about  tham  to  be  conti-
 ued  in  silence.  Last  year  we  enforced  the
 wealth  taxnce  rather  a  meaningless  wealth
 tax  on  agricultural  holdings.  People  have
 talked  about  this  earlier,  but  I  would
 certainly  like  to  repeat  this  thouga  it  may
 be  alittle  tedious  to  the  House.  The  total
 return  form  the  so-called  wealth  tax  is  no
 more  than  Rs.  4.5  crores  but]  am  very
 confident  and  fairly  conservative  in  my
 estimate  that  from  the  base  of  this  Rs.
 4.5  crores  to  the  national  exchequers  Rs.
 I2.5  crores  will  accrue  to  the  lawyer,  to
 the  evaluator  and  to  the  income-tax  inspe-
 ctor.  One  point  might  be  made  out  that  it
 will  be  better  to  simplify  the  collection  of
 this  tax,  But  no  number  of  Acts  and  no
 number  of  rules  under  the  Act  can  do
 away  with  the  ignorance  and  the  gullibility
 of  the  farmer.  The  only  sensible  thing  to
 do  with  this  tax  is  to  remove  it  and  levy
 an  enhanced  progressive  slab  rate  of  taxa-
 tion  in  the  form  of  land  revenue  on  the
 land  of  the  agriculturists.  Is  there
 any  other  way  of  taxing  a  farmer  except
 the  traditional  methods  he  understands?  He
 cannot  understand  the  new  procedure.  I
 would  like  to  point  one  startling  from
 my  own  State  of  Punjab.  The  hon.  Chief
 Minister  of  Punjab  only  the  other  day
 made  a  speech  in  Ludhiana  in  which  he
 said  that  the  Punjab  Government  will  not
 be  a  party  to  collection  of  wealth  tax  for
 the  Central  Government.  I  hope  it  is
 clear  to  the  hon.  Members  of  the  House.
 Wha:  does  it  mean?  It  means  that  you
 have  a  right  to  assess  the  farmer  for  taxes
 but  you  will  not  beable  to  get  hold  of
 that  money  in  your  own  right  for  the  simple
 reason  that  all  the  arrears  of  your  taxes
 are  collceted  as  of  land  revenue  by  the
 revenue  authorities  of  the  States.  If  the
 States  do  not  co-operate,  it  will  be  really  a
 tough  job  to  get  this  money  and  there  will
 be  large  amount  of  unpleasantness  betwecn
 the  States  »nd  Centre.

 Secondly,  Sir,  :here  is  a  ghoulish
 measure  in  the  Budget  proposals  whice

 mehow  has  escaped  the  attention  of
 practically  everybody.  It  is  the  extension
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 of  capital  gains  tax  to  agricultural  proper-
 ties  in  urban  and  suburban  areas.  Mr.
 Deputy  Speaker,  Sir,  as  J  understand  it,
 the  base  year  for  the  calculation  of  the
 capital  gains  tax  is  ‘1954,  If  in  connection
 with  the  urban  and  suburban  land  you  take
 this  yerr  954  as  the  basic  year  and  calcu-
 late  your  gains  in  capitalit  would  mean
 that  you  will  be  discriminating  against
 the  urban  and  suburban  farmer  even  in
 relation  to  farmers  who  will  be  away  from
 the  towns.  Now,  Sir,  the  ugliness  of  the
 measure  is  manifest:  if  I  own  land  30  k.  Ms.
 away  from  the  town,  Iam  not  subject  to
 taxation  the  capital  gains  that  accrue  to
 me  On  account  of  inflation,  number  one;
 population  pressure,  number  two,  and
 agricultural  reasons,  number  three.  But  the
 agriculturist.if  he  is  a  suburban  farmer,
 has  to  pay  the  tax  on  all  these  gains.  Now, Sir,  the  Planning  Commission,  in  their
 Draft  Roport  on  the  Fourth  Five-year  Plan
 had  recommended  rather  heartlessly  and
 rather  callously-that  the  capital  gains  in
 urban  and  suburban  areas  on  agriculture
 land  should  be  ‘mopped  up’.  The  bright
 boys  of  the  Finance  Ministry  stuck  to  the
 Suggestion  and  they  are  to  mop  up  even
 what  is  given  to  the  farmer  by  way  of
 agricultural  increase,  by  way  of  inflationary
 increase,  and  by  way  of  increase  due  to
 Population  pressure  on  land.  Not  merely
 the  gains  that  have  accrued  to  the  farmer
 due  to  urbanisation,  but  all  the  gains  that
 have  accrued  to  urban  farmer.  Now  the
 Condition  of  the  suburban  farmer  and  the
 urban  farmer  is  this.  Every  year  hundreds
 and  thousands  of  them  are  dislocated  from
 their  social  life.  from  their  social  backg-
 round,  because  the  lands  are  acquired  by
 the  State  Govern  ५  local  bodies  and
 by  Central  Departments.  The  Land
 Acquisition  Act  in  its  wisdom  provides
 I5%  over  and  above  the  total  compensation
 due  to  the  farmer  for  loss  of  property,  for
 loss  of  social  background.  Blt  their,  the
 land  is  taken  away  and  they  don’t  have  any
 other  source  of  income.  They  are  reduced
 to  the  status  of  what  should  J  call  them
 unskilled  city  labourers.  And  we  pay  them
 I5%  over  and  rbove  the  actual  cast  of
 land  to  us,  so.  that,  they  may  have  some
 kind  of  compensation  for  this  disloation.
 But  the  currnt  measure,  in  its  stupidity,
 and  vulgarity,  seeks  to
 merely  that  5%  but  also  a  substantial
 part  of  what  was  origially  and  actually
 dae.  Let  me  ponit  out,  the  Capital  Gains
 Tax  makes  a  happy  startat  I5%  of  the

 take  away  not
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 gains  and  it  goes  up,  and  if  I  am  not  very
 wrong,  upto  13%  of  the  total  gains.  That
 means  you  are  taking  away  the  land  in
 970  but  paying  the  farmer  more  or  less
 the  price  he  used  to  get  in  1954,  This  is
 a  cruel  measure  and  it  requires  the  atten-
 tion  of  the  Finance  Minister  and  the
 Finance  Minister  of-State  immediately  and
 it  is  something  that  must  be  withdrawn.

 The  Budget  has  been  criticised  by  various
 kinds  of  socialists  in  this  House,  Mr.Masani
 Mr.  Mehta  and  Mrs.  Kripa'ani.  It  has  been
 supported  by  pro-socialist  elements  like
 Mr.  Dwivedy,  and  Mr,  Dange.  These  diffe-
 rent  kinds  of  socialists  were  unanimous  in
 asking  this  question;What  is  different  about
 this  Budget?  Mr.  Desai  in  his  reaction  to
 the  Budget  published  on  Ist  of  March  this
 year  said,  ‘‘this  Budget  will  generatc  black-
 money  and  it  will  also  send  prices  soring
 up.”  But  in  the  very  next  breath  he  said:
 ‘This  is  not  different  from  my  budgets;  I
 could  have  done  better.’  All  right  ;  he
 could  have  done  better;  but  nevertheless  it
 is  lucky  he  did  not  get  a  chance  to  repeat
 that  performance.

 One  honest  opinion  about  the  budget  came
 from  Mr.  Minoo  Masani  in  the  sense  that
 it  emerged  not  from  political  illwill  or
 jealousy  but  due  to  ideological  convictions
 and  reasons,  He  perpetrated  a  new  kind
 of  socialism  on  the  House  that  day.  He
 quoted  Sweden,  He  said  the  Swedes  were

 of  ,  Sweden  is  a  welfare
 State  and  is  blessed  with  the  highest  stan-
 dard  of  living  in  the  world,  but  at  the  same
 time,  it  also  has  the  highest  annual  rate  of
 suicides  in  the  world.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhray  :  Is
 that  a  budgetary  provision?

 SHRI  DEVINDER  SINGH  :  When  he
 spoke  about  it,  the  Member  was  quiet.

 That  kind  of  socilaism  probably  its  suc-
 cess  generates  too  much  pressure  for  the
 nerves  of  the  ordinary  individual.

 I  was  saing  that  the  difference  between
 the  previous  Budget  and  this  is  this,  There
 always  existed  a  glaring  contradiction  bet-
 ween  the  econmic  growth  of  our  country
 and  social  welfare.  It  was  always  there
 and  every  Finance  Minister  was  called  upon
 by  history  to  make  a  choice,  Unfortuna-
 tely,  roe  far  every  Finance  Minister  made  a
 choice  in  favour  of  industrial  growth  and
 sacrificed  social  welfare  at  its  altar,  For

 Sociali
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 the  first  time  —I  do  not  say  this  isa
 socialist  budget,  ic  is  not  a  socialist  budget this  Budget  makes  a  very  happy  departure form  the  previous  routine  in  the  sense
 that  there  is  a  new,  arcfreshingly  new,  aura
 of  social  and  politcal  awareness  about  it.
 This  Budget  makes  a  compromise  for  the
 first  time,  a  happy  compromise,  between
 Social  welfare  and  industrial  growth,  and
 while  making  this  compromise,  it  treads
 that  rather  thin,  hardline  path  between  two
 kinds  of  chaos.  You  could  have  opted  ent-
 irely  for  industrial  growth  and  forgotten
 social  welfare,  and  the  consequence  in  the
 country,  with  its  changing  politcal  values,
 would  have  been  anarchy.  Or,  we  could
 have  dwelt  entirely  on  social  walfare  and
 forgotten  growth,  Again,  the  result  would
 have  been  the  same,  that  is  a  kind  of  eco-
 Nomic  stagnation  degenerating  into  anarchy. This  Budget  does  not  undertake  to  change the  political  system  or  the  economic
 sytsem.  It  only  takes  the  best  advantage  of
 the  elbow  room  that  was  available  in  the
 existing  frame  work.  A  mere  annual  budget
 could  not  uandertake  to  rewrite  the  Consti-
 tution  of  the  Republic.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA
 (Barh)  :  I  am  grateful  to  you  for  giving me  this  opportunity  to  speak  on  the  Bud-
 get.

 This  Budget  has  come  at  a  time  when the  Prime  Minister  claims  herself  to  be the  harbinger  of  Progressivism  and,  as Mr.  Chandra  Jeet  Yadav,  one  of  the
 members  of  her  party  and  as  Mr.
 Tenneti  Viswanatham  said  to  my  surprise when  a  new  sunshine  has  come.  One  has
 Only  to  see  the  newspaper  reports  as  to  the
 wonderful  sunshine  that  has  come  on  the
 eastern  horizon  of  this  country.  This  mor-
 ning»  apart  from  th:  newspaper  reports:  a
 Photograph  has  appeared  inthe  Statesman
 where  you  san  sez  that  people  have  come to  attend  a  meeting  with  spears.  lathis,
 bhalas,  barchis,  swords  and  all  kinds  of
 things.  And  what  was  inside  their  pockets
 one  does  not  know.  Probably  most  of
 them  carried  bombs.  Why  should  people
 come  with  these  kinds  of  instruments  to
 attend  a  public  meeting?  But  who  is  going
 to  bother?  (  Interruptions  )
 ‘Let  hon,  Member  understand  that  the

 whole  financial  provision  that  this  House
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 is  makingis  for  running  this  country  in  a
 Proper  manner.  That  is  why  itis  relevant.

 5  hrs.

 What  exactly  is  this  new  sunshine,  is  quite
 visible  from  the  newspaper  reports.  The
 taxi  drivers  have  to  go  on  strike  and  if
 sometody  asks  them  why  they  are  going
 on  strike  they  say  it  is  because  they  are
 assaulted  by  every  body,  and  no_  body  is
 giving  them  _  protection.  Cinema—
 house  are  destroyed;  glass—panes
 are  broken  and  the  whole  buildilng  is
 destroyed  because  some  film  is  not  liked  by
 somebody.  This  is  the  kind  of  sunshine
 which  the  Prime  Minister’s  prerogative
 has  brought  in  this  country.  I  find  that
 some  people  can  see  with  eyes,  but  some
 people  cannot  see  even  with  their  eyes
 open,  This  is  the  sunshine  which  has  come
 on  the  eastern  horizon....

 SHRI  P.  GOPALAN  (Tellicherry)  :  How
 many  lives  were  burnt  in  Gujarat  ?

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA:
 I  donot  mind  the  credit  for  this  being
 given  to  the  Prime  Minister.  I  do  not
 mind  my  hon.  friend  Shri  Tenneti
 Viswanatham  giving  the  credit  for  this
 wonderful  sunshine  that  is  visible  in  this
 country,  which  will  destroy  democratic
 traditions  and  democratic  establishments
 in  this  country,  to  the  Prime  Minister.

 I  am  only  witnessing  the  tragic  spectacle
 of  many  people  saying  different  things  in
 private  conversation,  but  somehow  or  the
 other,  they  want  to  keep  the  Prime  Mini-
 ster  pleased,  and  therefore,  they  take  all
 opportunities  to  pay  her  lip--sympathy
 and  lip--appreciation.  [  would  have
 understood  if  this  would  have  been  real
 apprecation  ‘of  the  Prime  Minister.
 T  would  certainly  have  appreciated  that  a
 part  of  the  people  are  appreciating  her.

 SHRI  MANOHARAN  (Madras  North)  :
 Let  her  come  to  the  budget.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 He  would  not  understand  it.  Iam
 referring  to  this  becase  every  single  penny
 of  this  country,  the  tax--payers’  moncy  is
 being  used  for  destroying  the  country’s
 democracy.  That  is  why  I  am  referring  to
 this.  Let  him  keep  quiet.
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 SHRI  MANOHARAN  :  We  want  to
 listen  to  her.  Let  her  come  to  the  budgets

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 Stooges  do  not  understand  the  language  of
 democracy  and  the  well-being  of  the
 people.  Let  him  keep  quiet.

 ]can  understand  such  remarks,  because
 we  have  started  living  in  a  permissive
 society  of  double--talk  and  double--deals.

 SHRI  DHIRSWAR  KALITA  (Ganhato):
 Belated  wisdom.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 All  the  political  parties  have  becomes
 parties  with  belated  wisdom,  becasue  it  is
 these  parties  that  have  made  democratic  life
 in  this  country  very  unstable.  Therefore,
 it  may  be  belated  wisdom.  When  Shri-
 mati  Indira  Gandhi  was  made  the  Prime
 Minister,  we  never  expected  that  she  would
 give  this  country  ona  platter  to  the
 Soviet  Union.  That  is  why  it  is  belated
 wiedom  surely.  When  Shrimati  Indira
 Gandhi  was  made  the  Prime  Mtnister,  we
 never  bargained  that  she  would  give  this
 country  ona  platter  to  the  Soviet  Union
 and  the  Communist  Party,  That  was  not
 what  we  had  bargained  for.  itis  belated
 wisdom,  but  at  least  wisdom  is  there,  and
 we  shall  fight  for  the  democratic  tradition
 tothe  best  of  our  capacity.  I  do  not
 wonder  at  this  sorry  spectacle  that  most  of
 the  Congress  Members  sitting  on  that  side
 who  claim  themselves  to  be  Congress
 Members  have  no  words  to  say  in  defence
 ofthe  Prime  Minister.  Allthe  defence
 that  the  Prime  Minister  gets  today  is  from
 these  neo—friends,  who  are  more  intere-
 sted  in  the  defence  of  the  Prime  Minister
 and  liquidation  of  democracy.  And
 this  is  the  most  unfortunate  spectacle
 in  the  House  every  day  that  the  Congress
 Partyis  silent  andthe  expression  of  that
 party  looks  asif  itis  like  acow  and  they
 are  allowing  themselves  to  be  slaughtered,
 while  the  defence  of  the  great  Prime
 Minister  comes  only  from  these  handful
 of  people  the  Communists.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  P.C.
 SETHI):  The  hon.  Members  is  also
 with  new  friends.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 Ido  not  at  all  feel  concerned  about  the

 defence  of  the  Prime  Minister  by  these
 friends,  because  it  is  ultimately  for  the
 public  to  judge  today  or  tomorrow,  and
 the  people  of  india  will  judge.

 AN  HON.  MEMBER
 has  judged  already.

 The  public

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 Now,  what  is  the  budget  which
 has  come  after  all  this  persistent  saying
 that  a  new  area  will  be  ushered  in  ?  J  shall
 not  say  anything  On  my  own,  but  I  shall
 just  quote  what  the  Prime  Minister  herself
 has  been  saying  on  her  own.  In  all  her
 speeches,  the  Prime  Minister  has  been
 saying  that  this  requires  a  change  of
 psychology,  an  orientation  of  Government
 Policy  so  as  to  bring  a  new  horizon  of
 socialism  in  this  country.  Itis  being  said
 that  the  Planning  Commission  was  asked  to
 plan  in  such  away  that  socialist  society
 would  come.  It  is  from  the  pronouncements
 of  the  Prime  Minister  herself  that  I  would
 like  to  quote.  She  has  said  that  the  Congress
 has  always  championed  the  cause  of  the
 weaker  sections,  the  minorities  and  the
 oppressed,  and  this  would  continue  to  be
 the  policy  of  the  Congress.  In  the  first
 paragraph  of  the  Prime  Minister’s  famous
 Stray,  thoughts  note  we  find  :

 «to  impose  ceilings  on  unproductive
 expenditure  and  conscpicuous  consumption
 of  corporate  bodies”.

 Where  is  that  sentence  of  the  budget  ?
 What  has  happened  to  that  sentence  of
 the  Prime  Minister’.  She  started  her
 Stray  thoughts  with  this  connotation,  but
 not  a  word  is  there  the  Pp
 consumption  of  corporate  bodies,  and  not
 a  word  is  there  against  the  unproductive
 expenditure  in  the  public  sector  or  in  the
 private  rector  or  in  the  government  sector
 or  the  direct  departmental  sector.

 Then,  in  one  of  her  notes,  the  Prime
 Minister,in  order  to  take  advantage  of
 the  political  gimmickry-and  she  has  been
 able  to  take  lot  of  advantage  of  that,
 bacause  the  people  of  India  are  simple
 people,  innocent  people,  and  they  can  be
 fooled  for  some  time,  and  it  is  a  fact  that
 they  fooled  for  some  time.  have  been
 it  was  Abraham  Lincoln  who  said
 that  all  the  people  can  be  fooled  for  some
 time,  and  some  people  can  be  fooled  for
 all  time,  but  all  the  people  cannot  be
 fooled  for  all  the  time,  and  thatis  oxa-
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 ctly  going  to  happen  tomorrow.  Now,
 what  did  the  Prime  Minister  herself  say?

 The  Prime  Minister  has  said  that  a  review
 of  the  agricultural  wages  is  also  called  for
 inthelight  of  the  increased  yields  now
 obtaining.

 AN.  HON.  MEMBER  :  How  long  was
 she  fooled?

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 T  was  one  of  those  pople  who  never  allo-
 wed  ourselves  to  be  fooled,  but  the
 majority  of  the  Members  were  fooled,  and,
 therefore,  they  voted  for  the  Prime  Mini-
 ster.  But  I  was  never  one  of  them.

 Now,  where  is  the  review  of  the  agricul-
 tural  wages?  There  is  not  a  word  said  aga-
 inst  the  big  peasantry  getting  hold  of  the
 land,  bacause  we  know  that  about  one
 million  acres  of  land  is  under  either  urba-
 nisation  or  industrialisation  or  it  is  being
 transferred  to  some  othcr  proprietorial
 hand.

 SHRI  P.  GOPALAN  :  That  isa  correct
 point.  Hear,  hear.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 Let  him  kindly  listento  me,  There  is  a
 lot  of  sense  in  what  I  am  saying.  Let  him
 not  talk  nonsense  here.  Let  him  listen  to
 my  speech  and  then  say,  ‘hear,  hear’,

 ‘Nearly  one  million  acres  of  land  is
 being  taken  either  for  State  purposes  or
 for  urbanisation  or  for  industrialisation
 and  so  many  other  activites.  For  example,
 Bokaro  required  5000  acres  of  land,  that
 land  has  been  taken,  and  most  of  the
 people  have  become  landless;  they  had  a
 little  bit  of  land,  but  nowthey  have  lost
 it,  What  is  going  to  be  done  about  that?
 The  Agricultural  Labour  Inquiry  Commi-
 ttee  gave  a  report.  |  am  only  pointing  out
 what  the  Prime  Minister  herself  said.  She
 did  not  claim  that  she  was  a  mediocre;  she
 did  notclaim  that  was  like  one  of  the  pre-
 vious  Finance  Ministers;  she  said  that  she
 was  the  harbinger  of  a  new  dawn  in  this
 country,  and  that  is  why  the  Prims  Mini-
 ster  is  answerable  if  the  new  dawn  is  not
 visible  except  in  the  lathis  and  spears.
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 I  would  like  to  ask  whether  this  budget
 reflects  those  sentiments.  If  this  budget
 was  going  to  reflect  the  sentiments  and  the
 growing  desires  of  the  people  and  the
 dawn  that  was  visible,  was  it  not  obli-
 gatory  on  th:  part  of  the  Prime  Mini-
 ster  to  reflect  that  kind  of  sentiment  in
 the  budget  and  to  providefor  agricultural
 labour  which  is  being  eroded  as  an  insti-
 tution  considerably  by  not  only  urbanisa-
 tion  but  by  the  price  increase?

 Now,  I  come  to  the  taxes.

 AN  HON.  MEMBER  :  She  was  also
 having  a  zamindari  before.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 But  the  zamindars  had  the  capacity  to
 give  up  zamindari.  They  were  not  like  him
 grabbing  the  Soviet  Union’s  money  also
 for  personal  use.  We  were  zamindars  but
 we  surrendred  the  zamindarj  withut  any
 inhibition  and  without  caring  for  the  zam-
 indari;  but  we  donot  survive  on  Soviet
 money.  So,  let  him  keep  quiet.  We  surre-
 ndered  it  gracefully  and  with  happiness
 and  not  with  any  pangs,  But  the  new  zam-
 indars  are  not  prepared  to  surrender  their
 zamindari.  The  new  zamindars  opposite
 and  the  new  zamindars  on  this  side  are
 surviving  on  Sovict  money

 Now,  I  come  to  taxation.  The  Prime
 Minister  herself  has  said  that  she  has
 brought  forward  this  budget  for  the
 people's  good.  T  would  like  to  give  an
 example.  Take  the  case  of  the  exemption
 limit  of  Rs.  5000.The  increase  of  the
 exemption  limit  is  going  to  give  a  relief
 of  Rs.  ll  to  those  poor  people  who  were
 coming  within  that  income  slab.  What  the
 Prime  Minister  has  actually  done  is  this.
 Actually,  she  has  given  relief  by  way  of  Rs.
 ll,  but  she  has  taken  it  back  with  inte-
 rest.  She  has  given  arelief  of  Rs.  Il  per
 year  to  those  people  who  are  in  the  income
 group  of  Rs.  5000,  but  by  taking  away
 the  dependent  parents’  allowance  of  Rs.
 20,  she  has  taken  away  from  the  lowest
 income  group  people  whatever  relief  she
 has  given.  She  has  withdrawn’  Rs.  20
 allowance  for  dependent  parent  and  thus
 she  has  taken  away  Rs.  9  from  those  very
 people  whose  cause  she  wants  to  cham-
 pion.  Thatis  about  the  income  group
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 below  Rs.  5,000.  If  anybody  had  occa-
 sion  to  go  to  the  market,  he  will  find  that
 the  price  of  every  item  of  the  consumer
 goods  have  increased  becausc  of  the  excise
 duties  levied  on  a  number  of  components  :
 These  are  invisible  to  the  common  man  as
 they  are  not  tax  ona  complete  or  finished
 item;  they  are  taxes  on  component  parts
 which  go  into  ths  making  of  a  complete
 item,  There  isaten  percent  duty  ona
 number  of  such  items  which  means  that
 the  price  of  the  manufactured  item  will
 be  definitely  more.  Prices  have  already
 gone  up  to  by  seven  per  cent  in  one  year.
 The  prices  are  going  up  inspite  of  what
 the  Prime  Minister  may  say  about  agricul-
 tural  production.  !  am  surprised  how  at
 a  time  when  the  price  line  has  started
 becoming  slippery  she  has  taxed  a  large
 number  of  items  at  ten  per  cent  excise
 duty,  Ultimately  these  rises  will  fall  on
 the  consumer.  Is  it  something  that  the
 House  does  not  understand?  The  money
 that  is  collected  from  the  industrialist  or
 Producer  by  way  of  tax  at  any  stage  of
 Production  uitimately  has  to  be  paid  by
 the  consumer  of  thatitem,  The  consumer
 in  India  is  a  voiceless  entity  and  is  not
 taken  care  of  by  anybody.  Therefore,  I
 consider  this  an  immoral  budget.  I  say
 so  because  of  the  nature  of  the  proposals
 embodied  in  it;  because  is  taxes  people
 without  manifestly  telling  them;  it  is  done
 in  such  a  way  that  the  consumers  do  not
 even  realise.  But  surely  they  will  realise  it
 some  day,  if  not  today.  That  is  way  I
 am  surprised  when  leftists  commend  the
 budget.

 When  the  price  level  is  showing  signs
 of  instability  there  is  deficit  financing.  The
 State  budgets  of  nine  States  have  come  and
 the  deficit  is  about  Rs.  ‘150  crores  and  the
 total  deficit  financing  for  the  States  is
 likely  to  be  around  Rs.  280  or  Rs.  300
 crores,  The  provisionin  the  Central  Bud-
 get  is  fora  deficit  financing  of  Rs.  225
 crores.  But  it  will  be  more  as  many  hon.
 Members  had  aready  explained  the  receipts
 had  been  overestimated  and  this  may  well
 go  beyond  Rs.  300  crores.  All  these  have
 an  inflationary  potentiality.  These  meas-
 ures  have  come  at  this  time.  What  about
 the  money  supply  position’?  The  Reserve
 Bank  is  calling  for  a  credit  squeeze.  Why?
 The  Prime  Minister  says  that  she  wants
 industrial  development  and  is  giving
 lollypops  to  the  country.  The  corporate

 sector  has  been  left  untouched  so  that
 Birlas  and  Tatas  may  be  created,  But  the
 Reserve  Bank  says  :  do  not  involve  your-
 self  in  credit  expansion  programmes.  It
 wants  to  put  checks  on  the  channels  of
 credit  flow  because  of  the  inflationary
 Potential  created  by  the  huge  investment
 Programme.  Apart  from  that,  savings  have
 dropped  from8  per  cent  to  5  or  5.5
 percent.  Would  the  Prime  Minister
 explain  what  will  happen  if  the  money
 supply  is  going  to  increase  by  ten  per
 cent  and  the  savings  drop  from  है  per  cent
 to  5  per  cent?  There  is  abig  vacuum.  In
 sucha  situation  the  axiomatic  truth  is
 that  the  prices  are  going  to  cise
 more.

 Then  there  is  the  question  of  unemploy-
 ment.  I  read  an  article  by  the  persident
 of  India.  Mr.  Giri.  He  says  that  unemp-
 loymentin  this  country  is  from  ten  to
 fifty  million,  I  was  surprised  at  the  nature
 of  the  brief  that  the  persident  of  India  gets
 from  this  Government.  It  keeps  even  the
 Persident  of  India  in  the  dark  about
 the  correct  unemployment  figures.  I  know
 that  the  president  of  India  has  made  many
 good  suggestions  inthe  article  which  he
 had  wrirten  on  his  own  assessment  of
 the  unemployment  problem,  It  says  that
 the  figure  is  any  where  between  ten  fifty
 million,  If  thatis  the  connotation  of  the
 Problem  that  we  understand,  the  solution
 is  faraway,  far  from  you.  You  are
 dreaming  of  the  solution;  you  are  not  pro-
 viding  any  solution,  even  if  we  take  that
 figur  anywhere  near,  because  in  crores  the
 Government  of  India  is  functioning,  with-
 out  any  sence  of  responsibility  and  obli.
 gation,  If  they  function  like  that,  if  they
 can  misinfrom  the  President  who  says  that
 unemployment  is  anywhere  from  40  million
 to  50  million,  I  think  something  must  be
 done  about  this  in  an  emergent  maner.  I
 do  not  see  that  in  the  budget.  This  budget
 was  a  people's  budget,  according  to  them.
 But  |  would  like  to  ask,  how  this  budget
 is  goingto  solve  the  problem  of  unemp-
 loyment,  a  problem  which  has  become
 such  an  acute  problem,  that  everybody
 says  that  this  is  number  I  problem  in  this
 country.

 Apart  from  the  fact  that  today  there  is
 also  underemployment,  with  the  tribals  and
 the  Harijans  and  so  many  other  people
 having  only  half  the  work  like  agricultural
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 labour.  According  to  the  President  of
 India,  under-employment  is  from  00
 million  to  50  million,  Therefore,  today,
 the  problem  of  providing  employment  is
 not  in  respect  of  5  million  people  but  of
 200  million  people.  This  budget  does  not
 even  scratch  that  problem,  what  to  say
 about  trying  to  solve  that  problem,  That
 is  why  |  made  a  remark  about  the  budget
 saying  that  it  was  a  political  gimmickry
 and  lollipop  given  to  the  country  by  the
 Prime  Minister.

 I  now  come  to  last  point  and  that  is
 about  drug  prices,  The  components  of
 drugs  have  been  taxed  by  the  Finance
 Minister,  Today  we  find  that  drug  prices
 have  soared  skyhigh,  and  even  the  topmost
 negotiations  that  Dr.  Triguna  Sen  had
 have  not  been  able  to  do  anythingin  this
 matter.  The  tragedy  in  this  country  is,
 that  something  has  to  bz  pointed  out  either
 by  America  or  by  the  Soviet  Union.  The
 American  Congress  carried  out  a  study
 about  the  spurious  drug  racket  going  on
 in  India,  and  the  Government  of  India  is
 blind  to  that;  it  does  not  say  anything
 about  it.  Itis  the  American  Congress’  study
 which  had  really  to  expose  this  scandal!  of
 spurious  drugs  racket.  I  would  like  to
 read  one  sentence  from  there,  which  says,
 that  the  entiled  companies  have  imported
 into  India  certain  antibiotics  worth
 about  Rs.  8  crores  and  sold  them  for  Rs.
 80  crores.  They  were  importing  Rs.  8
 crores  Worth  of  anti-biotics  and  selling
 them  to  the  miserable  people  in  this  coun-
 try  for  Rs.  80  crores.  The  Government
 was  at  that  time  wooing  the  American
 Government  and  the  American  vested
 interests.  I  do  not  know  how  the  leftists
 also  recally  can  have  faith  in  the  Prime
 Minister,  We  know  when  the  Americans
 protested  aloud  the  cultural  centres  were
 allowed  to  continue,  But  when  this  country
 protested  about  unauthorised  structures,
 being  put  up  by  Soviet  Union  they
 said  that  all  the  cultural  centres  will
 be  closed.  This  is  what  the  Government
 does;  sometimes  going  into  the  lap  of
 the  Americans  and  sometimes  going  into
 the  lap  of  Soviet  Russia.  Never  is  this
 Governmen  in  the  confidence  of  the
 people  of  this  country,  as  it  should  be.

 Therefore,  I  would  like  to  submit  that
 the  Prime  Misister  should  have  shown
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 concern  about  this  drug  racket  which  is
 going  onin  this  country  and  done  some-
 thing  aboutit.  I  would  suggest  that  a  Par-
 liamentary  Committee  be  apointed  to  go
 into  the  entire  question  of  drug  pricing.
 This  kind  of  eye-wash  which  Dr.  Triguna
 Sen  tries  to  bring  about,  through  his  state-
 ments,  we  are  not  reconciled  to  that.  Let
 a  Parliamentary  Committee  go  into  the
 entire  question  of  drug  pricing  and  let  it
 settle  the  reasonable  prices  for  drugs.

 So  much  has  been  said  that  the  Prime
 Minister  has  set  apari  some  money  for
 Stale  assistance,  It  is  just  patronage,  be-
 cause  the  Prime  Minister  has  lost  all  creden-
 tials  about  her  bona  fides  in  this  country.
 She  is  regarded  with  suspicion  by  every-
 body  in  this  country,  even  by  those  who  are
 sitting  there,  who  in  private  express  what
 they  cannot  say  here,  I  understand  and  I
 quite  sympathise  with  them,  I  do  sympa-
 thise  with  them;  thatis  why  a  person  like
 Shri  Chandrajit  Yadav,  who  is  very
 vocal  person,  who  made  a  speech  defend-
 ing  everything  undefensible,  talked  about
 this  being  a  people's  budget:

 गालिब  वर्जीफा  खार  हो,  दो  शाह  को  दुच्मा ।
 वो  दिन  गए  कहते  थे,  नौकर  नहीं  हूं  मैं  ॥

 I  do  understand  the  plight
 of  the  Ministers,  the  Members  of
 Parliament,  over  there,  who  would
 like  to  guard  their  seats;  their  committees;
 whould  like  to  guard  their  delegations.  [
 quite  sympathise  with  everything.  I  have
 no  grievance  about  it.  But  the  point  is,  the
 Prime  Minister  has  lost  her  credentials
 completely  in  this  country.  Even  she  has
 to  say,  ‘‘I  hear  rumours’.  Is  it  the  job  of
 the  Prime  Minister  to  make  statements  on
 the  basis  of  hearsay  and  rumours?  It  is  not
 becoming  ofa  Prime  Minister  to  do  so.
 By  marking  such  remarks  she  has  reduced
 the  position  of  Prime  Minister  to  a  laugh-
 ing  stock  in  the  world.  Jtis  not  the  job  of
 the  Prime  Minister  to  make  remarks  on
 hearsay.  As  the  head  of  the  Government,
 it  is  her  responsibility  to  say  something
 only  after  duly  ascertaining  the  facts  and
 not  make  remarks  On  the  basis  of  hearsay.

 The  question  is  not  that  she  will  use
 this  money  as  patronage  or  not;  the  ques-
 tion  is,  by  the  way  she  has  been  conduct-
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 ing  herself,  the  country  has  lost  faith  in
 her;  the  federal  tructure  has  lost  faith  in
 her.  Otherwise,  why  is  it  that  when  the
 DMK  is  supporting  her  Government  here,
 their  Chief  Minister  has  been  saying
 consistently  that  there  should  be  complete
 decentralisation  of  economic  resources  ?
 If  they  had  so  much  faith  in  the  propriety
 and  justice  of  the  Central  Government,
 they  would  not  make  that  demand,  Why
 is  Mr,  Jyoti  Basu  demanding  that  more
 economic  responsibility  be  given  to  the
 States?

 I  would,  therefore,  submit  that  the  Fin-
 ance  Commission  in  the  country  may  be
 made  into  a  permanent  commission.  Let  all
 the  States  feel  that  justiceis  being  donc  to
 them.  Let  the  membership  of  the  Finance
 Commission  consist  of  neutral.  objective
 people,  so  that  it  may  disburse  the  amouut
 of  Rs.  75  crores  among  the  States  with  a
 certain  sense  of  propriety  and  fairness.  I
 am  sure  all  the  States  and  the  Centre  will
 be  able  to  present  their  case  to  the  Fina-
 nce  Commission  and  they  will  get  a  fair
 and  objective  treatment  in  the  matter  of
 disbursement  of  funds.  That  is  why  there
 is  need  to  create  a  permanent  Finance
 Commission.  The  Prime  Minister  does  not
 have  time  to  read  the  reports  of  the
 Administative  Reforms  Commission,  The
 inter-State  committee  of  the  ARC  presided
 over  by  Mr.  Setalvad  recommended  that
 there  should  be  a  permanent  Finance
 Commission  to  look  after  the  disburse-
 ment  of  aids  and  grants  by  the  Govern-
 ment  of  India  to  the  States,  because  the
 States  are  being  reduced  to  the  status  of
 dole-accepting  authorities.  It  does  not  be-
 come  of  the  status  and  dignity  of  the
 States  to  seek  doles  and  smiles  from  Mrs.
 Gandhi.  They  have  to  smile  to  seek  doles.
 Many  leaders  in  Rajasthan  say,  ‘*What
 could  be  done?  If  we  had  not  supported
 Mrs.  Gandhi,  our  people  in  Barmer
 would  have  died.”  But  what  about  the
 people  of  Banaskantha?  They  have  been
 suffering  from  famine  for  more  than  2  years.
 The  Prime  Minister  went  to  Gujarat  and
 when  it  was  pointed  out  to  her  that  famine
 relief  has  not  flowed  into  Banaskantha  for
 more  than  2  years,  she  said,  ‘‘Probably  I
 had  signed  it;  it  must  be  lying  somewhere”,
 The  people  of  Banaskantha  who  are  dying
 of  starvation  can  be  made  into  a_  political
 instrument.  They  are  being  treated  with
 a  pathy  and  she  says,  ‘‘The  famine  relief
 must  be  lying  in  the  files  somewhere”

 and  in  the  meanwhile,  how  many  people
 and  cattle  have  died?  Therefore,  we
 demand  a  permanent  Finance  Commission,
 80  that  every  State  may  get  justice.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Mr,
 rika  Prasad  Sinha.

 Mud-

 SHRI  RANGA  (Srikakulam)  :  We  have
 been  waiting  for  the  past  4  or  5  days  for
 the  second  speaker  from  my  party.  How
 long  will  this  discussion  continue?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  _  had
 eight  hours  more  at  the  time  when  we  be-
 gan  this  debat  and,  therefore,  I  suppose
 this  debate  will  continue  tomorrow  also.

 SHRI  RANGA=  The  whole  of  tomo-
 rrow?  [In  that  case,  we  are  entitled  to
 two  more  speakers.  Now,  how  long  are
 going  to  wait?

 MR.DEPUTY-SPEAKER  :  I  am  not  go-
 ing  to  allow  this  kind  of  discussion.

 SHRI  RANGA:  If  you  want  us  to
 behave  in  a  decent  manner  then  the
 Chair  has  also  to  behave  in  a  decent
 manner.  How  long  are  we  to  wait  for
 our  second  speaker  to  be  called?

 5.25  hes.

 [Suri  K,N.  Tiwari  in  the  Chair}

 झो  मुद्रिका  सिंह  (ओरंग/बद)  :  सभा-
 पत्ति  महोदय,  मैं  अमी  श्रीमती  तारकश्वरी  जी
 के  माथण  को  बड़े  गोर  से  सुन  रहा  था।

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :  Sir,  as
 desired  by  you,  I  have  given  the  point  I
 want  to  raise  in  writing  to  the  Secretary.
 Please  let  me  know  when  |  will  be  allowed
 to  raise  it.

 सभापति  महोदय  :  आपने  उन  को  लिख
 क्र  दिय।  था,  जब  वह  आयेगे  तब  आप  उस
 प्वाइन्ट  को  उठाइयेग।  |

 दी  मुदिका  सिंह  :  समापति  महूंदथ,  मुझे
 अमी  श्रीमती  तारकेश्वी.  सिन्हा
 जी  के  माषणण  को  सुनने  का
 अवसर  मिला  |  मुझे  उन  की  बात  सुनकर
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 काफी  आश्चर्य  हुआ  |  जहां  साल  भर  पहले  जब
 मोरारर्ज'  भाई  बजट  पेश  करते  थे,  तो  उस  में
 उनको  बर/बर  रोशनी  ही  रोशनी  दिखाई  पढ़ती

 झोमती  तारकेइवरी  सिन्हा  :  एसी  बात  नहीं
 थीं,  आप  मेरा  माषण  निकाल  कर  पड़
 लीजिये  ।

 श्री  मुद्रिका  सिह  :  हर  बजट  पर  आप  जरूर
 बोलती  थी  और  मैं  आपके  बोलने  के  ढंग  की
 प्रशंसा  करता  था  -वाह.  मोरारजी  भाई  के
 बजट  के  एक  एक  वाक्य  में  इन्हें  प्रखर  रोशनी
 दिखाई  पड़  रही  है,  लेकिन  आज  जब  हमारी
 प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जी  ने  बजट  पेश  किया
 तों  न  जाने  क्‍यों,  रोशनी  की  बात  कौन  कहे,
 चारों  तरफ  अन्धेरा  ही  अन्धरा  दिखाई  देता  है  |
 इतना  ही  नहीं,  समापति  महोदय,  शायद  पहले
 के  बजट  में  हर  बात  में  नेतिकता  दिखाई  पड़ती
 थी.  चाहे  फर्टिलाइजर  पर  टैक्‍स  लगे,  चाहे
 इन्डाइरक्ट  टैक्सेज  क।  बोझ  गरीबों  पर  पड़े
 चाहे  गरीबों  का  आर्थिक  मेरूदण्ड  ही  टूट  जाय,
 लेकिन  आपके  मुह  से  मैंने  कमी  नहीं  सुना  कि
 वह  इम्मौरल  बजट  है  ।  लेकिन  आज  जब  पहलें-
 पहल  पुरानी  रुद्गीवादिता  को  तोड़  कर  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  रूमाजबाद  की  ओर  कदम  उठाया,  एक
 विकासोन्मुख  बजट  पेश  किया,  गरीबों  के  लिये
 राहत  के  उपाय  जुड़ाये,  तो  ्ापने  कहा  कि  यह
 इम्मो रल  बजट  है  इन  सारी  बातों  का  सुन  कर
 मुझे  बहुत  आइचर्य  हुआ  इस  लिए  कि  मैं  और
 वह  दोनों  एक  ही  जंगह  से  ७४  रहे  है  और
 एक  ही  पथ  के  फ्थिक  हैं,  इसलिये  ज्यादा
 आइचर्य  हुआ  |

 फिर  मी  रुच्चाई  को  मानना  चाहिये
 मैं  इस  बात  को  म,नता  हूं  कि  यह  बजट  नहीं
 पूर्ण  रण  समाजवादी  बजट  नहीं  है,  लेकिन
 यह  मी  मानता  हुंकि  |  समाजवाद  की  ओर
 यह  पहला  कदम  है  1  यह  बात  ठीक  है  कि
 इस  देश  की  सारी  समस्यांभों  और  गरीबी
 को  समस्‍या  दूर  नहीं  होगी,  लेकिल  यह  भी
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 सच्चाई  है  कि  जिस  ईमानदारी  और  सच्चाई  के
 साथ  बहादूरी  के  साथ  हमारे  अथं  मंत्री  ने  इस
 बार  जो  कदम  उठाथा  है  और  जिस  तरह
 से  एक  नई  दिशा  का  दिग्दर्शन  कराया  है,  यदि
 इसी  मुस्तेर्द।  बौर  उत्साह  के  साथ  हमारे  साधन
 बड़ते  जांय  तो  समाजवाद  हम  लायेंगे  जरूर  लायेंगे
 श्रौर  गरीबी  दूर  होगी  ।  समाजवाद,  समापति
 महोदय  कोई  पकी  पकाई  रोटी  नहीं  है,  कोई
 मखा हो,  उस  परस  दें  शौर  वह  खा  ले ।
 समाजवाद  तो  जीवन  की  एक  प्रति  हैं  भौर
 प्रज।तांत्रक  व्यव्सथा  मे  एक  दिन  में
 तो  समाजवाद  लाथा  नहीं  जा  सकता  है
 शायद  किसी  व्यवस्थ।  में  भी  नहीं  लाया
 जा  सकता  हैं  ।  हम/<  नक्सालईट  दोस्त  भी
 एक  दिन  में  चाहें  कि  बम  और  गोले  के  साथ  ले
 द्रावें  और  श्राज  सारी  सम्पत्ति  का  समान  वितरण
 भी  देश  में  गोली  और  बन्दूक  के  जोर  से  कर
 दें  विधान  को  खत्म  व.रके  तब  भी  क्‍या  गरीबी
 दूर  हो  जायेगी  ?  नहीं,  इसके  लिए  उत्पादन
 बढ़ाना  पड़ेगा  ny  देश  मे  ज्यादा  दौलत  उत्पश्न
 करनी  पड़ेगी  शरीर  साथ  ही  दौलत  को  नियोजित
 आर  समान  वितरण  करेगे,  तभी  सही  माने  में
 सम।|जवाद  आ।येगा  |  इसलिए  सबसे  जरूरी  है  कि
 देश  में  दौलत  कंसे  बढ़े,  उत्पादन  कंसे  बढ़े  ।  आज

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  जो  बजट  रखा  है,  मैं  तो

 कहूंगा  कि  पहली  बार  यह  प्रोडक्शन  झोरिएन्टेड
 बजट  है  और  इस  रास्ते  पर  हम  आंगे  चल  सकते

 हैं

 मैं  एक  दा  बाते  ही  कहना  चाहूंगा।
 बड़ा  श्रच्छा  होता  भगर  इस  वजट  में  केरोसीन
 दल'  चीनीं  या  प्रल्म्यूनियम  जंसी  चीज़ों  पर

 हम  कर  न  लगाते  |  आप  कह  सकते  हैं  कि

 एक  तरफ  तुम  प्रोडक्शन  ओरिएमन्टेंड  बजट  कहते
 हो,  देश  में  दौलत  बढ़ाना  चाहते  हो  तो  पूंजी
 का  निर्माण  होना  चाहिए  पर  दूसरी  ओर  तुम  कर
 का  बिरोध  करते  हों  यह  तो  विरोधामास  हैं  |

 नहीं  एसी  बात  नहीं  है।  इन  चीजों  पर,  जैसे

 अलम्पूनियम  पर  कर  बढ़ेगातो  आज  सारी

 एलेट्रिक  में  अलम्यूनियम  के  तार  लग  रहें  हैं
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 वहां  पर  उसकी  प्राइस  बढ़ेगी  तो  एग्रीकलचर
 पर  भी  उसका  बोझ  पड़ेंगा  ।  इसी  प्रकार  झगर
 केरोसीन  तेल  पर  कर  बड़ेगा  तो  झोषडीयों
 में  तो  मिद्री  का  तेल  ही  जलाया  जाता  है
 उन्हीं  पर  इसका  बोझ  पड़ेगा  क्‍योंकि  अटूटा-
 लिकाओं  में  तों बिजली  ही  जगमगाती  है  ।
 सभापति  महोदय,  मैं  कहना  चाहत  हूं  कि
 कारपोरेट  सेक्टर  को  जो  छोड  दिया  गया  है
 उसपर  ध्रगर  एक  परसन्ट  भी  कर  बढ़ा  दिया
 जाये  या  दो  प्रसेन्ट  बढ़ा  दिया  जाये  तो
 उससे  इस  क्षर्तिपू्ति  की  जा  सकती  है।
 केरोसिन  तेल  चीनी  तथा  एल्यूमिनिथम  पर
 इन्डायरेक्ट  टैक्सेज  के  द्वारा  जो आपको  आभदनी
 होगी  उस  को  आप  कारपोरेट  सैक्टर से
 पूरा  कर  सकते  है  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  अर्थ-
 मंत्री  मेरे  सुझाव  पर  अवश्य  ही  ध्यान  देंगी।
 उज्वल  बजट  रूपी  चन्द्र  में  यह  जो  दो  तीन
 गरीबों  पर  बोझ  लादने  वाले  कलंक  हैं  इन  को
 प्रगर  घो  दें  तो  यह  बजट  निष्कलंक  बजट  हो
 जायेगा  ।  यही  मुझे  कहना  हैं।

 इस  सिलसिले  में  एक  चीज  श्रौर  कहना  चाहता
 हूं  ।  बजट  में  यह  जो  कुछ  कहा  गया  है  कि
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  हम  बहुत
 कछ  उपाय  करेंगे  ।  ठीक  है,  करना  चाहिये
 लेकिन  हमारी  समझ  मे  नहीं  श्राया  कि  बजट
 में  जो  रीजनल  इम्बेलेसेज  हैं  जो  प्रादेशिक
 विषमता  हैं  उस  की  ध्रोर  इस  में  ध्यान  क्‍यों
 नहीं  गया  ?  जहां  पंजाब  में  पर  कैपिटा  इनकम
 4  सी  रूपये  है  वहाँ  बिहार  में  पर  कंपिटा

 इन्कम  70  या  75  पर  आ  गई  ।  जो  बिहार
 श्राज  से  दो  तीन  साल  पहले  प्रति  व्यक्ति,  आय
 में  नीचे  से  चौथे  स्थान  १५  था  वह  प्राज

 खिसक  कर  लास्ट  हों  गया  है,  यह  जो  कमजोर
 पिछड़े  हुए  राज्य  है  इन  को  भी  ऊपर  उठाने
 के  लिए  कुछ  करन  चाहिए  था  और  करना
 चाहिए  1  यह  भी  एक  समाजवाद  की  मांग
 है  जो  वलित  है,  अपमानित  हैं,  ताड़ित  है,  नीचे
 है  उन  को  हम  उथाकर  समान  स्तर  पर  लाएं  1
 जब  व्यक्ति  के  लिए  यह  सिद्धात  हैं  तो  जो  राज्य
 पिछड़े  हुए  जैसे  बिहार,  बंगाल.  आसाम,  काश्मीर
 और  उतर  प्रदेश  भी  है,  इन  राज्यों  को  उचित
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 हिस्सा  दे  कर  ऊपर  उठाना  चाहिये।  उदाहरण
 के  लिए  मद्रास  को  ल॑।जिये  |  स्वराज्य  होने  के
 बाद  भ्रब  तक  22  वर्षों  में  35  करोड़  रूपया
 बिजली  के  लिए  केन्द्र  सरक/र  की  शौर  से
 मद्रास  को  मिला  जब  कि  बिहार  जो  कि  वहां
 सें  4  गुना  है  उस  को  सत्रह  भ्रठारह  करोड़  ही
 मिला  ।  बिहार  आबादी  में  चौगुना,  एरीया
 मेंचीगुना

 भ्रोमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  :  मेरी  ही  वात
 तो  आप  कह  रहे  है  लेकिन  जरा  खूब
 सूरती  से  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  मुद्रिका  सिह  :  मैं  कह  रहा  हूं.  आप
 की  बात  ।  लेकिन  कल  तक  जं।  अप  कहती  थीं
 वहू  आज  बदल  दिय।  इसलिए  मुझे  आइ-
 चर्य  हुआ  |

 तो  मैं  कह  रहा  था  कि  इस  तरह  से  जहां
 तक  इ  रीगेशन  का  सवाल  है,  बिहार  राज्य  हमारा
 नदियों  क।  र/ज्य  है।  उत्तर  बिह।र  फुल  आफ
 रिवर्स  साउथ  बिहार  तो  रत्नागर्भा  बसुन्धरा  है
 ही,  अंलूविअल  साथल  दुनिय।  की  सब  से  बढ़ी
 उपजाऊ  भूमी  है।  लेकिन  वहां  के  रहने  वाले
 इस  देदा  में  सब  से  ज्यादा  निर्धन  है।  धनधान्य
 से  पूर्ण  बिह/र  राज्य  में  इस  देश  के  सब  से
 निर्धन  लोग  रहते  है  यहां  की  पर  कंपिटा  इनकम
 सब  से  कम  है  1  कक्‍य।  समाजवद  और  न्याय  की
 यह  मांग  नहीं  है  कि  जो  राज्य  पीछे  पड़े  हुए  हैं
 कमजोर  है,  पिछड़े  हुए  हैं  उन  को  केन्द्र  ज्यादा
 मदद  करके  आगे  बड़ाए  ?  कॉ4ला  और  लोहा
 हमारे  यहां  बदा  होंत।  है  लेकिन  पंजाब  के  हर
 बाजार  में  फैक्ट्रियाँ  चल  रहीं  हैं  काटेज  इंडस्ट्रीज
 जहां  पर  छड़े  और  करुगॉंटड  शीट्स  बनते  है
 कोबला  हमारे  यहां  लोह।  हमारे  यहां  लेकिन
 हमारे  यहां  काटेज  इंडस्ट्रीज  नहीं  है  ।

 किसान  के  बोझ  को  और  अन  एम्प्लायमेंट
 को  हल  करने  की  ब।त  बजट  में  कही  गई है ।
 लेकिन  बहू  कैसे  हल  होगा  जब  तक  कि  स्माल
 स्केल  और  क/टेज  इंडस्ट्रीज  को  पह  बढ़े  पैमाने  पर
 विकसित  नहीं  करेंगे?  घरती  पर  जो  wT  बढ़  रहा
 गाबों  में,  उस  में  हम  पूर्ण  बेक/रों  या  अर्घ  बेकारों
 को  क/म  नहीं  दे  सकते  है।  बिहार  में  इंडस्ट्रियल
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 फ्री  मुद्दिका  सिह]

 डेवलपमेंट  होना  चाहिये  था जिस  के  लिए  वहां
 रिसोर्सेज  उपलब्ध  है  लेकिन  वह  नहीं  हो  पा

 रहा  है।  मैं  अर्थ  मंत्री-  से  दरखास्त  करना

 चाहता  हूं  कि  जब  तक  कथर्ना  और  करनी
 में  समता  न  हों,  तब  तक  उस  को  प्रति-
 क्रियावाद  कहते  है  |  जहां  हम  कमजोर  सेक्शंस
 को  उठाने  की  बात  करते  है,  समाजबाद  का
 स्वप्न  देखते  है,  समाजबाद  की  बात  करते  हैं
 वह  केवल  व्यत्ति  को  ही  उठाने  से  पूरा  नहीं
 होगा,  बल्कि  पिछड़े  राज्योंको  भी  इन्डस  ट्रीयली,
 एग्रीकल्बरली,  सोशली  और  हर  तरह  से  उपर
 उठाना  पड़ेगा  ।  कम  से  कम  जो  पंजाब  का
 आज  अ।र्थिक  स्तर  है  जब  तक  उस  के  बराबर
 हम  पिछड़े  हुए  राज्य  को  नहीं  लाएंगे  तब
 तक  सही  ससाजवाद  नहीं  आ  सकता  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  लिए  बजट
 का  समर्थन  कर  रहा  हूं  कि  कम-से  कम
 सही  दिश।  मे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  एक  सही
 कदम  उठाय।  है।  इस  का  समर्थन  करते  हुए
 मैं  प्रधान  मंत्र  को  धन्यवांद  देता  हुं।

 SHRI  N.K.  SOMANI  (Nagaur)  :  Mr.
 Chairman,  Sir,  before  I  proceed  with  the
 presentation  of  my  views  on  the  current
 Budget  proposals.  I  would  like  to  state,
 briefly,  the  theme  of  the  presentation  on
 which  there  is  a  great  deal  of  misunderst-
 anding  and  people  are  madeto  believe
 that  there  is  an  anti-thesis  between  econo-
 mic  progress  and  social  progress.

 I  would  like  to  begin  by  saying  that
 economic  progress  and  social  progress  go
 together  given  the  right  economic  climate
 and  there  is  absolutely  no  conflict.  There
 is  obsolutely  no  anti-thesis  at  all  except
 when  the  State  like  ours  misdirects  the
 economy  as  has  been  done  for  a  large  num-
 ber  of  years.  If  the  purpose  of  raising
 the  standards  of  living  as  quickly  and  for
 as  many  as  possible  is  to  be  mis-spelt  as
 socialism  or  by  any  other  word,  then  there
 are  certaini  mperative  steps  that  any  Gove-
 rnment  will  have  to  take  as  for  as  the  eco-
 nomic  progress  is  concerned.  Then,  the
 budget,  as  an  instrument  of  fiscal  and
 economic  reforms,  the  industrial  licensing
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 Pol'cies,  the  general  environment  for  rapid
 industrialisation  and  the  credit  policies  will
 all  have  to  be  attuned  and  will  have  to
 bein  harmony  so  that  the  economic  pro-
 Bress  can  be  achieved  at  a  quick  pace,
 All  these  endeavours  will  have  to  be  in
 the  direction  of  creation  and  delivery  of
 standards  of  living.  This  is  my  definition
 of  socialism  that  the  Government  at  the
 Centre  will  have  not  only  to  create  but
 make  it  possible  for  a  delivery  of  those standards  of  living  to  as  many  peop-e  as
 Possible.  In  defining  socialism  they  will
 have  to  realise  that  economic  loss  and
 systems  and  rules  and  regulations  are  ruth-
 less  in  there  operation  and  there  performa-
 nce  have  obsolutely  no  respect  for  ideolo-
 gies,  either  of  the  ‘Young  Turks’  or  of  the
 old  commies,  Therefore,  I  want  to  quote
 from  Prof.  Northcote  Parkinson  who  said
 the  other  day—it  is  timely  and  the  cutting is  just  in  my  hand-and  he  has  propounded  a
 thesis  that  the  people  of  Indiado  not  be-
 lieve  in  a  socialistic  pattern  of  society.
 What  they  need  are  decent  homes,  sufficient
 food  and  a  good  wage  and  a  hope  for  the
 future  and  this  cumulative  benefit  can  be
 offered  by  the  privat  sector  as  has  been
 done  in  Japan,  Prof.  Parkinson  who  spoke
 the  other  day  ina  meeting,  continutd  to
 say  that  such  benefit  could  also  be  offered
 by  Communism  as  in  China  as  probably
 some  of  my  friends  would  like  to  be  done
 in  this  country.  But  he  says  ‘From  what  I
 have  seen  India.  I  am  convinced  that  we
 have  here  enterprise,  the  energy  and  the
 ability  tocreate  a  prosperous  society  if
 proper  policies  are  followed  in  this  coun-
 try."  Let  us  for  a  moment  reflect  painfully
 on  the  fruits  of  the  sterile  stupid  and  infla-
 tionary  bordering  on  brinkmanship  policy
 followed  in  this  country  for  the  last  8
 years  and  as  far  as  the  brinkwomenship
 is  concerned,  for  the  last  few  months-be-
 cause  some  of  you  where  there  and  influen-
 ced  her  policy.  It  seems  that  the  hard
 realities  of  the  economic  disasters  and  the
 humiliating  devaluation  have  not  been
 realised  by  this  Government  and  these

 monarchs  have  absolutely  no  re-
 gard  or  concern  for  either  the  unemployed
 or  the  poor  in  this  country.

 Mr.  Chairman,  it  is  a  great  pity  to  now
 that  this  Government  has  not  yet  become
 chastened  and  reformed.  These  ruling
 autccrsts  for  whom  the  State  monopolies,
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 conspicuous  co  ption,  toppling  of
 State  Governments—and  a  new  word  has
 been  coined  this  morning  namely  rationa-
 lising  State  Governmenis,  as  somebody  said
 it—all  these  kinds  of  activities  and  infruc-
 uous  investment  in  as-prawling  ‘Knmba-
 karna’  of  the  public  sector  are  absolutely
 holy  and  scrupluous  as  long  as  it  suits  their
 Politics.

 SHRIMATI  TARKESHWARI  SINHA  :
 It  is  not  politics—it  is  ‘politricks’.

 SHRI  N.K.  SOMANI  :  Where  is  the
 concern  for  the  poor  people  of  India?  It
 is  all  political  manseuvres  for  perpetuating
 one’s  own  absolute  power.  Let  me  say some  more  home  truths.  It  was  the  bril-
 liance,  the  courage  and  the  honesty  of
 the  late  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  here  in
 this  House,  who  shook  the  late  Mr.  Nehru
 from  his  ivory  tower  to  the  stark  naked  po- verty  of  this  country  when  he  turned  the
 Searchlight  onthe  massive  poverty  that
 was  then  prevailing  in  this  country,  Now
 to-day,  after  an  outlay  of  Rs.30,000  crores-
 in  the  last  I8  years  of  absolutely  infan-
 tile  planning,  nearly  one-third  of  our  popu- lation  in  quantitative  terms  and  I  hope
 some  of  the  people  facing  us  are  at  least
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 article  says,  based  on  a  report  from  this
 Parliament,  that  the  per  capita  availability
 of  foodgrains  in  968  has  gone  down  by
 3.7%  compared  to  965  and  further  evi-
 dence  of  the  hardship  is  provided  by  the
 fall  in  the  consumption  of  cotton-cloth,
 edible  oil  and  sugar  by  I],  4  and  7  per
 cent  respectively  and  this  is  the  situation
 during  these  recent  years  when  you  thought
 socialism  was  ushered  in  the  country  to
 your  teeming  millions,  If  this  is  socialism,
 Mr.  Chairman,  that  socialism  should  be
 hung  by  the  nearest  lamp  post.  At  the  same
 Mr,  Chairman,  from  96]  to  966  under
 the  patronage  of  this  very  Government  the
 production  of  motorcars  has  risen  by  27%
 under  the  same  system  of  socialism  as
 this  is  called,  of  airconditioners  by  44%,
 of  confectionary  and  chocklates,  by  52%

 (A of  refrigerators  by  292%  and  of  art-sll
 fabrics  by  59¢.  These  are  the  directions
 of  our  economy  that  have  been  provided
 by  such  a  closely  purured  socialism  of  this
 Gcvernment.  (Interruption)  You  cannot
 blame  me  for  whatever  you  have  done,  I
 don’t  know  why  Iam  wasting  so  much
 t'me.  About  the  poverty,  in  this  month  of
 Ma:ch,  1970,  when  a  formal  notice  of  ‘quit
 poverty’  was  served  by  the  ruling  party  in
 December,  69  at  Bombay  and  I  don't  know human  beings,  80  millions  of  people  of

 this  country  languish  below  the  line  of
 poverty  even  to  day  whose  pitiful  monthly
 consumption  of  expenditure  is  Rs.  24  in
 urban  areas  and  ६,  1S.  in  rural  areas.
 These  are  not  my  figures.  I  hope  the  Fi-
 nance  Minister  has  seen  the  Reserve  Bank
 Bulletin  occasionally  and  this  is  what  the
 bulletin  has  to  sayin  its  January  issue.
 As  aresult  of  the  cumulative  planning and  wasteful  expenditure  that  has  been
 dulgedin  this  country,  it  says,  ‘‘compared
 to  960-6l,  we  notice  that  the  nutritional
 deficiency  in  the  rural  areas  has  widened
 considerably,  As  compared  to  only  52%
 of  the  rural  population  in  1960-61,  70%
 of  the  total  population  in  ‘1967-68  was
 found  to  be  at  poverty  levels  and  extreme
 poverty  levels."’  In  terms  of  the  total,  the
 Reserve  Bank  bulletin  total  is  289  million
 people  who  are  still  suffering  below  this
 poverty  line.

 There  are  certain  other  observa-
 tions  that  I  would  like  to  quote  from  March
 of  ihe  Nation  which  have  been  contributed
 by  the  famous  economist  Prof.  Sheopy.
 This  also  should  open  up  your  eyes  to  a
 little  extent,  I  hope,  as  far  as  the  hardships
 of  our  masses  are  concerned,  And  this

 whether  I  am  wasting  the  time  of  the
 House  by  _  bringing  in  this  exposure  of  po-
 verty  tha:  still  continues  because  that  quit
 notice  cannot  even  go  to  the  Supreme
 Court  for  an  appeal.

 Let  us  take  another  look  at  our  unemp-
 loyment  problem  about  which  so  many
 hon.  Members  have  already  spoken,  Acco-
 rding  to  my  estimates  today  there  is  &
 total  employment  of  6  millions  in  the
 organised  sectors  in  our  country  against
 which  over  I5  millions  are  still  unemplo-
 yed.  And  you  have  a  further  break-up  of
 8  million  in  the  rural  and  7  million  in  the
 urban  areas  in  desperate  search  of  job  of
 any  kind  under  your  system  of  socialism.
 If  you  cannot  find  any  remedy  and  if  this
 budget  provides  an  answer,  I  suppose  to
 an  average  new  employment  of  only  one
 lakh  of  people  per  year,  then,  I  am

 not  surprised  that  by  theend  of  975
 under  this  very  system;  which  has  now
 further  been  accentuated,  there  are  going
 to  be  27  million  people  on  the  street  of
 this  country  looking  desperately  for  jobs,
 And  even  if  this  does  not  open  their  eyes.
 IT  don't  know  what  will?  And  this,  surely,
 Mr.  Chairman,  calls  for  a  total  reversal.
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 &  new  system  of  our  economic  processes
 and  investment  policies  than  what  has  been
 adhered  to  so  far.  For  whom  is  this
 Government,  the  Planning  Commission
 and  the  Parliament  working  Who
 should  they  be  planning  for  except  for
 these  who  are  unemployed  and  poverty-
 stricken?  If  thisis  the  result  of  Rs,  30,000
 of  massive  investment  undertaken  in  this
 country  then  I  do  not  have  a  doubt.  It  is
 recognised  the  world  over  and  the  Prime
 Minister  mentions  it  occasionally  when  it
 suits  her  purpose  that  the  scarcest  commo-
 dity  to  day  is  the  entrepreneural  and  ma-
 Magerial  competence  and  initiative.  She
 has  said  it  often  enough  and  it  is  this
 very  vital  stock  of  enterpreneurship  that
 is  now  sought  to  be  crushed  and  strangu-
 lated,  and  this  will  result  in  not  only  a
 total  deadlock  against  any  further  econo-
 mic  and  industrial  progress  but  this  will
 also  bring  under  the  false  pretences  of  this
 Government  which  has  such  a  distorted
 Phobia  not  only  about  size  and  also  tecno-
 logy.  I  think  they  don't  have  a  clue  about
 what  professional  management  is.  And,  as
 far  as  I  amconcerned,  I  want  that  the
 economic  and  fiscal  policies  should  be  pur-
 sued  in  another  way.  I  hope  Mr.  Bhagat
 is  listening  to  me,  In  respect  of  average  in-
 dustrial  production  I  would  like  the  indu-
 strial  production  centres  of  my  country
 and  factories  here  and  their  output  in
 terms  of  size  to  be  at  least  as  good  and  as
 large  and  complex  and  technologically  as
 advanced  as  Japani  is.  It  is  Mr.  Bhagat’s
 job  to  see  that  his  is.  Ministry's  export  per-
 formanceis  not  lagging  behind  cither
 because  of  this  distorted  vision  of  the
 phobia  of  size  and  that  we  do  not  purpo-
 posely  keep  back  the  country  by  denying
 the  technology  and  by  denying  this  econo-
 my  of  size.  And  as  Mrs.  Sinha  rightly  said
 even  President  Giri  was  sufficiently  moved
 to  contribute  a  syndicated  article  as  far  as
 this  question  of  unemployment  is  concer-
 ned,  But  I  would  like  to  submit  this  very
 respectfully  in  regard  to  this  question  of
 entrepreneurial  skill,  managerial  skill  and
 initiative  :  you  want  to  encourage  all  the
 test  of  the  sections  of  society;  but  this  is
 not  the  climatein  whith  you  can  usher  it
 in.  This  certainly  is  not  going  to  be  trans-
 ferred  overnight.

 Therefore.  while  you  should,  on  the
 one  side,  encourage  massively  the  transfe-
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 rence  of  the  skills  in  the  rural  aeas  and
 amongst  the  unemployed,  at  the  same  time
 you  will  have  to  have  a  balanced  econo-
 mic  growth  not  only  in  the  interest  of
 the  consumer  at  home  but  for  the  purpose
 of  facing  perpetual  competition  in  the
 international  and  world  markets.  And  all
 your  budgetary,  fiscal  monetary,  foreign
 trade  and  industrial  policies  will  have  to
 define  and  forminto  an  orchestra  which
 is  playing  the  same  tune.  You  cannot  have
 these  components  all  pulling  in  different
 directions.  directions  of  red,  purple  and
 of  all  shades  in  between,

 -Therefore.asI  said  before,  economic
 rules  and  laws  are  completely  ruthless,
 They  will  not  listen  to  these  tunes  and  you
 will  have  to  take  stark  Jessons.  I  am  so
 much  surprised  and  pained  sometimes  that
 we  aS  a  poor  counrry  are  even  now.  in  the
 year  970,  not  prepared  to  take  any  lessons
 from  our  neighbours  and  from  other  deve-
 loped  countries.

 Take  a  look  at  our  gross  national  prod-
 uct  whichis  a  barometer  of  which  deter-
 mines  our  stature  in  the  international  hier-
 archy,  When  we  gave  to.  ourselves  our
 Republic  53  years  ago,  this  country  was
 Sthin  the  world  in  terms  of  GNP.  But  due
 to  the  socialistic  policies  og  chis  Govern-
 ment,  we  have  now  sunk  to  the  9th  place
 with  countries  like  Japan,  W.  Germany,
 Italy  and  Canada  overtaking  us  in  terms
 of  GNP,  while  this  Government  is  stilll
 sleeping.

 Acursory  glance  at  our  capital‘output
 ratios  would  also  highlight  our  failures  not
 only  in  investments  but  management  tech-
 niques  which  underscore  gross  waste,  ine-
 ficiency,  corruption  and  criminal  misuse
 of  our  resources  that  have  been  created  in
 the  public  sector  and  elsewhere.

 One  of  the  greatest  objectives  of  what
 T  would  call  socialism  would  be  as  I  said
 to  create  and  make  available  a  better  sta-
 ndard  of  living  for  our  people  but  the  plight
 will  have  to  be  removed  from  Indian  deve-
 lopment,  which  has  so  far  lain  between  bad
 planning  and  ill  ived  radicalism.

 Now  I  wouldlike  to  take  for  a  brief
 little  while  about  the  corporate  sector
 which  has  been  a  patient  emasculated  and
 asphyxiated  to  such  adegree  that  on  this
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 particular  budget  everyone  seems  to
 think  that  gross  injustice  has
 done  in  not  further  Overtaxing  it.  If  our
 corporate  growth  has  to  be  ensured,  if
 their  size  and  technological  advancement
 have  to  be  brought  home,  why  can't  you
 have  investment  policies  that  all  savings
 Ploughed  back  into  industrial  growth  at
 least  will  have  a  tax  incentive?

 And  what  about  your  balanced  developed
 of  the  various  areas?  I  was  reading  the
 latest  issue  of  the  States  of  March  7
 which  has  analysed  both  the  Pandey  Com-
 mittee  and  Wanchoo  Committee  reports
 and  has  also  given  what  the  NDC  thinks
 about  it.  They  have  also  [summarised  what
 the  Planning  Commission's  analysis  atout
 it  is,  But  does  this  Government  care?
 Have  they  provided  even  one  single  step
 in  this  Budget  which  will  encourage  massi-
 ve  and  timely  investment  in  the  backward
 areas,  in  the  backward  most  areas  of  our
 districts  either  in  terms  of  depreciation  or
 development  rebate  or,  let  us  say,  surren-
 der  of  excise  duty?  Have  they  opened  up
 any  other  practical  programmes  which  will
 benefit  the  people  of  Rajasthan  §  or  the
 people  of  Bihar  or  of  Assam  or  of  several
 parts  of  Gujarat  and  Jammu  and  Kashmir
 which  are  all  below  the  average  of  Indian
 per  capita  income  and  development?  Un-
 fortunately,  I  see  absolutely  no  effort  at
 all  in  that  direction.

 As  I  said  before,  if  this  is  socialism,  it
 needs  to  be  hung.....

 SHRI  S.  S.  KOTHARI  (Mandsaur)  :
 By  the  neck  until  dead.

 SHRI  N.  K.  SOMANI:  Now,we  come  to

 like  to  plead  with  this  Government  for  a
 little  while  for  certain  sane  and  constru-
 tive  considerations.  First  and  foremost,
 the  climate  of  mutual  distrust,  the  climate
 of  fear  and  hatred  between  the  Govern-
 ment  and  industry  has  to  go  away  if  you
 need  any  economic  growth  as  per  the
 desires  or  our  people.  And  I  would  like
 to  quote  briefly  tne  late  Shri  Lal  Bahadur
 Shastri  who  said:

 ‘The  importance  of  the  role  to  be  pla-
 yed  by  businessmen  in  the  establishment
 of  the  new  order  in  this  country  cannot
 be  overemphasised.  It  is  even  greater

 —mark  these  words,  these  are  his  words—"”

 ia  than  that  of  the  economist  and
 the  politican,  but  too  often  the  commu-
 nity  thinks  of  the  businessmen’s  action
 as  seltish  action  rather  than  advancement
 of  the  general  welfare."

 What  a  fall  from  this  noble  and  correct
 definition  to  the  persent  state  of  affairs.
 thanks  to  the  vicious  and  malicious  pro-
 paganda  of  our  Minister  and  their  mouth-
 Pieces  and  the  horsc-trading  that  goes  on
 betwen  one  section  of  the  business  com-
 munity  and  another  section  of  those  who
 are  there  to  nationalise  State  Government,

 The  second  necessary  step  that  you  will
 have  to  take  for  accelerated  growth  is  to
 bring  down  corporate  taxation  if  you  want
 small  scale  industries  also  to  grow,  beca-
 use  you  cannoc  grow  anything  in  isolation,
 The  largest  nutrient  for  small  scale  indu-
 stry——  and  I  want  you  to  mark  my words  the  environment  in  which  the
 small  scale  industries  can  grow  in  this
 country  is  tosec  that  the  medium  and
 large  scale  industries  thrive  in  an  equita-
 ble  Therefore,  if  you  deny  and savings,  which  is  another  vital  component

 of  the  total  corporate  exercise  of  what  you
 have  to  take  asa  nation.  Yetit  repeats  the
 same  sordid  performance  of  8  per  cent  of  our
 GNP  Today  Japan  has  an  annual  saving
 of  40  billion  US  dollar  whica  exceeds  our
 entire  GNP.  This  is  where  Japan  has  co-
 mpletly  outpaced  you  thus  deserving  to
 be  called  not  only  as  an  arch-reaction-
 ary  belonging  to  the  I9th  century,  but  a
 nasion  of  proved  follies.  Are  you  prepa-
 red  to  open  your  eyes  and  look  and  things
 beyond?

 Having  gone  through  this  dismal  picture
 of  our  destitution  and  distortion,  I  would

 choke  one  section,  one  very  vital  section
 of  society,  no  amountof  your  distribution
 of  Industrial  licences  and  quotas  and  per-
 mits  is  going  to  bring  about  justice  to  the
 small  scale  people.  And  the  retrograde
 step  that  you  have  taken  in  this  very  Bud-
 getis  to  reduce  the  developments  rebate
 from  35  to  25  per  cent  which  will  have
 further  effect  on  corporate  growth,  as  well
 as  the  withdrawal  of  tax  credit  certificate
 which  really  means  that  this  Government
 is  not  interested  in  increased  production,
 Tax  credit  certificates  were  being  awarded
 to  those  industrial  units  which  were  going
 into  increased  proauction  from  a  given
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 base  year,  and  the  textile  industry,  the  poor
 thing  which  got  this  benefit  for  the  first
 time  only  last  year,  all  of  a  sudden  from
 Ist  April  has  lost  all  these  advantages  and
 incentives.

 T  would  now  leave  the  other  portions  of
 my  presentation  and  only  draw  attention
 to  two  very  vital  aspects,  housing  ona
 massive  scale  and  road  building  as  an
 infra-structure  of  the  entire  rural  area  to
 the  urban  areas.  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  Housing  Minister  to  the
 plan  of  Joseph  Allen  Stein  the  famous
 architect,  who  had  brought  out  a  comper-
 ehensive  plan  of  a  500  sq.  ft.  tenements
 which  is  very  suitable  for  this  country,  At
 an  annual  investment  of  Rs,  l00  crores  it
 will  provide  employment  to  two  million
 people  every  year  and  have  a  much  higher
 multiplier  effect.

 As  far  as  the  road  programmes  is  conce-
 rned,  an  annual  outlay  of  Rs.  250  crores
 would  provide  jobs  tc  one  million  people
 directl  y  and  untold  economic  benefits  not
 only  to  our  peasants  and  farmers  for
 whom  Chaudhuri  Randhir  Singh  is  always
 so  enthustic,  but  to  the  country  as  a
 whole.

 These  are  the  kinds  of  projects  that
 you  will  have  to  undertake  if  the  poverty
 of  this  country  is  to  be  attacked  in  a
 professional  and  serious  manner.

 Defence  outlays  are  growing  year  after
 year.  They  have  again  gone  up  by  Rs.  47
 crores  and  Parliament  would  certainly  like
 to  be  reassured  that  this  Department  is
 stretching  the  money,  every  rupee  to  the
 farthest  extent,

 I  would  like  to  quote  briefly  from  a
 publication  by  the  Economic  and  Scintific-
 fic  Resoarch  Foundation  brought  out
 Tecenty.  entitled  And  Miles  to  Go.  In  1967,
 India  was  20  years  behind  Brazile  in  terms
 of  standards  of  living;  while  India  end
 Japan  had  atime  lag  of  29  years  when  we
 gave  oursclves  the  Republic.  that  distan-
 ce  is  now  44  years  and  we  are  losing  conti-
 nuosly  and  disperately.  This  is  the  kind
 of  comparison  which  is  meaningful  to
 bring  some  sense  into  the  desperate  policies
 of  socialism  that  these  people  have  been
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 ruinously  following  all  these  years.

 And  then  this  thin  end  of  the  commu-
 Nist  programmein  terms  of  the  urban
 taxation  which  will  operate  at  2  per  cent
 which  means  that  you  are  taking  away
 one-eghth  of  the  citizen's  property  without
 giving  him  any  compensation  at  all.  I  do
 not  think  it  is  going  to  be  a  good  revenue
 measure;  as  Mr.  Masani  and  others  said,
 it  was  going  to  generate  not  only  massive
 black-marketing-all  the  other  proposals  and
 policies  will  do  too—but  this  on  will  spell
 particularly  more  shortages  and  black-
 marketing  as  far  as  urban  housing  is  con-
 cerned.
 46  hrs.

 }shallend  up  by  making  a  humble
 suggestion,  I  request  the  Government  to
 eliminate  trials  and  errors  in  economic
 brinkmanship  for  the  sake  of  sheer  politi-
 cal  survival  and  think  of  optimum  invest-
 ment  of  capital  in  terms  of  increace  in
 employment,  saving  and  growth.  I  should
 like  the  installation  of  a  national  compu-
 ter  and  information  center  where  you  can
 feed  all  these  intelligent  correctly  and  get
 in  terms  of  these  meaningful  answers  as
 to  whether  a  thousand  or  twelve  hundred
 crores  invested  in  Bokaro  is  likely  to  bring
 in  optimum  results  of  what  kind  of  ccono-
 mic  mix  and  programmes  will  give  us
 more  employment  shorter  gestation  of
 projects.  I  hope  the  Government  will  have
 the  courage  to  adopt  modern  cconomic
 technologies  inits  stupid  decision-making
 processes  to  which  they  had  been  exposed
 so  far.

 SHRI  GAJRAJ  SINGH  RAO  (Mahen-
 dragarh)  :  At  the  outset,  I  thank  the  Pri-
 me  Minister  and  Finance  Miniter  for  re-
 ferring  to  rural  India  and  the  changing
 social  order.

 कुफ़  टूटा  खुदा  खुदा  कर  के  ।

 The  provisions  made  may  be  nominal
 but  the  acceptence  of  the  principle  that
 rural  India  is  part  of  the  nation  and  its
 social  order  and  it  is  likely  to  become  more
 and  more  in  the  essence  of  the  matter.  My
 big  economist  freinds,capitalist  economists
 have  been  stating  so  many  things,
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 I  will  not  go  by  ankdas  bankdas;  I  shall
 only  say  this  :

 सच  कह  दू  ए  ब्राह्मण  गर  तू  बुरा  न  माने।
 तेरे  सनम  कदों  के  बुत  हों  गए  पुराने  ॥।

 There  are  some  lacunae,and  what  are
 they?  They  are  very  simple  things.  Funds
 shou'd  have  been  provided  for  injection  of
 socialism  in  practice  in  bureaucracy,  imple-
 menting  authorities;  only  a  few  rupees
 injection  would  have  done.

 The  next  thing  is  checking  of  corruption.
 Itis  common  knowledge  that  when  one
 tupee  is  meant  to  reach  the  rural  man
 from  Delhi,  it  becomes  only  one  anna  on
 disbursecment  to  him.  If  this  corruption
 is  eliminated,  it  will  do  something.  Other-
 wise,  not.  It  will  not  cost  much  to  the
 exchequer,  lent  strict  action  only.

 Then  thereis  the  hatred  towards  rural
 India  andit  is  spread  throughout,  from  the
 highest  order  to  the  lowestin  the  official-
 dom,  There  is  a  positive  hatred  for  the
 people  of  rural  India.  That  must  be  re-
 moved.  Otherwise  no  socialism  can  come
 there  would  only  be  meaningless  talk  of
 socialism.  That  is  not  only  my  opinion
 but  auniversally  admitted  fact.  I  have
 worked  among  the  people  of  rural  India
 for  more  time  than  most  of  my  friends.
 बरना  तो  मैं  फिर  वही  मसल  अर्ज  कहूंगा  :

 खुशबू  आ  नहीं  सकती  कभी  कागज  के  फूलों  से  t
 सदाकत  छिप  नहीं  सकती  बनावट  के  उसूलों  से  ॥

 AN  HON.  MEMBER :  Self-realisation,

 SHRI  GAJRAJ  SINGH  RAO:  Yes.
 Unless  the  benefit  really  goes  to  the  rural
 people,  unless  their  conditions  are  impro-
 ved,  I  most  humbly  submit  that  these
 benefit  are  not  real,  It  is  just  airy.  I
 think  my  hon.  friends  should  realise  it.

 What  is  India?  Rural  India  consists  of
 80  per  cent  of  Bharat  and  is  anybody  trying
 to  help  it?  They  are  denying  social  order
 or  social  justice  to  the  rural  people.  There
 is  no  jialism  and  no  socialist  government
 forthem.,  I  would  certainly  ask,  can  we,
 who  deny  the  rights  and  social  justice  to
 80  per  cent  of  the  people,  call  ourselves
 socialists?  There  is  so  much  talk  of  socia-

 lism,  samajwadi  and  so  many  wadis.  But
 the  real  wadi  is  ignored  altogether.  What
 is  the  present  position?  Frankly,  |  would
 say  that  they  are  treated  not  as  human  be-
 ings  even,  let  alone  as  members  of  the
 society,  This  is  the  real  state  of  affairs.
 Perhaps  you  may  say  that  I  am  exaggerat-
 ing  things,  but  really  if  you  want  to  see
 this,  you  will  find  that  this  is  the  state  of
 affairs,  in  fact.

 IT  would  say  only  this  much,  What  do
 the  jawans,  the  kisans  and  the  labourers
 say  ?  Today,  in  this  context,  what  do  they
 say?

 wat  तैरी  जमां  तेरा  आसमां  तेरा
 बता  तो  दे  कहां  है  आशियां  मेरा  ।

 “They  all  belong  to  capitalists.”
 ‘‘Where  is  my  place  among  these  three”

 Rural  India  produces  food;  it  produces
 the  jawans  for  defence.  But  what  do  they
 get  in  return?  Blackmarketing,  malprac-
 tices,  looting,  cheating;  all  these  are  prac-
 tised  against  them.  That  is  what  is  happ-
 enning,  Take  the  question  of  their  land,
 Even  their  lands  are  taken  away  from  the
 tillers,  and  they  are  getting  no  compensa-
 tion  for  it  even,  If  this  is  the  state  of
 things,  I  can  say  positively,  there  is  no
 good  which  will  come  out.  Anybody  who
 is  for  rural  India  is  also  likely  to  be  abused
 in  the  worst  language.  Sir  Chhotu  Ram
 was  called  chotu  khan  :  Angres  ka  pittu,
 And  what  did  Pandit  Jawaharlal  Nehru  say
 about  him  ?  He  said  he  was  the  man  who
 had  done  real  service  to  India,  What  did
 Mahatma  Gandhi  say  about  him?  After
 that  only,  so  many  people  said,  chup  raho,
 That  is  the  State  of  affairs.

 |  can  only  say  that  our  people  have
 come  to  such  a  low  level  of  thinking  that
 unless  there  is  a  foreigner,  or  a  foreign  fri-
 end,  who  says  to  you,  ‘Stop;  this  is  not
 the  correct  thing  to  do,”  you  would  never
 admit  that  what  you  are  doing  isa  mis-
 take  :

 सभापति  महोदय  :  आपके  कूल  दस  मिनट
 हैं,  अब  भाप  दो  मिनट  में  समाप्त  करें  ।

 SHRI  GAJRAJ  SINGH  RAO  दक  was
 assured  that  Y  would  get  I5  minutes  as  the
 minimum.  Otherwise,  T  would  not  have
 even  stood  up  to  speak.  Anyway,  I  shall
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 conclude  now,  F.L.  Brayne,  the  world-
 famous  rural  uplift  man,  said,  ‘I  am  aton-
 ing  for  the  sins  of  the  Britishers  for  having
 kept  Haryana  backward  because  of  the  857
 movement.”  Is  this  not  sufficient?  So,
 I  would  say  about  Block  Development,
 and  the  Zila  Parishads,  that  they  block  the
 development  and  are  zoolum  parishads.  I
 say  so  because  they  have  taken  away  the
 only  remaining  rights  from  the  rural  Peo-
 ple.  Can  youi  magine  this?  The  munici-
 palities  and  townspeople  have  got  so  many
 civic  rights.  But  their,  the  rural  people’s
 district  boards  have  even  been  abolished
 altogether.

 There  is  no  power  with  the  rural  people.
 We  would  not  have  been  beggars  in  this
 state  of  affairs  if  the  district  boards  had
 been  given  real  power;  with  80  percent  self
 help  for  development  works,  we  would
 have  contributed  crores  of  rupees  to  the
 nation.  I  do  not  want  to  take  credit  for
 myself.  Goto  Gurgaon,  which  is  just  8
 miles  away  from  here  and  you  will  see
 what  we  have  been  able  to  do  there  with
 self-helf.  The  Britishers  had  completely
 suspended  the  advancement  and  development
 of  the  whole,  but  it  has  now  been  re-built
 with  self-help.

 सभापति  महोदय  :  भव  आप  भ्रपना  भाषण
 खत्म  कीजिए  t

 SHRI  GAJRAJ  SINGH  RAO  :I  will
 finish  in  five  minutes.  The  original  basis
 for  the  production  of  electricity
 is  only  3  paise  per  unit,  but  itis  supplied
 at  20  or  even  25  paise  to  the  rural  peo-
 ple,  for  irrigation  and  other  agricultural
 purposes.  while  itis  supplied  at  3  paise  to
 the  big  luxury  Industries  in  Delhi.  They
 say,  we  want  the  nation  not  to  be  a  beggar
 and  we  want  to  produce  foodgrains.  When
 I  raised  this  question,  it  was  said,  the
 villagers  are  well-off;  they  can  pay  at  this
 high  rate.  Would  this  Parliament  accept
 this  principle?  I  gladly  welcome  the  sugges-
 tion  that  those  who  are  rich  should  pay
 more  for  electric  supply.  I  will  put  my
 pugree  at  thefeet  of  the  hon.  members  and
 accept  this  principle.  But  how  can  they
 say  that  the  rural  people  are  well  off
 and  they  can  pay  10  or  20  times  more?

 See  the  villagers  near  Delhi.  They  are  so
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 much  tired  of  these  big  capitalists  that  they
 say,‘‘We  want  to  bein  Haryana  even  in
 worse  condition.”  (  Interruptions),  Do
 not  drive  the  villagers  to  the  extremity.

 यह  जो  लाल-पीले  काले  झण्डे  दिखाई  देते
 हैं,  प्रगर  उन  का  गांव  वालों  का,  डण्डा  उठ  गया
 तो  ये  नजर  नहीं  द्रायेंगे ।  इस  के  लिये  आप
 उन  को  मजबूर  न  करें  यह  चीज  बहुत
 दिनों  तक  नहीं  चलेगी  i  are  हो  यह  रहा  है-
 “कस्म  गांधी  की  खाते  हैं,  कत्ल  गांधी  को  करते
 हैं  a"

 We  are  bent  upon  murdering  everything
 in  Gandhism.  (Interruptions).

 T  call  the  anti-nationals  as  Qaum-Nashts.
 These  Qaum-Nashts  who  are  after  the  ex-
 tinction  of  the  nation  are  at  the  forefront
 ofthe  country  at  the  moment.  (  Interrup.
 tions).

 मेरे  एक  दोस्त  मेवाती  ने  एक  शेर  कहा  है--
 म्हारों-  तेरो  संगठन  झ्रोढ़का,  रहे  एक  बल  वहां
 कुर्सी  पर  मत  ड्बियों  जासे  जाय  कुटुम्ब  की  लाज  |

 Today  the  whole  fight  is  for  the  Kursi,
 chair,

 The  sacred  places  of  the  857  freedom
 movement  in  Mahindragarh  district  were
 visited  by  Pandit  Jawaharlal  Nehru  ina
 walking  tour  of  that  area  and  he  said  or
 gave  solemn  assurances  that  Mahindragarh

 and  Rewari  should  be  treated  and  developed
 as  areas  of  politica!  sufferers  for  purposes  of
 settlement  greivances  so  that  the  injus-
 tice  done  to  that  area  could  be  wiped  out,
 Yet,  what  did  we  get?  Avery  negligible
 sum—Rs.!0  a  month  for  one  persone  only,
 Rao  Jainath  singh,,  as  pension.  Both  the
 Central  and  Punjab  Government  have  ad-
 mitted  that  this  area  has  been  completely
 neglected  and  victimised.  Serious  atten-
 tion  should  be  paid  to  this  question  and
 this  area  should  bebrought  on  par  with
 the  rest  of  the  State.

 मैं  ्राखरी  बात  यही  अर्ज  करूगा  कि  मेरी

 कांस्टीट्एन्सी  को  l2  साल  से  सजा  मिल
 रही  है।  बड़े-बड़े  सूदखोर  का  ब्याज  5-6  या
 8  फीसदी  होता  है,  लेकिन  मेरे  यहां  तों  i2
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 फीसदी,  सजा  हो  गया  ki  wa  वह  सजा
 माफ  हो  जानी  चाहिये  और  उन  को  भी
 सोशलिस्ट  भ्रार्डर  में  शुमार  किया  जाय  ।

 SHRI  P.  RAMAMURTI  (Madurai)  :
 Mr.  Chariman,  Sir,  I  have  been  listenning
 to  the  debate  and  I  have  gone  through
 the  speeches  made  by  the  leaders  of  the
 Congress  (Organisations);  the  Swatantra
 Party  and  my  hon.  friend,  Shri  Dange,
 and  anumber  of  other  people.  My
 friend,  Shi  Dange,  said  that  those  people
 who  want  to  judge  this  budget,  whether
 itis  a  socialist  piece  of  budget,  they  are
 mistaken  and  that  we  should  not  judge  it
 on  that  ground,  I  also  agree  that  we
 should  not  judge  whether  it  is  a  socialistic
 budget.  After  all,  we  donot  have  a
 Socialist  society  and  so  we  cannot  have
 asocialist  budget;  but  that  is  not  my
 criterion.

 Ever  since  the  split  took  place  in  the
 Congress  Party  my  friend  Shri  Dange  has
 been  making  pains  to  point  out  that  as
 far  as  the  faction  represented  by  Shrimati
 Indira  Gandhi  is  concerned,  that  is  a
 faction  which  is  opposed  to  the  monopo-
 lists  in  this  country,  and  the  other
 faction,  namely,  the  faction  which  is  now
 known  as  Congress  (O),  represents  the
 monopolists  in  this  country.  Therefore,
 while  I  do  not  want  to  judge  this  budget
 on  the  basis  of  whether  it  is  a  socialist
 piece  of  budget,  Icertainly  want  to
 consider  the  claims  made  by  Shrimati
 Indira  Gandhi  and  her  people  from  the
 beginning  and  also  the  tall  claims  made
 by  my  friend,  Shri  Dangel  that  this  is  a
 budget  which  is  going  to  attack  the
 Position  of  the  monopolists  in  this
 country,  against  whom  they  have  been
 shouting  so  much  in  this  country.  We
 have  to  consider  whether  it  really  opposes
 the  monopolists,  whether  in  the  raising
 of  resources  an  attempt  is  being  made  to
 see  that  the  burden  of  the  resources  falls,
 not  on  the  weaker  sections  but  on  the
 richer  sections  of  the  country,  whether

 even  withinthe  framework  of  the  present
 capitalist  society  by  attacking  the
 positions  of  those  vested  interests
 monpolists,  the  big  landlords  and  the
 foreign  monopolists,  you  are  able  to
 render  social  justice  in  this  country.  This
 is  the  criterion  by  which  I  would  judge
 this  Budget.
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 Judging  by  these  standards,  I  must  say
 that  this  Budget  exposes  the  tall  claims
 made  by  the  Congress  headed  by  Shrimti
 Indira  Gandhi.  It  totally  exposes  them.
 Tt  also  exposes  the  claim  made  by  my  hon.
 friend,  Shri  Dange,  that  the  Congress  (R)
 represents  an  anti-monopolist  group  and
 that  the  other  people  represent  a  monopo-

 This  claim  is  also  exposed. list  group.
 SHRI  J.M.  BISWAS  (Bankaura)  :  That

 is  not  what  Shri  Dange  said.

 SHRI  ?,  RAMAMGRTI  I  can  quote
 chapter  and  verse.

 SHRI  J.M.  BISWAS  :  He  has  been
 misquoted.  I  protest  against  it.

 SHRI  P.  RAMAMURTI  :  Look  at  the
 speech  that  he  made  before  your  party
 members  in  Andhra  which  has  been
 reproduced  in  full  in  your  own  party  paper
 in  Andhra.

 SHRI  J.M,  BISWAS  :  We  have  seen
 how  during  the  party  plenum  Shri  Jyoti
 Basu  and  others  come  to  Shrimati  Indira
 Gandhi  to  take  her  advice  in  order  to
 decide  the  political  line  of  your  party.
 You  should  be  ashamed  of  that.  And
 you  are  talking  about  Shri  Dange  !

 SHRI  P.  RAMAMURTI  :  I  am  judging
 this  Budget  on  the  basis  whether  it  represe-
 nts  an  attack  in  howsoever  a  smal!  measure
 against  the  position  of  monopolists,
 landlords  and  foreign  vested  interests  in
 this  country.  Inthe  matter  of  resource
 mobilisation,  spread  of  the  weight  on  the
 common  people,  does  it  make  any  depar-
 ture  from  the  pattern  that  we  are  familiar
 with  in  the  previous  period  ?  I  must  say
 despite  certain  small  doles,  which  have
 been  meted  out,  say,  for  example,
 pensions  to  workers  and  Government
 servants,  some  housing  scheme,  some
 provision  for  water  and  that  too  very
 little,  which  are  paraded  as  very  big  things,
 I  do  not  find  any  basic  departure  from
 the  pattern  that  has  been  followed  ever
 since  the  Congress  government  came  to
 power  in  ‘1947,  I  do  not  find  any  change
 whatsoever  at  all.

 AN  HON.  MEMBER  :  Remove  them.

 SHRI  P.  RAMAMURTI  :  I  do  not  want
 to  remove  them  and  put  you  in  power.
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 If  I  had  a  betetr  alternative  than  you  and
 the  Congress  (Organisation),  I  would  have
 done  it.  But  unfortunately  I  do  not  find
 an  alternative,  This  is  my  trouble.

 T  am  now  taking  the  question  of  taxation
 What  is  it  thatis  being  done  ?  It  is  now
 stated  that  we  are  attacking  individual
 incomes,  that  income  over  Rs.2  lakhs  are
 going  to  be  taxed  at  924  percent.  We
 all  know  how  this  money  is  not  going  to
 comein,  There  was  atime  when  92  per
 Cent  taxation  was  there  on  personal
 incomes;  yet,  the  money  did  not  come  in.

 I  will  read  out  a  piece—it  is  nota
 piece  from  a  Communist  journal;  it  is  a
 piece  from  Commerce,  a  perfectly  bour-
 geois  journal.  In  the  Editor's  Notebook
 it  says  :—

 “Even  after  a  tax  consultant  explained
 with  a  grim  face  the  implications  of
 the  new  income-tax  and  wealth-tax
 proposals,  a  seasoned  businessman  did
 notlose  his  equanimity.  This  surprised
 the  tax  expert.  He  asked  him  whether
 he  understood  the  implications.  The
 businessman  replied  :  ‘‘All  what  you
 say  concerns  No.!  account.  Js  there
 anything  about  No.2  account  ?"  ‘‘As
 far  as  I  see,  nothing’  said  the  tax
 expert.  ‘‘Why  worry  then  ?  Let  the
 newspapers  scream  and  chambers  of
 commerce  protest,  Our  business  will  go
 on  as  before,  ‘‘was  the  reply  of  the
 businessman,”

 Therefore  you  can  tax  them  924  per
 cent;  you  can  tax  them  J00  per  cent  but  I
 know  that  that  will  not  affect  these  people
 because  they  have  not  disclosed  their
 incomes  all  these  years.  Therefore  just
 saying  that  we  have  increased  the  rate  of
 personal  income-tax  level  does  not
 constitute  any  attack  on  the  position  of
 monopolists.  There  is  no  attack  whatsoever,

 What  is  the  position  with  regard  to
 corporate  tax  ?  All  along,  whether  at  the
 time  of  Shri  Morarji  Desai  or  at  the  time
 of  Shri  T.T.  Krishnamachari  or
 previously,  right  from  the  beginning  the
 philosophy  underlying  the  entire  Budget
 proposals  and  plans,  the  basic  assumption
 was  that  the  corporate  sector  will  generate
 capital  formation  and,  therefore,  that
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 corporate  sector  must  be  given  incentives.
 Therefore  so  many  tax  exemptions  had
 been  given  year  after  year,  It  is  true  that
 today  you  have  not  given  any  more  tax
 exemptions  that  were  given  before.

 It  is  because  sufficient  tax  exemptions  had
 already  been  given  and  no  more  tax
 exemptions  had  to  be  given.  Therefore,
 the  corporate  sector  is  left  as  it  is.

 T  would  like  to  give  you  some  examples
 of  industrial  profits  made  by  these  big
 companies.  Take,  for  instance,  Dunlop;
 the  net  in  968—69  were  Rs.I8  crores  and
 the  gross  profits  in  967—68  were  २५.5५  81
 crores  and  in  |968—69,  these  Rs.  6.49
 crores.  In  thecase  of  Esso,  the  net  profits
 in  968—69  were  Rs.2].6  crores  and
 the  gross  profits  in  967—68  and  1968 —69 69
 were  Rs.2.9]  crores  and  Rs.3.32  crores.
 coming  to  Burmah  Shell,  the  gross  profits
 increased  from  Rs.5,28  crores  in  967  to
 Rs.7.39  crores  in  !968—69.  Again,  you
 take  Phillips,  in  967—68—Rs.4.94  crores
 and  in  !968—69—Rs.5.!6  crores.  The
 profits  have  been  rising.  You  are  saying
 that  there  is  a  slump  in  conutry.  But  none-
 the-less,  the  profits  go  on  increasing.  If
 you  take  Goodyear,  the  gross  profits
 have  increased  from  Rs.J.79  crores  in
 967—68  to  Rs.2.87.  in  ‘1968-69,  So  is  the
 case  with  Greaves  Cotton  and  Pfizer.  These
 are  forign  monopolies.  Then,  you  take  Indi-
 an  companies,  like,  Tata  Steel  ;  the  gross
 profits  in  967—68—-Rs.I.68  crores  and
 in  968—69—Rs.!2.94  crores;  Telco—!967
 68—Rs.8.36  crores  and  968—69—Rs.0.I6
 crores;  Scindia—l967—68—Rs.  2.27  crores
 and  968—69—  Rs.  4.22  crores;  Imperial!
 Tobacco—profits  have  increased  from
 Rs.6.42  crores  to  Rs.7.80  crores.  So  is
 the  case  with  Union  Carbide,  Century
 Spinning,  etc.  etc.

 Here  is  the  corporate  sector  which
 despite  the  fact  of  the  existence  of  the
 so—called  slum  in  the  economy,  despite
 all  that,  has  been  making  more  and  more
 profits.  This  has  been  the  position
 throughout.  What  is  -the  attack  on  the
 corporate  sector  ?  There  is  attack  what-
 soever  on  the  corporate  sector.  As  a
 matter  of  fact,  recently,  the  net  profit
 aftertax  of  !0l  giant  companies  studied
 by  the  Ecoromic  Times  shows  a  rise  from
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 Rs.l02.9  crores  during  ‘1967-68  to
 Rs,2.33  crores  during  968—69,  that
 is,a  rise  of  l0  per  cent  in  one  year.
 Therefore,  the  profits  have  been  raising.

 The  policies  of  the  Government  have
 certainly  helped  my  friends  there  whome
 Mr.  Somani  represents.  It  has  certainly
 helped  you.  You  should  not  have  a
 grouse  on  that  score.

 On  the  question  of  resource  mobilisa-
 tion  attack  on  the  monopolists  has  not
 been  there.  The  monopolists  continue  to
 be  there.

 Then,  it  is  said  that  they  are  now
 giving  incentives  for  savings,  rural
 savings,  and  all  that.  Very  well.  I  want
 to  know  what  is  the  real  source  of  wealth
 in  the  rural  areas.  Where  does  all  this
 wealth  go  ?  I  will  come  to  that  later.

 With  regard  to  the  question  of  resource
 mobilisation,  you  take  the  question  of
 indirect  taxation.  Is  there  any  new  change
 with  regard  to  indirect  taxation?  Mfrs.
 Gandhi  will  say  that  they  have  taxed  only
 a  few  things,  like,  sugar,  tea,  kerosene
 and  that  other  things  have  been  left
 untouched,  say,  for  example,  cotton  yarn
 and  cotton  cloth  and  so  many  _  other
 commodities  which  have  been  left  and
 which  are  used  by  the  common  people.
 The  question  is  not  that  you  have  left
 them.  They  have  been  already  taxed
 so  much  all  these  years.  The  common  man’s
 cloth  has  already  been  over  taxed.  When
 Mr.  Morarji  Desai  was  there,  there
 was  so  much  tax  on  cloth.  Where
 is  the  relief  there  2  Where  is  the  relief
 for  the  common  man  with  regard  to  so
 many  commodities  of  daily  consumption
 which  have  been  over-taxed  during  all
 these  things  ?  Is  there  any  attempt  to
 reverse  the  process  ?  I  say,  there  is  no
 attempt  whatsover  to  reverse  the  process.
 The  process  is  being  continued.  That  is
 why  I  say  there  is  no  changed.

 Coming  to  deficit  financing,  the  figure
 given  is  Rs.  225  crores  of  financing  defiest  I
 dare  say  that  it-will  not  be  Rs.  225  crores
 but  something  more.  The  revenues  for  the
 next  year  are  estimated  at  current  rates
 to  the  tune  of  Rs.!70  crores  or  Rs.80
 crores.  What  is  the  trend  all  these  years  ?
 Is  there  any  year  during  the  last  20  years
 orso  when  the  revenues  at  current  rates
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 have  been  more  than  5  per  cent  than  what
 has  been  realised  ?  Being  less  than  5  per
 cent  all  these  years,  on  what  basis  Mrs-
 Gandhi  comes  forward  and  says  that  the
 revenues  at  current  rates  are  going  to  be
 74  per  cent  more  than  realised  this  year  !

 What  is  the  basis  ?  Let  the  Parliament
 know.

 SHRI  P.C,  SETHI:  It  had  been  12%
 in  one  year  and  10%  in  another  year.

 SHRI  P.  RAMAMURTI:  Duriug  all
 these  years  it  has  not  been  more  than  5%
 Generally,  on  the  average,  it  has  never
 been  more  than  5%  It  has  never  been
 more  than  5%.  Therefore,  to  say  that  it
 is  going  to  be  Rs.!70  crores,  it  is  never
 going  to  take  place.  I  am  absolutely
 certain  of  that.  That  is  one  aspect  of  it.

 The  second  question  is:  they  say  that
 in  view  of  the  fact  that  there  is  going  to  be
 abumber  crop  and  in  view  of  the  good
 season  this  year,  Rs.225  crores  of  deficit
 financing  is  not  something  bad.  Now
 T  want  to  ask  one  thing.  Last  year  also
 when  Mr.  Morarji  Desai  budgeted  for
 Rs.230  crores  of  deficit  financing,  he

 also  gave  the  same  story  and  itis  a  fact  that
 during  the  last  three  years  there  had  been
 bumper  crop  according  to  your  own
 Statistics.  Why,  in  spite  of  the  bumper
 crop  notin  one  year  but  in  the  the  last
 three  years,  during  the  last  six  months
 prices  have  risen  as  much  as  1%  in  the
 country  ?  How  are  you  going  to  account
 for  it  ?  Howisit  that  1%  is  the  average
 of  price  rise  for  the  entire  period  of  third
 Plan?  Even  last  year  it  has  gone  up.
 That  means,  within  the  course  of  six
 months  it  has  risen  by  7%.  That  means  an
 average  rate  of  I5%  rise.  Whereis  the
 guarantee  that  you  will  be  able  to  control
 the  inflationery  prices  ?

 Therefore,  with  regard  to  deficit  financing
 in  the  ultimate  analysis,  you  are  not  able  to
 control  the  prices.  I  want  to  know:  what
 is  the  guarantee  that  prices  will  not  rise  ?
 Already  prices  are  rising.  Already  ‘Dalda’
 is  not  appearing  in  the  market.  They  have
 to  go  to  the  blackmarket.  Of  course,  Ido
 not  use  ‘Dalda’,  I  use  ‘til’  oil.  (nterrup-
 tions)  That  is  a  different  matter.  But  so  ma-
 ny  people  come  and  ask  me  that  prices  have
 gone  up.  In  Tamil  Nadu  rice  prices  have
 gone  up  already.  In  every  place  prices  are
 going  up.  Therefore,  I  want  to  know  what

 is  the  guarantee  that  prices  will  not  go  up?
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 What  is  the  mechanism  that  this  Govern-
 ment  has  gotfor  controlling  the  prices  ?
 When  you  are  not  able  to  fix  the  prices  and
 have  control  over  the  distribution.  you  can,
 not  contro]  the  prices.  There  is  no  State
 monopoly  of  foodgrains  trade  in  the  whole-
 sale  market,  Then,  how  can  yon  control  the
 prices  ?  Therefore,  I  want  to  point  out
 that  in  the  absence  of  these  measures,  it
 will  certainly  give  rise  to  an  increase  in
 Prices,

 Now,  take  for  example,  the  expenditure
 growth.  Iwill  just  give  you  an  example. The  budget  for  the  year  969-70  provided for  Rs.  74.07  crores  for  the  Central  Police, But  the  actual  expenditure  of  the  Govern-
 ment  in  that  year  was  Rs.  86.30  crores, That  is  2  crores  of  rupees  more  than  what
 was  budgeted  for.  The  present  budget
 Provides  for  more  than  that—Rs,  88.04 crores  on  the  Police  alone.  I  want  to  tell
 you  thatjust  about  5  years  ago  the  expen- diture  on  the  Police  budget  by  the  Central
 Government  was  Rs.  8.76  crores,  From Rs,  8.76  crores  in  the  year  ‘1961-62, within  thecoures  of  5  years,  the  expenditure on  the  Central  Police  over  which  my friend,  Mr.  Chavan,  presides  has  increased by  five  times,  Is  it  a  productive  expenditure What  for  are  they  doing  it  ?  It  is  a  simple question,  (interruptions)  This  is  the  biggest
 growth  rate—an  increase  of  five  times,  Simi-
 larly,  more  than  40%  of  our  expenditure is  spent  on  Defence,  We  cannot  go  into  the
 whole  qnestion.  Even  now  a  higher  per-
 cemtage  is  put  up  with  regard  to  defence,

 So,  Sir,  more  than  40%  is  spent  on  this
 Defence  item.  More  than  18%  is  spent  on
 non-developmental  activities.  What  is  then
 left  for  developmental  activities,  Sir  ?
 After  all,  when  you  say,  too  much  rise  in
 non-developmental  activities,  it  is  funda-
 mentally  connected  with  the  fact  that
 Government  has  not  been  able  to  hold  the
 Priceline  all  these  years,  They  are  not  able
 to  control  the  priceline  and  naturally  the
 non-developmental  activities  consume  more
 and  more  money  and  today  also  if  this
 Priceline  cannot  be  checked.  natarally  your
 non-devclopmental  expenditure  will  in-
 crease;  prices  will  increase;  and  there  will
 be  therefore  little  money  left  for  develop- ment  expenditure,  Therefore,  Sir,  from
 this  point  of  view,  I  want  to  point  out
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 that  there  is  no  fundamental  departure  from
 the  basic  policy  that  has  been  pursued
 earlier.  I  was  really  surprised  when  Mr.
 Somani  was  speaking.  When  he  was  spea-
 king  he  was  being  applauded  so  much  by
 the  Members  of  the  Congress  Organisation.
 I  was  really  surprised  because  the  Cong-
 ress  Organisation  should  have  no  quarrel
 whatsoever  with  the  Budget  because  it  is  a
 continuation  of  the  same  policy,  even  as
 expressed  by  Shri  Asoka  Mehta.  Therefore
 they  must  be  the  enthusiastic  supporters  of
 this  thing.  What  then  is  the  quarrel?  It  is
 only  this.  When  you  follow  the  same  policy
 which  they  follow,  why  did  you  divide  ?
 Why  not  you  once  again  join  together?
 This  is  all  your  quarrel.  Nothing  else.
 That  was  made  clear  by  Shri  Asoka  Mehta
 himself.  You  have  no  other  quarrel.  Any-
 one  who  reads  the  entire  speech  of  Shri
 Asoka  Mehta  will  know  this.

 On  this  basic  question  there  is  no  change;
 and  I  can  very  well  understand  the  posi-
 tion  of  the  prime  Minister.  The  position  of
 the  Prime  Minister  is  this  :  So  long  as  you
 want  to  stick  to  this  basic  policy—and  what
 is  this  basic  policy?  --of  development  of
 this  country,  but  how  ?-You  want  develop-
 mentin  this  country  without  liquidating
 the  traces  of  landiordism  in  this  country.
 By  Jandlurdism  |  do  not  mean  only  the
 possession  of  land  by  people.  If  you  want
 to  mobilise  the  resources  of  the  country,
 hew  can  you  mobilise  the  resources  of  the
 country  ?  Howcan  you  do  that?  You  can
 Offer  74  per  cent  in  the  post  offices.  You
 can  offer  2  %interest.  The  land  lord  and
 the  money-lender  in  the  village  can  get  24%
 and  48%  and  even  100%  by  usurious
 money-lending  to  the  poor  agricultural
 labourers  and  poor  peasants?  Why  should
 they  come  and  invest  in  your  securities
 even  if  you  offer  12%  ?  The  basic  cause  of
 your  not  being  able  to  mobilise  resources
 is  the  fact  that  today  there  exists  in  this
 country  such  people  whoare  able  to  earn
 lot  of  money  by  means  of  usurious  money-
 lendiag  ia  villages;  they  make  huge  money
 by  speculative  activities.  Take  for  example,
 a  person  who  buys  paddy  at  Rs,  20  and
 within  6  months  he  sells  it  at  Rs.  40;  and
 he  gets  100%  profit  by  speculative  activi-
 ties.  Why  should  such  person  come  and
 invest  in  your  industrial  securities?  Why
 should  they  comeand  invest  in  your  Gover-

 nmental  securities?  These  are  all  the  basic
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 problems  facing  the  country,

 These  speculative  activities  are  going  on
 in  the  share  market.  We  heard,  immediately
 the  budget  was  presented,  the  share  market
 become  buoyant.  There  was  a  huge  rise  in
 price-upto  Rs.  8  or  Rs.  I0--I  don’t  know
 what  it  matters  if  the  share  market  price
 rises.  Isit  any  production  increase?  If  I
 go  and  buy  the  shares  of  Tatas  at  Rs.  200
 instead  of  at  Rs.l00.  does  Tata's  pro-
 duction  go  up?  [tis  only  transfer  of  the
 right  to  get  dividend  from  one  person  to
 another  person,  This  is  the  type  of  spe-
 culative  activity  that  is  going  on  in  this
 country.  So  long  as  youare  not  able  to
 attack  this  problem  of  speculation.  you  will
 not  make  much  progress.  I  am  not  bothered
 about  socialism  unless  you  are  able  to
 attack  monopoly  capital  in  this  country.
 This  is  the  basic  problem  that  I  want  to
 point  out.

 All  the  postulates.  all  the  projections
 that  next  year  the  country's  cconomy  will
 jump  up  will  flounder  upon  the  question  of
 foreign  exchange.  After  all,  what  does
 your  own  Economic  Survey  say?  lt  said
 that  in  ‘1968-69  there  is  a  very  big  spurtin
 exports  of  13%  and  they  become  so  happy
 over  that  export,  But  then  in  the  yearlg69-
 70  when  there  was  a  bumper  crop  the  rate
 of  growth  of  exports  fell  from  13%  to
 1.2%.  The  Fourth  Fiver  year  Plan  says
 that  there  will  be  a  7%  increase  in  export
 at  compound  rates,  In  the  first  year  of  the
 Fourth  Five-year  Plan  your  increase  was
 1.2%.  Are  you  to  make  this  up?  On  what
 basis  are  you  going  to  make  this  up  this
 year?  You  will  say,  ‘we  are  going  to  have
 increased  production  in  the  industrial
 field’.  Nobody  knows  what  is  going  to
 happen  to  agriculture  because  you  depend
 only  on  certain  inputs  and  on  these  things.
 But  with  regard  to  what  is  going  to  happen
 to  industrial  output,  there  again  the  prob-
 lem  arises.  Their  own  Economic  Survey  has
 this  to  say;  despite  the  balance  of  pay-
 ments  position  becoming  good  :

 ‘The  economy  could  manage  with  such
 low  volumes  of  net  assistance  because  of
 the  glack  in  the  economy  and  reletively
 low  volume  of  investment  activity  during
 the  recession  andthe  immediate  post-
 recession  years.  With  the  revival  of  in-
 dustrial  activity,  the  need  for  both
 maintenance  imports  as  well  as  capital
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 goods  imports  would  increase.  Already,
 as  pointed  out  above,  select  items  of
 maintenance  imports  have  gone  up  and
 Scarcities  are  developing  in  some
 sectors’’.

 Therefore,  even  for  maintenance  of  the
 existing  factories,  you  have  got  to  import
 more,  Last  year  that  was  not  the  position.
 When  that  question  comes  up,  how  are  you
 going  to  meet  it?  The  only  way  is  to  go
 once  again  to  these  foreigners  and  beg  for
 more  aid.  Without  that,  you  cannot
 go  on.

 Therefore,  basically  you  are  going  round
 and  round.  There  is  no  change  in  this  basic
 position.  Therefore,  what  are  we  to  do?  So
 long  as  We  are  not  able  to  put  an  end  to
 this  dependence  on  foreign  loans,  there  can
 be  no  escape  from  this  predicament.  I  ask:
 why  can  you  not  put  an  end  to  these
 loans?  Why  not  go  to  these  Americans  and
 other  people  and  say  :  ‘Look  here,  we  have
 to  pay  you  back  Rs.  500  crores  year  after
 year.  We  cannot  pay  it  for  about
 ten  years.  Agree  to  a  moratorium  on  that.
 We  do  not  went  any  more  aid  from  you’.
 After  all,  you  are  getting  only  Rs.  600
 crores  a  year.  This  will  be  Rs.  100  crores
 less.  With  the  foreign  exchange  available,
 you  go  and  buyin  thefrec  markets  of  the
 world,  Do  not  goin  for  any  particular
 country’s  goods.  If  you  do  that,  what  hap-
 pens  is  that  your  will  cost  will  go  up.  Your
 cost  is  now  I5  to  20  per  cent  more.  This  is
 because  you  are  dependent  on  their  loans.
 All  your  collaboration  agreement  lead  to
 that.  This  has  led  to  the  capital  base  of  our
 industries  going  up  by  at  least  20-25  per
 cent,  The  result  is  that  the  production
 costs  are  going  up.  These  things  will  go  on.
 Are  we  today  prepared  to  make  a  sacrifice
 and  avoid  some  of  these  imports?  May  be
 some  industries  will  be  closed  down.  Ido
 not  mind,  Some  luxury  industries  will  have
 to  close  down,  For  example,  the  air-
 conditioning  industry.  Heavens  are  not
 going  to  fallif  some  people  who  have  got
 air-conditioners  do  not  have  them  or  the
 spare  parts  they  need  for  maintaining  them.
 Then  there  is  fine  mercerised  cloth.  We
 will  not  be  able  to  hayeit.  If  some  chemi-
 cals  are  not  imported.  Let  us  have  a  period
 of  austerity.  Let  us  tell  our  people  that
 this  country  cannot  afford  these  imports.
 Let  us  wear  coarse  cloth,  It  does  sot
 matter.  1  say  the  people  will  respond
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 favourably.  But  the  question  is  whether  we
 have  the  will  to  do  it.  In  order  to  do  that,
 we  have  to  put  an  endto  this  foreign  aid
 and  foreign  collaboration  and  attack  the
 Positions  of  the  monopolists.  No  Bill  is
 necessary  for  that,

 My  hon.  friend,  Shri  Somani,  spoke
 eloquently  about  creating  acclimate  for  in-
 vestment.  Who  hasinvested  in  industry  ?
 Not  the  big  capitalists.  After  all,  the  bulk
 ofthe  investments  is  by  Governmental
 institutions,  banks  and  institutional  inves-
 tors,  After  the  nationalisation  of  banks,
 43  per  cent  of  the  equities  of  all  these  big
 companies  and  houses  has  gome  under  the
 control  of  the  4  major  banks,  LIC  and
 other  institutions,  apart  from  the  credit
 Government  have  given  them.

 SHRI  VIRENDRAKUMAR  SHAH
 (Junagadh)  :  Nobody  asked  LIC  to  buy
 those  shares.

 SHRI  P.  RAMAMURTI  ;  The  fact
 remains  that  43  per  cent  of  the  shares  of
 the  big  companies  and  houses  has  come
 under  the  control  of  the  banks.  Even  on
 this  basis,  what  prevents  Government  under
 the  existing  company  law  from  taking  con-
 trol  of  these  companies  and  sending  out
 the  people  who  are  nowin  the  manage-
 ment  ?  What  is  the  difficulty  ?  Therefore,
 80  long  as  both  these  things  co-exist  your
 industry  cannot  thrive,  so  long  as  big  busi-
 ness  and  monopolies  co-exist  with  a  pub-
 lic  sector  your  public  sector  can  never
 thrive.  One  has  got  to  thrive  at  the  expense
 of  the  other.  Therefore,  I  ask  whether  you
 are  goingto  attack  the  positions  of  the
 monopolists  with  the  help  of  the  control
 over  the  commanding  position  of  the
 financial  market  that  you  have  got  today  by
 bank  nationalisation,  or  you  are  going  to
 nibble  at  things  by  giving  some  relief  here
 and  some  relief  there.  That  is  the  criterion
 by  which  I  would  like  to  judge.

 On  the  question  of  land  I  would  point
 out  one  or  two  things.  They  have  made  a
 mockery  of  the  concept  of  the  co-operative
 movement.  In  the  rural  sphere  a  new  pro-
 ject,  namely  the  Indian  Farmers  Fertilisers
 Co-operative  is  being  proposed  and  the
 Budget  estimate  provides  for  Rs.  6.75
 crores  during  the  year.  What  will  be  the
 total  investment  in  this  co-operative  so-
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 ciety?  As  per  the  official  record,  it  is  esti-
 mated  to  be  Rs.  90  crores.  Is  it  a  co-opera-
 tive  society  ?  We  know  the  fate  of  all  these
 co-operative  societies  inthe  rural  areas,
 Who  has  dominated  these  co-operaive
 societies  2?  It  is  the  rich  farmers  who  have
 dominated  them.  What  are  the  sugar  co-
 Operative  societies  in  Maharashtra,  what
 are  the  other  co-operative  societies  in  any
 part  of  the  country?  It  is  these  rich  people
 the  richer  farmers,  the  richer  sections  of
 the  villagers  who  have  dominated  these  co-
 operative  societies.  They  have  now  got
 sufficient  money  in  their  hands  as  the
 result  of  the  developmental  activities  in
 past  years  to  be  able  toinvest  in  fertilisers,
 but  you  say  how  will  form  a  co-operative
 society,  that  the  World  Bank  will  give  some
 money,  that  the  State  will  give  Rs.  6.75
 crores.  Whose  hands  is  it  going  to  streng-
 then?  The  money  that  they  have  got  in
 their  hands  is  being  released  for  non-pro-
 ductive  purposes  like  speculative  trading
 and  usurious  money  lending.  The  State
 will  help  them  to  buy  fertilisers  through
 this  co-operative  society.  We  know  that
 these  co-operative  societies  which  have
 been  in  existence  in  this  country  are  in  the
 hands  of  these  big  landlords.  Government
 providing  money  for  starting  another  co-
 Operative  society  in  order  to  distribute
 fertilisers  is  only  going  to  help  such  sec-
 tions  of  the  people.

 You  are  depending  on  tractorisation.
 On  the  one  hand  you  talk  of  increasing
 opportunities  for  employment,  and  on  the
 other  hand  you  talk  of  importing  tractors.
 Not  being  satisfied  with  the  number  of
 tractors  that  are  made  in  this  country,  you
 have  provided  for  the  import  of  a  lot  of
 tractors,  I  want  to  ask  some  questions,
 Has  it  been  proved  anywhere  that  by  means
 of  this  tractor  cultivation  your  producti-
 vity  has  increased?  Isit  orisnot  a  fact
 that  the  United  Nations  Organisation
 survey  conductedin  Japan,  Taiwan  and
 in  certain  other  places  has  conclusively
 Proved  that  intensive  small  farming  is
 more  productive  of  results  than  large
 scale  mechanised  farming?  Is  it  not  a  fact
 that  very  recently  the  Delhi  School  of
 Economics  of  the  Delhi  University  condu-
 cted  an  enquiry  into  the  question  of  this
 tractorisation  and  that  has  also  given  a
 report  that  small  scale  intensified  farming

 is  more  productive  than  large  scale  mecha-
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 nised  farming?  In  the  face  of  all  that  today
 when  you  are  importing  implements  for
 this  mechanised  farming  and  wasting  so
 much  foreign  exchange,  I  want  to  ask
 whom  you  are  going  to  help  except  these
 big  landlords  to  replace  landless  labour,
 to  create  a  huge  unemployment  problem
 in  the  rural  area.  (/uterruption).

 We  certainly  will  have  tractors  when  the
 conditions  for  it  arecreated.  We  have
 been  opposing  tractorisation  and  if  the
 Jana  Sangh  says  this  now,  it  has  taken  a
 leaf  out  of  our  book,

 Therefore,  as  far  as  the  basic  question  is
 concerned,  you  are  not  looking  at  the
 Problem  of  the  small  land  holder,  how  to
 sec  that  land  is  again  to  be  redistributed.
 You  are  talking  of  providing  house  sites
 for  the  landless  labourer,  I  want  to  ask
 you  ;  during  these  20  years  why  is  it  you
 were  not  able  to  provide  house  sites?  Today,
 Can  you  purchase  those  house  sites?  Is  it
 Possible  for  any  Government  to  purchase
 them  for  millions  and  millions  of  labourers
 in  this  country?  No  Government  is  able
 to  buy  because  you  cannot  have  the
 money.  Therefore,  in  Kerala  when  we
 introduced  land  legislation,  we  said  that
 every  land  owner  who  has  got  one  acre  of
 land  must  set  apart  a  certain  percentage
 of  that  land  compulsorily  for  the  purpose
 of  house  site  for  the  landless  labourers.
 The  price  of  the  land  will  be  25  per  cent
 of  the  market  value;  the  State  Govern-
 meant  will  give  2.5  per  cent  and  the  per-
 son  concerned  will  give  2.5  percent  and
 that  is  sufficient.  Without  _pass-
 ing  such  laws,  when  they  come  and  tell
 us  that  they  are  anxious  to  provide  for
 more  houses,  I  should  take  them  a  pinch
 of  salt.  4  sympathise  with  her;  she  wants
 to  do  so  many  things.  The  way  to  hell
 is  paved  with  good  intentions.  What  is
 the  use  of  having  mere  intentions?  The
 basic  question  is  this.  Are  you  prepared
 to  break  away  from  these  basic  policies
 that  had  been  pursued  all  these  years?  Am
 not  asking  you  take  socialist  measures
 because  I  know  that  socialism  means
 realignment  of  class  forces  in  this  country.
 With  the  existing  class  forces  it  is  not
 possible.  Therefore,  4  warn  that  despite
 all  these  good  if  the  provisi
 are  implemented  as  they  are  without  any
 change  in  some  of  the  basic  policies,  the
 country  will  face  the  same  problems  at
 the  end  of  next  year;  the  problems  will

 be  intensified;  social  discontent  will
 increase  and  social  tensions  will  increase.
 The  struggle  of  the  people  will  also
 increase  and  she  will  be  placed  ina.
 terrific  dilemma.  Even  now,  I  should  ask
 the  Prime  Minister  and  Finance  Minister
 to  rethink  on  the  whole  position.  You
 cannot  ride  two  horses  and  that  is  the
 trouble  in  which  you  are.  You  should  get
 out  of  the  grip  of  the  monopolists;  if  you
 are  not  able  to  do  that  the  consequences
 will  be  there,  for  which  you  alone  will  be
 responsible.

 भीसती  लक्ष्मीकान्तम्मा  (ख़म्मम)  :  समा-
 पति  महोदय,  कुछ  दिन  हुए,  एक  सुप्रसिद्
 ईसाई  पादरी  ने  कहा  था  कि  मगवान  इस
 संसार  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  अनोखे
 उपाय  किया  करते  हैं  |  साधारण  परिस्थिति
 में  मगवान  किसी  पुरुष  को  नेतृत्व  देते  हैं,  परन्तु
 जब  असाधारण  परिस्थिति  का  स/मन।  करना
 होता  है  तब  तुरन्त  किसी  महिला  को  नेतृत्व
 के  स्थान  पर  ले  आते  हैं  t  मैं  समझती  हूं  कि
 भारत  में  भी  यही  हुआ  है।

 अमी-प्रमी  जो  राजनतिक  मंथन  ह््भा  है
 ध्रौर  हो  रहा  है,  उससे  प्रमृत  मी  निकल  रहा
 है  और  हालाहल  मी  ।  इस  संदर्म  में  मैं  समझती

 हूँ  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  हलाहल  को  खुद
 पी  कर  देश  की  जनता  को  अमृत  बांट  रही  हैं  ।
 मैं  उन्हें  आधुनिक  नीलकंठ  के  रूप  में  देखती

 हैं  भौर  देश  की  हादिक  कृतशता  का  पात्र
 मानती  हूं  ।  यही  क/रण  है  कि  श्राज  इंदिरा
 और  इंडिय।  को  लाखों  जनता  अभिन्‍न  पाठी
 है  ।  यह  जो  नया  नेतृत्व  देश  को  मिला  है
 उसको  बल  देना  मैं  भ्रपना  परम  कर्तव्य
 मानती  हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  इस  बजट  के  लिए
 प्रधान  मंत्री  को  विशेष  बधाई  देती  हूं।  यह
 कोई  सरकारी  करमंचारशियों  के  द्वारा  बन/या  हुआ
 प्रॉपनारिक  बजट  नहीं  है  पग-पग  पर  सन्देह
 श्रौर  अन्त  में  संकोच  से  रुक-रुक  कर  देश
 को  जहां  का  तहां  खड़ा  रखने  मे  ही  अपनी
 सफलता  मानने  वाले  कायर  राजनीतिजशों  का
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 [श्रीमती  लक्ष्मीकान्तम्मा]

 बनाया  हुआ  प्रगति  निरोधक  बजट  नहीं  है।
 कोरे  सिद्धान्तों  और  नारों  के  कोॉलाहल  में
 वास्तविक  परिस्थिति  को  मुला  कर  प्रनाचरणीय
 बातों  से  खुद  बहकने  और  जनता  को  बहकाने
 वाले  जोझीले  स्वप्नालु  पंडितों  का  बनाया  हुआा
 कल्पना  प्रचुर  बजट  नहीं  है  ।  यह  बजट  है
 अ्रपने  झादर्शा  पर  दृष्टि  ग्रड़ा  कर,  चरणों  को

 दृढ़  घरती  पर  जमाए,  विरोधी  शक्तियों  से
 निर्भीक,  भ्रपने  गम्य  की  ओर  निस्संकोच  बागे
 बढने  व।ली  वीर  नारी  का  बनाया  हुआ  सर्वाग
 पुष्ट  और  प्रगतिनिष्ठ  बजट  ।  आज  की  हमारी
 आशिक  परिस्थिति  में  सामाजिक  न्याय  तथा
 प्रगति  के  दोहरे  भ्राधार  पर  बजट  बनाना  कोई
 आसान  काम  नहीं  है  ।  स्थिति  यह  है  कि
 सामाजिक  न्याय  और  प्रगति  के  तकाजे  अकसर
 परस्पर  बिरोधी  बन  जाते  हैं  -  दोनों  में
 सामंजस्थ  ले  आना  बटहुधा  कठिन  हो  जाता  है।
 तब  तो  दोनों  के  मिले  जुले  आघार  पर  बजट
 बनाना  और  भी  कठिन  हो  जाता  है।  इसीलिए
 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  बजट  वास्तववादी
 मी  है  और  समाजवादी  भी  ।  सच  तो  यह  है
 कि  एक  लम्बे  समय  के  बाद  भारत  सरकार  के
 बजट  में  समाजवाद  एक  हद  तक  झलकने  लगा
 है  ।  यह  देश  के  लिए  शुभ-सूचक  है  ।  जनता
 के  लिए  कल्याणप्रद  है।

 मैंने  इस  बजट के  प्रति  भिन्न-भिन्न  व्यक्तियों
 की  प्रतिक्रियाओं  को  गौर  से  पढ़ा  है  t  मुझे  ऐसा
 लगता  है  कि  विरोधी  दलों  के  नेताओं  के  पास
 बजट  के  विरोध  में  कहने  के  लिए  कोई  ठोस
 दलील  नहीं  थी,  इसीलिए  उन्होंने  उड़ती-उड़ती
 बातों  पर  ही  संतोष  पाया  है  ।  भूतपूर्व  वित्त-
 मंत्री  ने  तो  परस्पर  विरोधी  वक्‍तव्यों  का  एक
 नमूना  पेश  किया  है  ।  एक  तरफ  बजट  की
 आलोचना  भी  करते  है  और  दूसरी  तरफ  कहते
 हैं  कि  यह  बजट  पिछले  वर्षों  में  उनके  बनाए

 & बजटों  से  भिन्‍न  नहीं  है।  सिंडी ;ट  के  एक
 आंधार-स्तम्म  श्री  पाटिल  कहते  हैं  यह  बजट
 रेकलेस  है  और  उसके  का रण  जनता  की  कठिनाई
 बढ़ेभी  ।
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 अध्यक्ष  महोदय,  सच  तो  यह  है  कि  भोग-
 विलास  की  सामग्रियों  का  उपयोग  करने  वाले
 और  शहरों  में  बड़ी-बड़ी  जायदादें  रखने  बालों
 पर  इस  बजट  में  अवश्य  अधिक  कर  लगाए
 गए  हैं  जिससे  उन्हें  कठिनाई  अवश्य  होगी  1
 पाटिल  साहब  की  नजर  में  ये  ही  लोग  जनता
 की  कोटि  में  आते  हैं  ।  अतएव  पाटिल  साहब
 उनकी  कठिनाई  पर  आपत्ति  प्रकट  करें,  यह
 स्वाभाविक  ही  है  ।

 आय-कर  के  मामले  में  मध्यम-वर्ग  को  लाभ
 होने  वाला  है  और  घनवान  वर्गों  पर  भ्रधिक
 भार  पड़ने  वाला  है  |  इसी  प्रकार  जो  वर्ग
 अधिक  करों  को  सहन  कर  सकते  हैं,  उन्हीं  पर
 अधिक  मात्रा  में  कर  लगाए  गए  हैं  ।  स्पष्ट  है
 कि  जिन  लोगों  का  आशय  इन  धनवान  बर्गो
 के  हितों  की  रक्षा  करना  है  जन्हे  इस  बजट
 पर  गुस्सा  आने  में  कोई  भ्राश्चर्य  नहीं  ।  परन्तु
 जिस  बजट  पर  पाटिल  साहब  गुस्सा  करे,  वह
 बजट  जन-साधारण  के  हित  में  ही  हो  सकता
 है  1  यही  इस  बजट  के  लिए  अप्रत्यक्ष  प्रमाण-
 पत्र  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  यह  बात  किसी  से  छिपी
 नहीं  है  कि  कुछ  वर्ष  हुए  देश में  विकास  की
 योजनाएं  धीमी  पड़  गई  हैं  ।  इसक।  मुख्य
 कारण  धनाभाव  है  ।  एक  ऐसी  स्थिति  आ  गई
 है  कि  हमारी  प्रगति  के  लिए  या  तो  अधिक  साधन
 जुटाने  होंगे  या  फिर  प्रगति  की  णोजनाओं  का
 तिलांजलि  देना  होगा  -  हम  देख  चुके  हैं  कि
 विकास  योजनाझ्रों  के  धीमे  पड़ने  से  जन-साधा-
 रण  में  कितना  भ्रसन्तोष  पैदा  होता  s  विशेषकर
 बेकारी  की  समस्या  कितनी  बिकराल  हो  जाती
 है  और  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  संदर्म  में  विकास
 का  प्रभाव  सचमुच  अ्वनति  की  भोर  कंसे  देश  को
 ले  जाता  है  ।  गत  कुछ  वर्षों  गे  यह  सब  अनुमव
 प्रत्यक्ष  रूप  में झा  चुके  हैं।  यदि  उनसे  ब  भी
 हम  शिक्षा  नहीं  लेंगे  तो  इस  देवा  में  लोकतन्त्र
 ही  समाप्त  हो  जाने  का  खतरा  है।  जिस  ढांचे  से
 लोगों  का  कल्माण  नहीं  होता,  उस  ढांचे  को
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 लोग  टिकने  नहीं  देंगे,  चाहे  सिद्धांत  की  दृष्टि  से

 वह  कितना  ही  अच्छा  ढांचा  क्‍यों  न  हो  ?

 इसीलिए  में  इस  बात  पर  सरकार  को  बधाई

 देती हूं  कि  उन्होंने  साहस  ग्टोर  कर  श्रधिक
 वित्तीय  साधन  जुटाने  का  स्तुत्य  प्रयत्न  किया
 है  ।  कसी  भी  वर्ग  पर  कर  लगाना  कोई
 आसान  काम  नहीं  है  ।  परन्तु  कर  लगाना  जब
 अनिवार्य  हो  जाता  है  तो  इस  बात  बी  सावधानी
 लेनी  चाहिए  कि  करों  का  भ!र  घनवान  वर्गों  पर

 ही  अधिक पड़े  ।  हर्ष  की  बात  है  कि  वजट  में
 इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  और  निचले
 वर्गों  को  एक  हद  तब  सन्तोष  मिलने  की
 सम्मावना  है  t  जहां  निचले  वर्गों  पर  भी  भार
 पड़ा  है,  वहां  वह  भार  कम  से  कम  रखा  गया
 है  t

 परन्तु  अध्यक्ष  महोदय,  एक  बात  मैं  भ्रवश्य
 प्रधान  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहती  हूं
 जिसका  सम्बन्ध  गरीब  जनता  से  है  ।  मिट्टी
 a  तेल  पर  जो  कर  लगाया  जा  रहा  है  में
 सुझाव  देती  हूं  कि  इस  को  वह  हटाएं  ।

 ह ह  hrs.

 ama  कर  के  विषय  में  बजट  में  जो  परि-
 कतन  किथा  गया,  वह  बहुत  'उषयोगी  है,  उससे
 कम  से  कम  5  लाख  लोगों  को  छूट  मिलेगी  शौर

 बहुत  बड़ी  संख्य '  में  इस  वर्म  के  लोगों  को
 लाभ  मिलेगा  ।  साथ  ही  साथ  चालीस  हजार
 रुपए  प्रतिब्ष  से  ग्रधिक  को  प्राय  पाने  वालों
 पर  आयकर  का  रेट  बढ़ाना  भी  उचित  ही  है,
 क्योंकि  श्रार्थिक  विषमता  को  दूर  करने  का
 हमने  बीड़ा  उथाया  है  ।  हर्ष  की  बात  है  कि
 हमारे  समाजवादी  भादर्श  क।  प्रतिबिम्ब  बजट
 में  स्पष्ट  रूप  से  आया  2,  परन्तु  झाप  कर  से
 बचने  के  जो  उपाय  आज  पाये  ऊ।ते  हैं,  उनकी
 पक्‍की  रोझुथाम  होनी  चाहिये  |

 इस  बजट  में  विशेष  रूप  से  समाजिक
 ग्याय  जो  कदम  उठाये  बये  हैं,  वे  अत्यन्त
 सराहनीय  हैं  ।  औद्यागिफ  मजदूरों  के  लिये
 पारिवारिक  पेन्सन  की  घोषणः  करके  प्रधान  मंत्री

 जी  ने  सरकार  के  कल्याणकारी  रोल  को  स्पष्ट
 रूप  से  साबित  किया  है  ae  बच्चों  के
 अंहार  को  कर  से  मुक्त  करके  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  जनसाधारण  की  गहरी  क्तज्ञता  प्राप्त  की
 है  और  मां  की  ममता  का  दृष्टान्त  प्रस्तुत
 किया  है  ।

 प्रन्य  बातों  को  समय  कम  होने  के  कारण
 न  लेते  हुए  चीनी  शौर  पेट्रोल  के  बारे  में  दो
 शब्द  कहना  चाहर्त।  हूं  1  चीनी  शौर  पेट्रोल  पर
 कर  लगाने  की  यहां  भ्रालोचना  की  गई  है
 परन्तु  मैं  समझती  हूं  कि  यह  भार  इतना
 कठिन  नहीं  है  जिसको  न  उठाया  जा  सरे;  ।
 विकास  योजनाओं  के  लिये  साधन  जुटाने  की
 आवश्यकता  के  संदर्म  में  इतना  मार  मध्यम
 बर्ग  को  भी  सहन  करना  पड़ेगा,  यह  पधनिवाय॑
 है  I

 एक  दो  बातें  मान्घ्र  प्रदेश  वे!  सम्बन्ध  में

 कह  कर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगी  ।
 आ्रान्भ  प्रदेश  सरकार  ने  चौथी  प॑चवर्षोय
 योजना  के  लिये  650  करोड़  रुपये  की  योजना
 का  प्रस्ताव  किया  था  ।  सचम्‌च  राज्य  की
 अआबश्यकता  की  दृष्टि  रो  यह  वहत  कम  है।
 परन्तु  समाचार-पत्रों  से  पता  चला  है  कि  केन्द्र
 सरकार  ने  श्ान्धघ  प्रदेश  के  लिये  केबल  40
 करोड़  रुपये  को  योजना  सुझाई  है--यह  प्रत्यन्त
 बिन्ताजनक  बात  है।  यदि  याजना  हतनी  छोटी
 बनेगी  तो  आन्  प्रदेश  कई  बातों  में  पिछड़
 जाएगा  ।  हमारे  तेलंगाना  के  सम्बन्ध  में  भार्गव
 कमेटी  ने  जो  बकाथा  निकाला  है,  उतने  से  ही
 तेलंगाना  का  फाँवदा  नहीं  हे!  सकता  ।  आवश्यता
 इस  बात  की  है  कि  केन्द्र  सरका”/  की  ओर  से
 तेलंगाना  की  उदारतापूर्वक  सहायता  की  जाये  ।

 एक  बाल  समझे  ओपीनियन-पाल  के  सम्वन्ध
 में  कहनी  है  ।  कुछ  लोग  तेलंगाना  में  प्रोपी-
 निबन-पोल  का  सुझाव  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं।
 सथायति  महोदय,  मैं  इस  सदन  को  बताना

 चाहती  हूं  कि  इस  से  बढ़कर  खतरताक

 सुझाव  दूसरा  नहीं  हो  सकता  भारत  में
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 राज्यों  का  विभाजन  संविधान  के  अनुसार
 पालियामेन्ट  करता  है  और  पालियामेन्ट  को  ही
 करना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होगा  और
 राज्यों  का  पुनगंठन  किसी  ओर  ढंग  से  किया
 जायेगा  तो  स्थानीय  कारणों  के  परिणामस्वरूप
 देश  में  राज्यों  का  ढांचा  ही  बिगड़  जायेगा  ।
 यह  केवल  तेलंगाना  या  किसी  और  प्रान्त  का
 प्रश्न  नहीं  है,  यह  प्रश्न  है  पालियामेन्ट  के
 संवैधानिक  उत्तरदायित्व  का।  जबगुह  मंत्रालय
 की  डिमाण्ड  सदन  के  सामने  भाएगी  तब  मैं
 इसके  सम्बन्ध  में  भौर  श्रधिक  विस्तार  से
 कहूंगी  ।

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्रों  (हापुड़)  :  समा-
 पति  महोदय,  सिर  मुडाते  ही  श्रोले  पड़--यह
 कहावत  हमारे  देश  में  बहुत  पुरानी  है।  लेकिन
 बजट  पर  चर्चा  प्रारम्म  होते  ही  भ्रोले  पड़े-यह
 पहली  बार  ही  दिल्ली  बालों  ने  देखा  है  ।  इस  ओला
 बृष्टि  से,  समाचारपत्नों  का  अनुमान  है  कि  कई
 करोड़  रुपये  की  हानि  हमारे  कृषकों  को  उठानी
 पड़ी  है  ।  कारण  भी  स्पष्ट  है--इस  प्रकार  की
 चर्चा  प्रारम्भ  होते  ही  ओले  पड़ने  की  घटना  के  पीछे
 जो  रहस्य  है-पयह  जो  बजट  इसबार  प्रस्तुत कियां  गया  है  ब्रौर  इसके  साथ  जो  व्याख्यात्मक
 टिप्पणियां  पढ़ने  में  भाई  हैं,  उनके  पीछे  एक
 रहस्य  है  वह  इस  देश  के  हर  निवासी  को
 चिन्ता  में  डालने  वाला  है  ।  इस  बजट  में
 विदेशी  ऋण  को  एक  स्थान  पर  चर्चा  की
 गई  है  ।  मैं  उस  चर्चा  के  आंकड़े  सुना  कर
 आपके  द्वारा  इस  सदन  के  सदस्यों  को  आगे  के
 लिये  सावधान  करना  चाएता हूं  |  969%  अन्त
 तक  हभारे  देश  पर  दुनिया  के  दूसरे  देशों  का  जो
 ऋण  था-सरकारी  आंकड़ों  के  अनुधार  वह
 6]  भरब  40  करोड़  62  लाख  रुपये  था,
 लेकिन  इस  बार  प्रध।न  मंत्री  जी  ने  जो  बजट
 प्रस्तुत  किया  है  श्रौर  उसमें  जो  व्याख्यात्मक
 टिप्पर्ण  दी  है,  उनके  अपने  ही  आंकड़ों  के
 प्रभुसार  970%  अन्त  तक  |यह  विदेशी  ऋण
 बढेकर  66  अरब  59  करोड़  37  लाख  तक
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 पहुंच  जायेगा  ।

 इसके  साथ-साथ,  इस  ऋण  का  सूद
 हमको  देना  पड़ता  है  ।  वर्ष  के  अन्त  में,  उसके
 सम्बन्ध  में  उनका  कहना  है  कि  i970  के
 अन्त  तक  हम  को  जो  सूद  देना  पड़ेगा
 उसकी  घनराशि  :  शभ्ररब  66  करोड़

 39  लाख  रुपये  हो  जायेगी  ।  इन  आंकडों  को

 सुनाकर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  970
 के  अन्त  तक  हमारे  देश  पर  दुनिया  के  दूसरे
 देशों  क।  जो  ऋण  भार  हो  जायेगा  उसको  दृष्टि
 में  रखते  हुए,  थदि  देश  की  आबादी  54  करोड़
 मान  ली  जाये  श्रौर  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से
 इस  ऋण  को  बराबर  बांटा  जाये  तो  आज  भारत
 में  माता  की  गोद  में  खेलने  वाले  बच्चे  भी

 दुनिया  के  दूसरे  देशों  के  24  रुपये  के  कर्ज  दार
 हैं  भोर  3२०  के  सूद  के  कजंदार  हैं  t  अध्यक्ष
 महोदय,  आपके  आसन  से  लेकर  माता  की  गोदी
 में  दूध  पीने  वाले  बच्चे  भी  27  रु.  के

 दूसरे  देशों  के  ऋणी  हैं।  सरकार  ने  इस  स्थिति
 में  इस  देश  कों  लाकर  खड़ा  कर  दिया  है।

 लेकिन  इसके  अतिरिक्त  पब्लिक  एकाउंटस
 कमेटी  (लोके  लेखा  समिति)  ने  जा  पभ्रपने
 आंकड़े  भी  दिये  हैं  व ेऔर  मी  बोकेाने  वाले  हैं  ।
 लोक  लेखा  समिति  नें  कह।  हैं  कि  ज्यों-ज्यों
 समय  बढ़  रहा  है  त्यों-त्यों  सरकार  की  ऋण
 लेने  की

 ्
 त्ति  भी  बढ़ती  जा  रही है  ।  पिछले

 दो-तीन  वर्षों  के  अनुमानित  आंकड़े  उन्होंने
 दिये  हैं।  उनका  कहना  है  कि  i966  #
 हमारे  देश  में  ऋण  लेने  की  जो  प्रवृत्ति
 थी,  वह  6  प्रतिशत  थी  लेकिन  i698  4%

 हमारे  देश  में  ऋण  लेने  की  बहुत  प्रवृत्ति  ज्यादा
 बढ़ी  भौर  वह  बढ़कर  2.6  प्रतिशत  हो  गई  1
 इस  हिसाब  से  लोक  लेखा  रूभिति  का  कहना
 है  कि  चौथी  पंचबर्षीय  योजना  जिस  समय
 समाप्त  होगी  ब्याज  और  दूसरी  अदावगी  के  रूप
 में  उस  समय  हमारे  देश  पर  जो  देनदारी  होगा,  वह
 I5  अरब  59  करोड़  रुपये  के  लगमग  होगा

 प्रौर  जो  शुद्ध  ऋण  होगा,  जिसमें  ब्याज  आदि

 दूसरी  झदायगी  शामिल  नहीं  है-वह  2,030
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 करोड़  रुपये  होगा-इतना  ऋण  भार  उस
 समय  तक  हो  जायेगा  ।  मैं  कोई  ांकड़ा
 विशेषज्ञ  नहीं  हूं,  लेकिन  अगर  इन  आंकड़  को,
 उस  समथ  की  बढ़ी  हुई  आबादी  पर  बांटा  जाये-
 चौ४री  रणघीर  सिंह  शायद  गुझ्न  से  भ्रच्छा  गणित
 जानते  होंगे-तों  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से
 एक  आदर्म।  को  200  क०  से  अधिक  का  दूसरे
 देशों  का ऋणदाता  यह  सरकार  बना  देगी।  इसी  से
 शब  श्राप  अनुमान  लगाइये--हमारे  देश  में  प्रति
 वर्ष  जब  वजट  आता  हैं  तब  बड़ी  आशा  और
 विश्वास  के!  साथ  देश  देखता  है  इस  बार
 सरकार  कोई  नया  चमत्कार  करेगी,या  फिर  अगले
 साल  सरकार  कोई  नया  चमत्कार  करेंगी,पर  पहुं
 चमत्कार  तो  हमारे  देश  को  ऋणों  के  जाल  में
 फंसाता  जा  रहा  है  ना  फिर  देश  को  ऋणों  से

 मुक्त  कराता  जा  रहा  है।  ये  प्रश्नवाचक  चिन्ह
 है  जो  देश  के  अर्थ  शास्त्रियों  के  सम्मुख
 लग  गया  है।

 दूसरी  सबसे  बड़ी  चीज  जो  मैं  यहां  रखना
 चाहता  हूं  वह  है  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  की
 रिपोर्ट  का  सिर्फ  एक  ही  वाक्य  मैं  पंढकर
 झुनाता  हूं  ।  विदेशी  देनदारियीं  को  पृरा  करने
 के  लिये  सरकार  की  योजना  पर  टिप्पणी  करते
 हुए  वे  लिखते  हैं  कि  चोथी  पंचवर्षीय  योजना
 में  8300  करोड़  रुपये  की  जिस  विदेशी  मुद्रा  की
 प्राय  की  कल्पना  की  गई  है  यह  निर्यात  बृद्धि
 की  7  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  चक्रवृद्धि  की  वर  की
 आशा  में  कींगई  है  कि  जो  कि  एक  नंगण्य  महत्व-
 कांक्षा  है  यह  लोक  लेखा  समिति  की  (पोर्ट
 में  कहा  गया  है--यानी  विदेशों  का  जो  ऋण
 हम  उतारते  हैं  या  उस  पर  जो  सूद  देते  हैं,
 यहां  से  विदेशों  को  हम  जितना  निर्यात  करते  हैं
 उसमें  से  काट  कर  वह  सूद  बाकी  देशों  को  चलो
 जाता  है  ।  श्रगर'  मैं  भूल  नहीं  करता  हूं  तो
 966  %  द्रन्त मैं  रिजर्व  बेंक  के  गवर्नर  ने  कं

 वक्तव्य  दिया  था।  इस  देश  के  आ्थिक  दिवालि  वै-
 पन  का  इससे  बड़ा  भौर  क्‍या  सबूत  हो  सकता हैं
 कि  इस  देश  को  दुनिया  के  दूसरे  देशों  के  गऋण
 कीं  सूद  चुकामे  के  लिप  भी  दुर्मिया  के  दूसरे  देशी
 से  ऋण  लेना  पहता  tum  आर्थिक  स्थिंति

 इस  देश  की  हो  गई  है।

 ऐसी  स्थिति  में  वह  सरकार  7  बजट  पेश

 करती  है  तो  उसको  देख  के  सामने  छुछ  ऐसी  गंभीर

 समस्थाएं  रखनी  चाहियें;  धौर  उनका  समाधान
 रखना  चाहिये  ।  लेकिभ  हमारी  निर्यात  की
 स्थिति  क्या  है  ?  लिर्वात  की  स्थिति  धीरे-धोरे
 गिर  रही  है|  i972  में,  समापति  जी,
 इंग्लैंड  ने  निर्णय  किया  है  कि  जो  कपड़े  का
 आयात  होगा,  उस  पर  S  प्रतिशत  कर  लगाया
 जायेगा  |  हमारा  कपड़ा  सबसे  अधिक  ब्रिटेन
 को  ही  जाता  है,  अगर  o5  श्रतिष्यात  का
 आयात  कर  लग  गया,  तों  उसके  बाद  हमारे
 कपड़े  का  आयात  इंग्लैंड  को  कितना  होगा,  यह
 तो  आने  बाला  समय  ही  ठीक  बतापैगा  t

 इसके  अतिरिक्त  मैं  भ्रमी  दक्षिण-पूर्वी
 एशियाई  देशों  को  देखकरें  आया  हूं,  वहाँ  मैंने
 भांरत  के  व्यापॉरेयों  से  भी  चर्चो  की,  दूसरे
 देशों  के  व्यापारियों  से  भी  चर्चा  की  t

 श्राज  हमारे  पास  कई  चीजें  ईस  प्रकार  की

 हैं  जिनका  हम  बड़ी  प्रासानी  से  मिवाँत  कर
 सकते  हैं  ।  चीनी  भांहर  को  भेज  सकते  हैं,  सीमेंट
 बाहर  को  मेज  सकते  हैं,  करनी  खीड  बहिर  को

 बेज  सकते  हैं,  लोहा  बाहर  को  मेजे  सकते  हैं  भौर
 इसी  प्रकार  की  दूसरी  कै  और  ीजें भी. भी
 बाहिरें  भेज  सस  हैं।  लेकिन  स्थिति  यहें  है

 कि  कंम्यॉडियों की  सेरकार  के  सौंधे  से  देशी
 की  एंक  एग्रीमिंट  तेजी  कि  हमारे  यहाँ  की  सीमेंट
 कंम्योंडियों  को  जेजी  जांवेंगी  ।  केंम्बॉडिया  कीं
 सेरेकार  ने  मारते  सरकार  को  लिंखा  कि
 भेच्छी  बत  है,  जीप  पहले  ऐक  जहाज  मेजों  1

 इन्होंने  कहीँ  कि  हम  पहले  जहाज  से  6  हजार
 सीरिंट  के  बोरे.  मेज  रहे  हैं  ।  उन्होंने  इस
 मंधीर  परे  आर्डर  बुक  कर  लिया  और  उनकी
 जो  िरिंग  बनते  वाली  थी  उसकों  कहा  कि
 तीन  महीनें  के  बाद  भारत  की  सीमेंट  ह. | अ
 जोयेगी  लैंकिंनें  जब  सोते  महीने तंक  हिन्दुस्तान
 सें  सीर्मेट  का  कं  बौँरां  भी  नहीं  पुँचों  तो
 उन्होंने  बह  बीडर  कैंसिस  किया  और  फिर
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 दूसरे  देशों  से  सीमेंट  मंगाकर  अपने
 मवन  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्म॑  कराया  |
 इस  आंघार  पर  हम  भ्रपने  देश  का  निर्यात
 व्यापार  कैसे  बंढ़ा  संकते  हैं  ?  मारतीय  व्यापारियों
 पौर  दूसरे  देशों  के  व्यापारियों  का  यह  कहना
 है  कि  भारत  में  पहली  तो  सबसे  बड़ीं  कठिनाई
 यह  है  कि  क्वालिटी  कुछ  दिखाई  जाती  है  और
 सामान  कुछ  मेजा  जाता  है  ।  दूसरे  मारत  के
 पास  समय  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है।
 वे  लोगों  के  आर्डर  उस  आधार  पर  ले  लेते
 हैं।  जब  आईर  ले  लेते  हैंतो  उनको  बीच
 में  हानि  उठानी  पड़ती  है  1  इसके  लिए  मेरा

 एक  सुझाव  हैं  कि  जापांन  आज  एशिया
 के  सब  देशों  की  मार्केट  कैप्चर  करता  चला
 ज  रहा  है  । जों,  पद्धति  उसने  अपनाई  है
 वही  भारत  सरकार  को  भी.  श्रपनानी
 चाहिए  1  जापान  में  तीन  एजेन्सीज  काम
 करटी  हैं।  एक  तो  वह  जो  कि
 माल  सप्लाई  करती  है।  दूसरी  सरकार
 और  “तीसरी  एक  मध्य  की  एजेन्सी  उन्होंने
 घन्ता'  रखी  है  1  जब  भी  कोई  झार्डर  बुक
 होग।  तो  उसकी  तीन  कापियों  में  एक  कापी
 तो  गवर्न  मेंट  को  चली  जायेगी,'  एक  मध्यम  एजेन्सी
 को  चली  जायेगी  भ्रोर  एक  कापी  सम्बन्धित  स
 फैक्ट्री  को  चली  जायेगी  जिसको  कि  माल  सप्लाई
 करना  हैं।  भगर  फैक्टरी  समय  पर  माल  सप्लाई
 नहीं  कर  सकी  लो  उसका  पूरा  मुआविजा  देगी-  1
 यदि  फैक्टरी  ने  आना-कानीं  की  तो  जो  मख्य  की
 एजेंसी  है  वह  मुआबिजा  देग;  ।  यदि  दोनों  ने  ही
 ज्ाना- कोनी  की  तो  जापान  की  गबनंमेंट
 उसको  मुआविज।  देगी  t  बहरहाल  जिसके  साथ
 में  सौदा  .हुआ  .है  उसको  एक  पैसे  कप  भी
 नुकसान  नहीं  उठाना  पड़ेगा  ।  लेकिन.  हमारी
 सरकार  को  पता  भी.  नहीं  कि  हमारे  देश  के
 व्यापारी.  कहां  पर.  जाकर  .माल  .बुक  करते  हैं
 या  नहीं.  करते  हैं,  समय  पर  मेज़ते  हैं.या
 नह  मेजते  हैं  और  क्वालिटी  सेत्तटेन  करते  .हैं
 या  नहीं  करदे  हैं.  7  यह  सादी  स्थिति  है  जिससे
 मारतवष  दूसरे  देशो  में.  अपने  बाज।र  को  ख़ोता
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 चला  जा  रहा  हैं  ।  जब  हमारा  निर्यात  व्यापार
 कम  हो  जायेगा  तो  हमारे  देश  पर  जो  विदेशों
 का  ऋण  और  सृद  है  उसकी  स्थिति  और  भी
 बिगड़ती  चली  जायेगी।

 एक  सबसे  बड़ी  हिला  देने  वाली  समस्या
 जो  हमारे  सामने  है  वह  हैं  हमारे  सरकारी
 कारखानों  का  उत्पादन  ।  हमारे  सरकारी
 कारखानों  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  की
 अपनी  रिपोर्ट  है  कि उनकी  50  प्रतिशत  उत्पादन

 क्षमता  का  उफ्योग  नहीं  किया  जा  रहा
 है।  और  एक  तो  इस  प्रकार  का  भी  संगठन
 हैं,  जिसको  हैवी  इंजीनिर्थारिग  कार्पोरेशन  कहते
 हैं  उसके;  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  अपने
 आंकड़े  हैंकि  उसकी  जितनी  उत्पादन  क्षमता
 है  उसका  केवल  तीन  प्रतिशत  ही  उपयोग  किया
 जा  रहा  है,  97  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता  बेकार
 पड़ी  है  ।  कँसे  हम  दुनिया  की  म/क्ट  को  कंप्चर
 करेंगे  और  कंसे  हम  दुनिया  के  बाजारों  में  अपना
 स्थान  बनायेंगे  ?  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि
 जब  हम  अपने  देश  की  आर्थिक  स्थिति  पर
 विचार  करें  तो  हमें  इन  तथ्यों  को  अपनी  आखों
 से  ओझल  नहीं  करना  है।

 एक  और  सुझाव  है  ।  श्री  पी०  सी०  सेठी
 यहां  पर  बैठे  हुए  हैं,  उनके  सामने  उसे  रखना
 चाहता  हूं  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हम  जो
 दुनिया  से  ऋण  लेते  हैं,  इस  ऋण
 लेने  की  प्रवृत्ति  कों  हम  कम  कर  सकते  है,  |
 कई  बाहर  के  भारतीय  व्यापारियों  ने  मेरे  सामने
 एक  सुझाव  रखा  था  श्रौर  मैं  सरकार  को  वह
 सुझाव  देना  चाहता  हूं।  उनका  कहना  है  कि
 जेसे  मारत  सरकार  ने  बीस  साल  के  लिए  गोल्ड
 बाँड  जारी  किए  हैं  कि  बोस  साल  में  जो  उनका
 सोना  है  वह  वापिस  कर  दिया  जायेग।  और
 उसके  उपर  जो  सूद  की  आय  होती  है,
 वह  भी  वापिस  कर  दी  जायेगी  ।  ब्यापारियों
 का  कहना  है  कि  स्वर्ण  बांड  की  तरह  से  भाप
 डालर  बांड  जारी  कीजिए  झौर  डालर  बांड
 जारी  करके  उसमें  यह  कहिए  कि  बीस  साल  के
 लिये  जो.हमको  झ्राप  डालर  देंगे  वहू  डालर
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 डालर  की  शक्ल  में  बीस  साल  बाद  तुमको  वापिस
 किये  जायेंगे  लेकिन  जो  उसका  सूद  है  वह
 भारतीय  मुद्रा  में  वापिस  किया  जायेगा  ।  उनका

 कहना  है  कि  इस  प्रकार  की  योजना  बाहर  के  भार-
 तीय  व्यापारियों  को आकर्षित  करेंगी  और  वे  लोग
 अधिक  से  अधिक  डालर  देंगे  श्रौर  फिर  सरकार  को

 दूसरे  देशों  स ेऋण  नहीं  लेना  पड़ेगा  |  उन  डालरों
 का  आप  करें  क्‍या  उसके  लिए  मेरे  मस्तिष्क  में  एक
 सुझाव  है  ।  श्राप  जो  डालर  बांड  जारी  करें
 अथवा  बाहर  के  व्यापारी  विदेशी  मुद्रा  के  भ्रन्दर

 जो  धन  दें  उसमें  प्राप  अथवा  और  कुछ  करें  या  न  करें
 लेकिन  एक  काम  अवश्य  कर  सकते  हैं  कि  यह
 जो  सोने  की  तस्करी  है  उसे  रोक  हमारे  देश  में
 सोने  का  अ्माव  है  इसीलिए  साने  के  रूप  में
 करोड़ों  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  चोर  रास्ते  से
 चली  जाती  है  ।  यह  श्राप  डालर  बॉड  जारी  करें
 ओर  सरकार  स्वयं  सॉना  आयात  करे  इस  देश
 में  ।  ऐसी  स्थिति  यदि  पैदा  हो  जाये  कि  सोने
 के  तस्कर  व्यापार  को  संमावन।  ही  न  रहे  ।
 बाहर  जो  हमारे  ब्यापारी  बंठे  हुए  हैं  वे
 सहयोग  देने  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  भारत
 शरकार  ने  कभी  इस  बात  पर  विचार  ही
 नहीं  किया  ।

 एक  बात  काला  धन  के  सम्बन्ध  में  कहना
 चाहता  हूं  ।  जो  अनएकाउन्टेंड  मनी  है  उसके
 सम्बन्ध  में  आपको  पता  होगा  कि  हमारे  देश
 में  प्रब॒  तक  चार  बार  ऐसे  प्रसंग  आये  जबकि  यह
 जो  काला  धन  है  वह  बाजार  में  आया  ।
 सरकारी  झांकडों  के  हिसाब  से  भ्रब  तक  4  अरब
 l]  करोड़  रुपया  इस  प्रकार  से  बाहर  शा  चुका

 है  t  श्री  टी.  टी.  क्ृष्णमाचारी  जब  वित्त  मंत्री
 थे  तब  एक  बार  इसी  सदन  में  उनसे  पूछा  गया
 था  कि  झापके  क्‍या  अनुमानित  आंकड़े  है,  कितना
 अनएकाउन्टेड  मनी  होगा  ।  उन्होंने  कहा  कि
 विश्वास  के  साथ  तो  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता
 लेकिन  मेरा  अपना  अनुमान  यह  है  कि  करीब
 एक  हजार  करोड़  रुपया  काला  धन  का  है  जोकि
 छिपा  हुआ  है  सन  964  8  यह  उनके  आंकड़े
 थे  और  उसी  हिसाब  से  यदि  भ्रांकढ़ों  को  बढाया
 जाये  तो  श्राज  निश्चित  रूप  से  बहू  बढ़कर
 दुगुना  हो  जाता  है  |  तो  मेरा  कहना  है  कि  जिस

 तरह  से  आपने  कुछ  इस  प्रकार  की  योजनायें
 लागू  कीं  जिससे  4  अरब  ii  करोड़  रुपया
 बाजार  में  भ्राया  और  उसका  उपयोग  होने  लगा
 तो  कोई  न॑  कोई  योजना  उसी  प्रेकार  से  बनाई
 जाये  जिससे  काला  धन  जो  शेष  है  वह  भी  बाजार  में
 आ  सके  ।  वह  इस  प्रकार  से  बेकारं  पड़ा  रहे,
 ऐसी  स्थिति  नहीं  आनी  चाहिए  |

 एक  बात  सिग्रेट  उद्योग  के  सम्बन्ध  में
 कहना  चाहता  हूं  -  आज  हमारे  देश  में  सिग्रेट
 उद्योग  के  अन्दर  जितनी  बड़ी  बड़ी  फैक्टरीज
 हैं  उन+ः  श्रन्दर  विदेशी  धन  लगा  हुपा
 है  ।  यहां  से  विदेशी  मुद्रा  में  जो  पैसा  बाहर
 जाता  है  वह  हमार  देश  के  लिए  चिन्ता  का
 विषय  है  ।  मैं  तीन  फैक्टरीज  के  नाम  बताता
 हैं  जो  कि  देश  की  बड़ी  बड़ी  फंक्टरीज  हैं
 एक  तो  इम्पीरियल  टोबैको  कम्पनी:  है  जिसके
 अन्दर  94  परसेन्ट  शेयर.  बिदंशों  के
 हैं  ।  उनका  मारतीयकरण  होना  चाहिए  +  एक
 दूसरी  बजीर  सुल्तान  फैक्टरी  है  जिसके  अन्दर
 67  परसेन्ट  शेयर  दूसरे  देशों  के  हैं।  इसी  तरह
 से  एक  मोड  फ्रंफिल्पस  कम्पनी  «बाम्बे  की
 है  जिसमें  93  प्रतिशत  शेयर  बाहर  के  हैं  7  तो  इस

 प्रकार  की  स्थिति  को  अगर  सरकार  सम्हालने  की
 कोशिश  करे  और  इन  शेयरों  का  भारतीयक रण
 करे  तो  अरबों  रुपए  जोकि  सिप्रेट  कम्पनियों
 के  माध्यम  से  विदेशों  को  जा  रहे  हैं  उसकी
 बचत  भी  भारत  सरकार  को  हो  सकती है  ।

 अन्त  में  एक  बात  कहकर  बैठता  हूं।
 सरकार  एक  बात  का  निश्चय  पभ्रवदय  करे  ।  जब
 भी  कोई  बजट  लाये  तो  समाजवादी  बजट  का
 यह  नमूना  नहीं  है  कि  सरकार  ऐसी  सस्ती  धोष-
 णायें  करें  जिनके  पीछे  कोई  वास्तविकता  न  हो  ।
 सरकार'  सबसे  पहले  अपने  खर्चे  में  बचत  करे।
 जब  तक  सरकार  भ्रपने  खर्चे  में  बचत  नहीं  करती
 भौर  देश  के  लिए  बचत  की  बात  करती  है,  तो  यह
 सभ।/जवादी  बजट  नहीं  कहला  सकता  ।  मैं  उदाहरण

 के  लिए  एक  ही  उपाय  प्रापको  बताता  हूं  जिससे  सर-

 कार  करोड़ो  ह्पए  बचा  सकती  है।  मैंने  देखा  है  कि
 सरकारी  कार्यालयों  से  जितनी  चिट्ठियां  जाती
 हैं  उनमें  यदि  एक  लाईन  की  मी  चिट्ठी
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 जाती  है  कि  भापका  पत्र  प्राप्त  हुआ,  उसपर
 बिज्ार  किया  जा  रह!  है,  वो  वहू  मी  चिंट्िठों
 सिफाफ  म्रें ही जाती  है  जिसपर  20  फैसे  का

 टिकट  ज्गाना  पढ़ता  है  ।  क्‍या  बह  चिट्ठी
 पोस्टकार्ड  पर  नहीं  ज।  सक्तती  ?  प्रगर  इस
 तरह  की  बचत  को  भी  सरकार  स्वीक/र  करले
 तो  कई  करोड़  रुपए  का  लाम  इस  सरकार  को

 हो  सकता  है।  उसमें  कोई  गोपनीय  बात  भी

 नहीं  होती  लेकिन  सरकार  ने  अब  तक  अपने  यहां
 बचत  करने का  बिचार  ही  नहीं  किया है  ny  इसी
 प्रकार  स ेआज  से  8  साल  पहले  कांट्रालर  ऐंड
 आडिटर  जनरल  ने  पब्लिक  एकाउन्टस  कमेटी
 को  एक  पेराग्राफ  मेजा  था  जोकि  जान  बूझ  कर
 वहां  से  हटबाया  गया  |  उस  पैराग्राफ  में  यह
 था  कि  जितने  सरकार  के  मिनिस्टर  हैं,  कहने
 के  लिए  तो  उनका  22  सौ  या  25  सौ  वेतन
 है  लेकिन  एक  एक  मिनिस्टर  पर  0-12  हजार
 व्यय  होता  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  श्राप
 किसी  को  29  सो  मत  दीब्िए,  उस  स्थान
 पर  5  हजार  कर  दीजिए  या  6  हजार  कर
 दीजिए  लेकिन  उत्तके  लिए  एक  राक्षी  मुकरंर
 कर  दीजिए  और  कहिए  कि  आपको  सारा  व्यय
 इसी  में  खलाना  पड़ेगा  ।  कहने  के  लिए  तो
 तनख्वाहू  22  सौ  लेकिन  ब्यय  हो  जाये  2
 हजार  या  5  हजार  तो  यह  सरकार  की
 बचत  का  नमूना  नहीं  हो  सकता  है
 मेरा  कहना  है  कि  सरकार  भ्रादर्श  बजट  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  और  समाजवाद  की  दिशा!  में
 जाने  के  लिएं  सकसे  पहले  श्रपने  से  बचत्नत  को
 प्र/रंभ  करे  धौर  तभी  देश  को  बचत  का  उपदेश
 दे  t

 सुझे  ब्रिश्वास  है  कि  जो  सुझाव  मैंने  विए
 हैं  कक्तर  बसकर  प्रम्भ्रीरता  श्ले  निर्भेष  लेबी  ।

 DR.  A.G.  SONAR  (Bamtek):  Mr.
 Ohairman,  Sir,  I  rise  to  support  the  Budget
 proposals  for  ‘1970-71.

 Sometime  back,  the  hon.  Member,  Shri
 Ramamurti,  sgid  that  there  is  alot  of
 increase  in  the  expenditure  on  Home
 Department  and  the  Defence  Department.
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 I  would  like  to  request  him  that  he  must
 create  conditions  in  the  country  before  he
 can  say  like  that.  It  all  depends  on  us.
 Today,  we  have  increased  expenditure  on
 Home  Department  and  Defence  Depart-
 ment.  But  we  have  to  create  such  condi-
 tions  in  the  country  so  that  we  are  able  to
 reduce  the  expenditure  on  these  Depart-
 ments.  Without  that,  to  say  of  reduction
 in  these  Departments  will  be  futile.

 Coming  to  the  Budget  propossls,  this
 year,  there  is  positively  a  departure  from
 the  routine  Budget.  Most  of  the  hon.
 Members  from  the  opposition  have  said
 that  any  Finance  Minister  would  have
 presented  the  same  Budget.  I  honestly
 disagree  with  them.

 There  has  been  a  positive  changes  in  this
 year’s  Budget,  This  year,  there  is  a  departure

 from  the  routine  Budget.  Something
 has  been  intended  to  be  done  with  suffi-
 cient  provision  in  the  Bengal  about  dry
 farming;  something  has  been  done  about  45
 districts  and  there  is  also  a  special  scheme
 for  these  45  districts.  A  sum  of  Rs.  25
 crores  has  becn  allotted  to  selected  rural
 works,  especially  in  the  arcas  which  are
 prove  to  famine.

 Some  rural  programmes  have  been  taken
 up.  There  are  some  arrangements  created
 for  slum  areas  in  the  big  cilics  to  be
 cleared.  Some  arrangement  has  been  made
 for  drinking  water  supply  also.  Some
 relief  has  been  given  so  far  as  industrial
 labour  is  also  concerned.  One  very
 Positive  departure  is  that  we  are  going  to
 reduce  import  of  foreign  foodgrains
 because  we  except  that  we  will  become
 self-sufficient  in  the  near  future.  I  would
 request  the  Government  on  this  very  issue
 to  see  that  unless  we  give  the  proper  incen-
 tives  to  the  farmers  and!  unless  we  create
 the  proper  conditions  for  the  farmers,  that
 will  not  be  possible.  We  always  talk  of
 agticulture  inputs,  What  do  we  see  to-day?
 The  farmers  have  to  purchase  the  agricul-
 tyral  inputs  at  higher  prices  but  they  are
 compelled  to  sel!  their  products  at  lower
 Prices  many  times.  To-day  the  Government
 have  not  fixed  the  prices  for  the  farmers
 Produce.  If  they  produce  in  plenty,  then
 the  prices  fall.  If  the  production  is  less,
 the  prices  go  up.  So  I  would  urge  upon
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 the  Government  and  request  them  that  they
 should  take  particular  care  in  fixing  remu-
 Nerative  prices  for  the  farmers.

 So  far  as  inputs  are  congerned,  for
 instance  take  fertilisers.  You  must  try  to
 reduce  the  levy  on  them.  95%  of  our

 population  live  in  rural  areas.  Their  means
 of  livelihood  is  agriculture.  We  all  talk
 about  strikes  in  industrial  sector.  Suppose,
 tomorrow,  all  our  kisans  go  on  strike  what
 will  happen  to  our  country?  Unless  you
 give  proper  incentive  to  the  farmers,  he
 will  not  produce  sufficient  foodgrains.  !
 would  request  the  Government  that  the
 farmers  should  be  given  propers  incentive
 and  prices  of  agricultural  products  should
 be  fixed  so  that  the  faimer  can  get  the
 proper  prices  for  then  produge  in  the
 market,  when  they  bring  it  for  sale.

 Then  about  the  ceiling  on  urban  property,
 we  have  said  about  it  in  our  electron  mani-
 festo  and  the  Government  are  trying  to
 find  ways  and  means.  Therefore,  I  would
 like  to  request  the  Govern:  that  unless
 this  is  done,  there  would  not  be  any  sort  of
 satisfaction  in  the  rural  areas,  The
 Government  should  take  up  more  things
 into  consideration  and  they  should  go
 ahead  very  rapidly.

 So  far  as  the  increase  in  the  rates  of
 taxation  on  the  persona]  income  are
 concerned,  I  really  welgome  them.  One
 thing  I  would  like  to  say  that  Government
 could  have  avoided  increase  in  excise  duties
 on  tea,  sugar  and  kerosene.  By  these  some
 burden  will  be  falling  on  the  lawer  classes
 also.  It  will  have  repercusgiong  on  other
 commodities  also.  8797  thongh  the  Budget
 has  not  been  pasged,  if  you  goto  the
 market,  you  will  find  thas  the  prices  of
 everything  bave  ipsreased.  Even  porol,
 kerogenc,  sugar-you  cannot  srt  at  the
 proper  Prices,

 Sir,  We  are  not  going  to  briag  socialism
 by  merely  slogong.  To-day  ail  Parties
 have  to  think  of  it.  It  is  no  use  saying
 "You  ought  to  have  dane  this  and  that’.
 Mr.  Shastri  has  given  a  very  good  suggee-
 tion.  Tavday  we  sond  so  many  things  to
 the  fareiga  countries.  When  we  send  the
 samples  we  send  them  all  right,  But  when
 the  goods  are  actually  exported,  they  are

 not  according  to  the  samples.  It  regards
 the  character  of  the  nation  and  all  of  us
 are  responsible  for  that.

 All  parties  have  to  think  about  these
 things;  it  is  not  the  duty  of  the  ruling  party
 alone,  It  is  no  use  issuing  ysermons  or
 giving  advice;  it  isthe  duty  of  everybody
 andit  is  the  duty  of  every  political  party
 also.  Whatever  political  party  may  be
 functioning  in  this  House,  it  is  the  duty  of
 such  patties,  to  co-operate  in  all  these
 efforts,  because  this  is  a  very  fundamentgl
 issue.

 What  happens  today,  Sir?  Everybody
 criticises  from  his  own  point  of  view,  It
 is  found  in  this  House  that  the  Extreme
 Right  and  the  Extreme  Left,  both  of  them,
 have  one  thing  in  common,  namely,  that
 they  both  criticise  the  Budget.-.  I  have  seen
 many  such  instances.  But  they  have  dong
 it  with  different  intentions  and  they  have
 different  reasons  for  that.  Especially  3
 want  २०  emphasise  this  particular  point
 before  the  House.  If  the  country  is  to
 prosper,  if  the  country  is  to  go  ahead,  if
 the  future  of  the  country  is  to  be  bright
 under  our  democratic  system,  then  every
 party  has  to  shoulder  its  own  respansibility
 and  every  party  has  to  play  its  proper  role
 for  the  welfare  of  the  country.  I  am
 reminded  of  the  hon.  Member-Shrimati
 Sinha  when  she  told  us-everybody  want  to
 the  meetings  with  spears  and  swords  in
 Calcutta.  |  was  wondering  how  to  do
 away  with  this  situation,  if  democracy  is  to
 floyrish  in  this  country.  We  say,  the
 expenditure  on  Defence  and  Home  Depart-
 ments  should  be  reduce.  But  sep  the
 the  conditions  of  law  and  order  in  this
 counry  and  see  the  general  condition  of
 every  State.  How  the  situgtion  should  be?
 How  can  we  reduce  the  expenses?  Every
 party,-whether  it  és  right  or  left  whether  it:
 is  extreme  right  or  extreme  left,-has  to
 take  a  vow;  not  only  take  that  vow,  but
 they  should  strictly  follow  that  vow;  then
 only  it  is  possible  to  march  along  the  road
 of  progress;  otherwise  it  is  not  possible.
 Only  slogans  will  not  help  us.  Only  saying
 things  will  not  help  us.  We  speak  so  many
 things,  but  we  do  not  practice  it,  Our  hon.
 friends  in  the  Opposition  said,  it  is  only
 the  Government  which  has  to  practice  it;
 we  are  only  to  advise.  I  honestly  differ
 from  them.
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 After  saying  all  these  things,  |  must  say,
 the  Government  should  really  reconsider
 about  some  duties  which  they  have  levied
 on  common  mans  articles  which  will
 increase  the  prices  of  certain  things.  I
 cettainly  approve  of  the  Budget.  I  support
 the  Budget  as  there  is  positively  some
 departure  from  the  previous  two  years’
 budgets.  With  these  words  I  conclude.

 SHRI  A.  SREEDHARAN  (Badagara)
 Mr  Chairman,  Sir,  itis  a  sad  commentary
 on  our  parliameniary  democracy  that  when
 such  an  important  discussion  is  going  on
 in  the  House  the  Prime  Minister  who
 happens  to  be  the  Finance  Minister  has
 chosen  to  absent  herself  from  the  House.
 (  Anhon.  Member  Not  evena  Cabinet
 Minister.)  My  leader  Mr.  Surendranath
 Dwivedy  pointed  out  this  fact  the  other
 day;  and  I  thought  that  his  remarks-seaso-
 ned  as  they  were—would  have  chastened
 the  Prime  Minister,  But,  Sir,  the  Prime
 Minister  is  beyond  any  chastening.

 When  we  turn  back  to  the  pages  of
 history.  when  we  see  in  similar  situations
 what  happened  in  the  Central  Legislative
 Assembly,  you  will  easily  know.  Sir,  no
 Leader  of  the  Opposition  would
 have  tolerated  such  indifference  to  the
 representatives  of  the  people.  I  feel  if
 the  great  Motilal  Nehru,  the  illustrious
 grandfather  of  the  Prime  Minister  was
 present  in  this  House  today,  he  would
 have  fried  this  Prime  Minister  for  show-
 ing  this  utter  disrespect  to  the  Parlia-
 ment,

 When  Shri  Vithalbhai  Patel  was  the
 President  of  the  Central  Assembly  on  an
 occasion  when  the  Defence  Budget  was
 being  di  d,  the  Com  -in-Chief
 was  absent  in  the  House.  The  great  Shri
 Vithalbhai  Patel  adjourned  the  Central
 Assembly  and  said:  ‘‘This  is  disrespect
 and  I  will  not  preside  over  the  Assembly
 unless  the  Commander-in-Chief  came  and
 attended  the  Assembly."  Those  were
 the  great  founding  fathers  of  our  Republic.
 They  were  great  men,  Sir;  but  today,  we
 are  small  men  and  the  smallness  is  in-
 herent  in  this  Budget.
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 Also,  Sir,  the  Prime  Minister  told  the
 country  that  with  a  split  in  the  congress  :
 we  are  at  the  cross-roads  of  socialism,
 that  the  dark  and  dreary  night  of  capit-
 alism  is  over,  that  she  will  blaze  a  new
 trailin  the  life  of  the  country,  She  kicked
 up  alot  of  dust  throughout  the  country
 by  saying  that  socialism  is  at  the  cross-
 roads.

 If  Tlook  at  the  budget;  I  would  never
 callit  a  budget  with  socialist  orientation
 Ido  not  think  through  a  budget  you  can
 introduce  socialism,  I  am  not  making
 that  claim.  Socialism  requires  a  compre-
 hensive  approach  to  the  entire  gamut  of
 human  life,  in  all  walks  of  life.  But  what
 is  the  crux  of  the  problem?

 Any  socialist  budget  should  fundamen-
 tally  try  to  bring  down  the  differences
 between  the  higher  incomes  and  lower
 incomes.  Any  socialist  Finance  Minister
 would  have  come  forward  and  said  that
 anybody  could  earn  as  much  as  he  can
 but  nobody  should  spend  more  Rs.  500
 per  month,  that  personal  consumption
 should  not  exceed  this  amount

 Bul  today  the  story  is  different.  May
 be  the  mechanics  are  very  difficult  to
 introduce.  But  I  would  like  to  point  out
 one  or  two,  Take,  for  example,  those  who
 use  three  or  four  cars.  Government
 should  heavily  tax  any  person  using  more
 than  one  car.  That  would  have  been  a
 socialist  approach,  There  are  countries
 in  tne  world  where  luxuries  are  heavily
 taxed.  Government  could  issue  coupons
 for  people  using  luxury  articles.  For
 any  man  who  wants  to  have  more  than  3
 suits  will  have  to  buy  a  coupon;  anyone
 wanting  to  have  morethan  3  pairs  of
 shoes  should  have  to  buy  a  coupon.
 While  utilising  the  coupon;  he  should  be
 called  upon  .to  pay  avery  heavy  tax,
 Instead  of  introducing  such  measures,
 Government  have  goneinfor  taxing  the
 common  man’s  needs  like  sugar,  kerosene
 tea  and  other  articles,  Ido  not  think
 thisis  a  socialist  approach  or  socialist
 budget.
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 What  is  the  story  of  the  agricultural
 sector?  Allofus  say  that  our  country
 is  facing  a  crisis.  The  population  is
 increasing  by  2  per  cent  per  annum,  Go-
 vernment  and  family  planning  notwith-
 standing.  If  we  want  to  increase  our
 national  income  by  6  per  cent  during  the
 Fourth  Plan,  our  income  in  the  agvicul-
 tural  sector  should  increase  from  5  to

 6  per  cent  and  that  in  the  industrial
 Sector  should  increase  from  8  to  9  per
 cent.  If  today  there  is  a  green  revolution
 in  the  country,  itis  primarily  because  of

 ‘the  weather.  Ido  not  say  that  human
 and  economic  engineering  has  not  gone
 into  it,  but  the  basic  factor  is  that  when
 climatic  conditions  do  not  favour  our
 agriculture,  our  agricultural  |  economy
 collapses,  Agriculture  will  not  prosper
 unless  the  proper  psychological  environ-
 ment  is  created  forits  development,  Here
 land  reforms  are  pivotal  and  most

 “important.  J  knowitis  a  State  subject.
 But  I  would  ask  what  incentives  are
 given  to  those  States  which  introduce  land
 reforms.  The  Prime  Minister  has  a
 discretionary  grant  fund  of  Rs.  70
 crores.  Will  Government  come  forward
 and  say  that  they  will  givemore  aid  to
 those  States  which  go  ini  for  land  reforms?
 Without  land  reforms,  our  agricultural
 economy  is  not  going  to  have
 the  take-off.  To  say  that  fragmentation
 will  affect  isan  outmoded  theory.  In
 countries  like  Japan,  and  even  in  capita-
 list  countries  like  Taiwan,  land
 have  been  introduced.  «sn  Japan  noone
 can  own  more  than  0  acres  of  land;  in
 Taiwan  the  limit  is  7  acres.  This  agri-
 cultural  approach  is  very  necessary  to
 put  the  country  in  proper  perspective  for
 agricultural  expansion,

 From  agriculture  to  industry.  What  is
 the  state  of  affairs  inthe  industrial  sector
 run  by  Government?  I  stand  for  the
 public  undertakings.  !  believe  that  in  the
 industrial  and  agricoltural  development;
 the  co-operative  sector  should  expand.
 In  agriculture,  20  per  cent  of  the  produc-
 tion  should  be  brought  under  co-opera-
 tives.  Is  any  scheme  initiatedin  the  budget
 towards  this  end?

 What  is  the  story  of  public  underta-
 kings?  My  hon,  friend  over  there  talked

 reforms

 of  socialism  and  said  that  wasteful  oxpen-
 diture  should  be  curtailed.  This  is  my
 third  year  in  Parliament.  In  my  State,
 thereis  a  public  undertaking,  the  Ferti-
 lisers  and  Chemicals  (Travancore)  Ltd.
 Repeatedly  I  have  been  bringing  it  to  the
 notice  of  the  Government,  the  Minister
 of  Petroleum  and  Chemicals  and  the
 Minister  of  Finance.  The  Committee  on
 Public  Undertakings  has  administered  42
 strictures  on  this  firm.

 This  firm  has  been  using  public  money
 as  their  own  property,  My  first  allegation
 was  that  this  firm  held  a  big  party  in
 Delhi  during  the  UNCTAD  conference
 and  spent  several  lakhs  on  it,  but  not
 one  delegate  attended  it.

 For  gearing  up  public  undertakings  to
 the  new  tasks  what  have  you  done  to  pull
 up  such  managing  directors  and  officers
 who  have  been  using  public  undertakings
 as  their  Own  personal  property  ?  If  public
 undertakings  are  to  develop,  the  socialist
 approach  should  be  introduced  in  public  un-
 dertakings  also.  I  know  that  the  Government
 have  levied  taxes  on  expenditure  and  enters-
 tainment,  but  what  about  the  perquisites
 of  the  managers  and  managing  directors
 of  public  undertakings  and  big  firms,
 those  who  live  in  posh  bungalows  in  Rani
 Bagh  or  other  posh  areas?  When  they
 built  industries  in  the  Sovict  Union  and
 elsewhere  in  the  world,  the  pcople  who
 built  them  lived  in  small  sheds,  they  were
 dedicated  men,  men  dedicated  to  a  cause,
 but  here  the  public  undertakings  chiefs
 are  going  about  like  Moghul  Emperors.
 What  has  this  Governm:nt  done  to  teach
 them  that  the  public  undertakings  have
 got  to  be  run  ona  more  scientific  and
 economic  basis?

 The  Prime  Minister's  speech  talks  about
 stability  in  this  country,  talks  about
 ap  economic  atmosphere  to  build  up  a  new
 economy  in  this  country,  It  cannot  be
 built  up  as  long  as  the  regional  imbalan-
 ces  in  this  country  exist.  A  long  time
 ago,  Government  said  that  the  Cochin
 Shipyard  was  going  to  materialise.  They
 said  they  had  given  something  to  Kerala,
 Six  times  the  foundation  stone  of  the
 shipyard  was  laid,  but  now  the  work  is
 lying  idle.  What  has  Government  done
 to  generate  the  new  forces  that  will
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 Create  a  new  atmosphere  in  my  State
 by  giving  employment  to  thousands  of
 people?  I  would  like  the  Government  to
 tell  me  whether  the  cochin  Shipyard  has
 been  shelved  and  put  in  cold  storage.

 We  talk  of  resources  mobilisation,  Guts
 is  &  very  rich  country,  rich  in  tesources,
 rich  in  human  material,  rich  in  culture  and
 everything  that  a  country  can  desire.  But
 are  you  tapping  then?  Huge  itdn  ore
 deposits  are  found  in  my  constituéncy
 in  Calicut  District.  We  ate  told  that  the
 geological  sutvey  is  going  on,  bit  till
 now  the  survey  has  not  beth  cothpleted.
 You  must  remember  one  fact  that  when  we
 began  this  adventure  of  freedom.  when  we
 stood  inthe  portals  of  freedom,  when  the
 great  fathers  of  this  country  handed  over
 freedom  to  us  our  future  was  bright
 and  our  cyes  were  glistening,  but  today
 after  22  years’you  say  that  you  have
 failed  to  carry  out  this  development  and
 that  China  has  stolena  march  over  you.
 If  China  has  stolen  a  march  over  us,  it  is
 because  of  the  wrong  policies  adopted  by
 this  Government.  The  Afro-Asian  coun-
 tries  have  greater  development  than  us,
 it  is  because  of  the  wrung  policies  adopted
 by  this  Government.  I  understand  you
 are  any  day  much  better  than  those  who
 sit  on  the  right  and  this  Budget  is  certainly
 an  improvement  on  the  previous  Budgets,
 but  the  task  is  so  momentous,  the  chall-
 enge  is  so  gigantic,  the  horizon  that  we
 should  sec  requires  a  lot  of  endeavour  on
 our  part.  If  for  that  endeavour  the  Go-
 vernment  is  prepared  to  go  forward,  if  the
 actions  of  the  Government  areto  be
 justified,  they  oughtto  have  brought  a
 genuinely  socialist  Budgct,  but  this  I  do
 not  think  is  a  genuinely  socialist  Budget.

 ह ।  संकटा  प्रसाव  (मिलॉरिख)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  प्रधान  मंत्री  ने  जो  बजट  पेश  किया
 है,  उस  ने  देश  को  एक  नथीं  दिशा  दी  है  ।
 जिन  हालात  में  यह  बजट  पेश  क्यां  ग्रेयो
 है,  और  जो  हालात  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  से
 विरासते  में  मिले  हैं,  उन  को  दैखंते  हूँए
 प्रधान  मंत्री  नें  जो  बजट  देश  को  दिया  है,
 वहीं  देश  की  प्रगति  की  ओर  लें  ऑने  थीलों
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 है  ।  चाहे  लोक  सभी  में  बैठे  हुए  हम  में  से

 कुछे  लोग  उस  बजेंट  का  स्वागत  न  करें,

 परन्तु  देश  की  जनता  ने  इस  बजट  का  तहे-
 दिल  से  स्वागत  किंयं।  है  ।  इचर  बैठे  हुए
 हम  लोग  इस  का  स्वॉगत  करते  हैं,  परन्तु  जो
 लोग  इघर  से  उघर  चले  गंये  हैं,  वे  इस  को

 बहुत  क्रिटिसाईज्‌  करते  हैं  ।  लेंकिन  साथ  ही
 थे  यह  भी  कहते  हैं  कि  इस  बजट  में  और
 पिछले  बंजेंट  में,  जो  श्री  मोरारजी  वेसाई  ने
 रखा  था,  कोई  विशेष  कके  नहीं  है  ।  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  उन  में  कोई  फर्क
 था  डिफ्रेंस  नेहीं  है,  ह: उ  फिर  वे  हस  बेजेंट
 को  क़िटिसाइज  क्यों  करते  हैं  ?

 कगर  क्रिष्रिसइज  झाष  करते  हैं  तो  इस
 को  मतलब  है  कि  ऑप  उसे  ्र्च्छां  मँहीं
 मानते  ।  अंगर  अच्छा  श्राप  नहीं  मानते  तो
 आप  मे  जो  पिछले  बजट  लॉक  सभा  में  रे

 हैं  वह  जानबूझ  करे  देश  के  हिंत  में  नहीं
 रखे,  वह  वेश  का  अनहित  करने  के  लिए  रखे
 बंपोंकिं  श्राप  इसकी  क्रिंटिसांइज  कैरते  हैं  और
 वैसा  ही  बताते  हैं  ।  पर  ऐसी  बात  नेहीं  है।
 जों  बजट  हंमारी  प्रधाम  मंत्री  और  चित्त  मंत्री
 ने  रखा  है  वेह  बिलंकुंल  टॉटली  नान-सिंडीकैट
 और  सोशलिस्टिक  बजट  है।  यह  नान-विंडीकेट
 बंजेटे  है  ।  फर्क  इतना  हूं  है  कि  इस  में
 सिंडीकेट  का  भावना  नहीं  है,  सम।अजंवंदी
 भावना  है।  इसलिए  उधर  के  लोग  परेशान

 हैं  प्रोर  तिलमिलाए  हुए  है  1  उस्त  तिलमिलाहंट
 की  वजह  से  क्रिटिसाइज  करते  हैं  7  अगर
 बंजट  को  देखें  तो  इस  बैंजट  म॑  वह  चीजें
 जौ  लग्जरी  कीं  हैं  उन  पर  ही  टेक्से  अधिक

 लगाए  गएं  है।  कामन  मेन  के  इस्तेमाल  की
 जों  चीजें  हैं  उंन  पर  टैक्‍स  नहीं  लगा  है
 या  अगर  लगा  मी  है  तो  बहुत  थोड़ा  टैक्स
 लगा  है  ऑर  पूरे  तौर  से  इस  देक्ष  का  वह
 बर्ग  जो  टैक्स  देना  बर्दाश्त  केर  सकता  है,  जी
 देने के  लायक  है,  उस  पर  ही  उस  का
 प्रचािं  पड़ेगा  ।  हिन्दुस्तान  की  कॉमन  जमता
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 पर,  मध्यम  श्रेणी  के  ऑ्रादमी  पर  इस  बजट

 का  कोई  विद्ेष  गलत  प्रमाव  नहीं  पड़ने  वाला

 है  ।  बल्कि  यह  बजट  देश  को  प्रगति  की

 झोर,  समाजवाद  की  श्रोर  ले  जाने  वाला  बजट

 है,  मेरा  ऐसा  विचार  है  1  पिछले  जितने  भी
 बजट  रखे  गए  हैं,  में  एसा  समझता  हूं  कि

 हमारे  मोरारजी  भाई  ने  पिछले  बजरी  में

 खली  से  तेल  निकालने  की  कोशिश  की  हैं  ।

 परन्तु  इस  बजट  में  जो  हमारी  प्रघान  मंत्री

 भ्रौर  वित्त  मंत्री  ने  रखा  है,  तिलों  से  तेल

 निकालने  की  कोशिश  कीं  है,  खली  से  नहीं।
 पर  पिछले  बजटों  में  खली  से  तेल  निकालने
 की  कोशिश  की  गई  है  और  देश  की

 झाम  और  गरीब  जनता  को  परेशान  किया
 गया  है  7  इसीलिए  मेँ  इसको  कहता  हूं  कि

 यह  नान-सिंडीकेट  और  समाजवार्दी  बजट  है।
 इस  बजट  को  रख  कर  इस  में  कोई  शक

 नहीं,  हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  देश  को  नई
 दिशा  दी  है  और  इस  नई  दिशा  से  लोगों  में

 बड़ा  उत्साह  आया  है।  पिछले  बजटों  के
 संबंध  में  में  इतना  हीं  कह  सकता  हूं  :

 “Previous  budgets  were  painful  opera-
 tion  with  a  blunt  knife  or  hard  part  of  the
 body,  not  with  good  intentions.  But  this
 budget  presented  by  the  Prime  Minister  is
 a  painless  operation  witha  sharp  knife
 with  good  intentions,”  that  is  my  think-
 ing.

 AN  HON.  MEMBER  :  And  the  patient
 has  died.

 डा,  संकटा  प्रसाद  :  यह  इस  तरह  की
 मेरी,  थिंकिंग  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  हमारे
 बच्चों  पर  भी  बड़ा  रहम  दिखाथा  है।  उन्होंने
 बच्चों  का  विशेष  ख्याल  रखा  है  और  20
 लाख  रुपये  उनके  खाने  के  लिए,  उन्हें
 पौष्टिक  मोजन  देने  के  लिए  रखे  हैं।  और
 मी  ऐसी  ही  प्रनेक  बाते  हैं  1

 शहरी  सम्पत्ति  पर  जो  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  कर  लगाया  है  वह  भी  एक  बड़ा  साहसिक
 कदम  है  ny  शहरी  सम्पत्ति  पर  कर  जो  लगा
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 है  इस  से  देहात  का  प्रादमी,  जो  श्राज  तक
 यह  समझता  था  कि  शहरों  के  लिए  ही
 सरकार  सब  कुछ  करती  रही  है,  वह  यह
 समझने  लगा  है  कि  सरकार  श्रब  देहातों  के
 लिए  भी  कछ  करना  चाहती  है  ।  यह  प्रस्ताव
 रख  कर,  शहरी  सम्पत्ति  पर  एक  बन्धत
 लगा.  कर,  उस  पर  टेक्स  लगा  कर  देहात  के
 श्रादमियों  को  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  महसूस
 कराया  है  कि  हम  शहर  के  लिए  ही  नहीं,
 गांवों  के  लिए  भी  बहुत  कुछ  करेंगे  भौर
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  किया  है  1  हमारे
 देश  में  यह  एक  भ्रफसोसनाक  बात  रही  है
 और  परेशानी  की  वात  रही  है  कि  इस  देश
 में  कानून  का  पंजा  हमेशा  गरीब  आदमियों
 के  ऊपर  पड़ा  ।  श्रब  कानून  के  पंजे  में  जरा
 तेजी  श्रानी  चाहिए  और  यह  पूजीपति  जिन
 पर  लाखों  रुपया  टेक्स  बकाया  होता  है,
 जिन  को  बहुत  कुछ  गवर्नमेंट  को  दैना
 चाहिए,  वह  कानून  के  पंजे  से  बहुत  सफाई
 से  निकन  जाते  हैं,  वहन  निकलते  पाएं  उ  के
 लिए  इस  कानून  के  पंजे  को  जरा  तेज
 करना  चाहिए  और  अभी  तक  तो  बह  केबल
 गरीबों  की  तरफ  ही  बढ़ा  है,  भ्रब  इन  की
 तरफ  जरा  मजबूती  के  साथ  उस  कानून  के
 पंजे  को  बढ़ना  चाहिए।

 मैं  एक  दो  बातें  श्रौर  कहूंगा  |  खेती
 के  लिए  ग्रीन  रेवोल्यूशन  की  बात  कही  गई
 है  ।  ग्रीन  रेवोल्यंशन  देश  में  हुआ  है।  लेकित
 इस  संत्रंध  में  मैं  बहुत  विश्वास  के  साथ

 कहूंगा  कि  जहां  कहीं  देश  में  बारिश  हो  गई,
 गल्ला  ज्यादा  पैदा  हो  गया  हम  लोगों  ने  प्रांकड़ें
 लगाए  कि  बहुत  ग्रीन  रेवोल्यूशन  हो  गया  ।
 पर  ऐसी  बात  नहीं  है।  ग्रीन  रेवोल्यूशन  लाने
 के  लिए  हमकों  यह  चाहिए  कि  हम  किसानों
 को  बिजली  दें,  पानी  ३,  भ्रन्यथा  खाद  चाहे
 जितना  उत्पादन  करें,  चाहे  जितना  उन  को
 समझावें,  लेकिन  देढ  में  ग्रीन  रेवोल्यूशन  नहीं
 होने  वाला  है  |  गवनंमेंट  को  चाहिए  कि
 किसानों  को  पानी  दें,  बिजली  दें,  तभी  देश  में
 ग्रीन  रेवोल्यूणन  हो  सकेगा  श्रौर  यह  जो  बड़ती
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 [डा.  संकटा  प्रसाद]

 हुई  पापुलेशन  गांवों  से  शहर  की  तरफ  भ्रा
 रही  है  उस  को  हम  तभी  रोक  सकते  हैं
 जब  देहात  के  लोगों  को  रोजगार  दें  शौर
 खेती  में  वास्तव  में  ग्रीन  रेवोल्यूशन  लाएं,
 तभी  यह  मुमकिन  है  ।

 झंत  में  मे  दो  शब्द  श्रौर  कह  कर  बैठ
 जाता  हूं  ।  यह  बजट  देश  के  लिए  बहुत
 हितकर  है  और  समाजवाद  आएगा  ।  लेकिन
 बड़ा  भ्रफसोस  यह  है  कि  हमार  मधु  लिमये  जी
 और  हमारे  मोरार  जी  भाई,  जिन्होंने  अपने
 समाजवाद  की  रखवाली  श्रटल  बिहारी  जी
 और  मीनू  मसानी  जी  को  दे  रखी  है,  उन
 का  क्‍या  होगा  ?

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU  (Chi-
 ttoor  )  Mr.  Chairman,  Sir,  the
 budget  presented  by  the  Prime  Minister
 is  not  a  production-oriented  budget  but
 itis  a  production-obstructionist  budget.
 I  can  give  you  someinstances.  They  have
 fixed  the  income-tax  limit.  Up  to  Rs.
 40,000  there  is  no  increase.  After  Rs.
 40,000  thereis  a  terrible  increase.  Why
 Should  they  do  it?  If  you  calculate  the
 salaries  of  the  bureaucrats  in  the  finance
 department  and  the  Ministers’  salaries,
 it  will  not  exceed  Rs.  40,000.  They
 wanted  that  up  to  Rs,  40,000  the  income-
 tax  should  not  be  raised  and  after  Rs.
 40,000  they  wanted  to  raise  it.  I  can
 understand  the  logic:  if  they  wanted  to
 increase  it,  they  should  have  started  from
 Rs.  5,000  onwards.  Why  should  they
 keep  the  limit  at  Rs.  40,000?  It  is  to
 Save  these  Ministers  and  these  bureauc-
 rats  from  paying  taxes.  It  is  unfortunate.
 They  call  ‘it  a  socialist  budget  and  they
 call  themselves  socialists,  and  this  is  the
 way  they  do  things.

 These  Ministers  get  about  Rs.  2,500  or
 Rs.  3,000  with  so  many  free  concessions
 as  in  the  case  of  house-rent;  free  electri-
 city,  free  water-supply,  and  they  get
 dozens  of  servants  and  a  free  Government
 car.  If  all  these  amenities  are  calculated,
 it  will  be  abcut  Rs.  10,000,  extra  per
 month.  If  these  Ministers  are  sincere
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 and  if  they  are  really  socialists,  they  must
 pay  tax  on  these  amounts  also;  they  must
 calculate  it  and  must  pay  tax  on  these
 requisities  also,  Otherwise,  it  is  only
 deceiving  the  public.

 There  is  another  point.

 7.49  brs.

 [Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair)

 There  is  a  tax  on  urban  holdings
 I  can  understand  if  this  tax  is  put  on  the
 corporate  sector.  If  a  person  has  crores
 of  rupees  of  property,  he  goes  scot-free.
 He  does  not  pay  any  wealth-tax.  If  a
 man  owns  land  to  the  extent  of  1,000,
 2,000  or  3,000  acres  inthe  nameof  a
 sugar  factory  or  some  other  itemin  the
 corporate  sector,  he  is  exempted  from
 even  land  ceilings.  But  then  when  it
 comes  to  the  poor  agriculturists,  they
 have  to  pay  tax,  and  a  land  ceiling  is
 imposed  on  them,  and  the  taxes  in  their
 case  have  been  doubled;  the  electricity
 charges  have  been  increased.  Water  tax
 is  doubled;  and  what  not.  After  all  this,
 they  have  to  pay  wealth-tax.  Suppose,  a
 man  has  built  a  house  in  his  village,  for
 Rs,  25,000.  Now,  thanks  to  the  Govern-
 ment  who  have  increased  the  rate  of
 cement  and  steel,  if  you  calculate  the
 value  of  that  building  now,  it  will  come
 to  alakh  of  rupees.  They  haveimposed
 wealth-tax  on  agricultural  land,  In  the
 same  village,  under  one  tank,  with  a
 better  fertility  and  better  facilities  like
 water  and  irrigation,  the  land  may  cost
 Rs,  10,000  to  Rs,  20,000  an  acre.  In
 the  same  village,  with  less  water  facilities
 and  less  of  fertility  of  the  soil,  the  cost
 comes  to  Rs.  1,000.  They  will
 appoint  Income-tax  Officers,  who
 will  say.  ‘‘In  this  village,  this  land  costs
 Rs.  20,000  per  acre  and  _  therefore,  all  the
 lands  in  this  village  will  cost  Rs.  20,000
 per  acre.’  There  will  be  more  corruption
 and  heart-burning  and  the  poor  peasants
 will  be  harassed.  After  all  this,  you  will
 get  a  paltry  sum  of  Rs.  4crores!  If  you
 insist  on  collecting  this  wealth  tax,  in  the
 next  election,  the  agriculturists  will  vote
 against  you  and  your  socialism  will  be
 exploded.
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 85  per  cent  of  the  people  live  in  the
 villages,  What  are  you  doing  for  them?
 You  only  pay  lip  sympathy.  The  budget
 has  provided  for  slum  development  and
 for  the  industrial  workers  who  gets  some
 house  facilities,  etc.  If  he  dies  suddenly
 his  family  will  get  a  lump  sum.  But  what
 about  the  majority  of  the  poor  Harijans
 and  agricultural  labourers  in  the  villages?
 Yon  have  not  provided  anything  for  them.
 You  do  not  care  forthem,  You  care  only
 for  the  organised  labour  in  the  cities  and
 you  want  to  pacify  them.  You  beat  your
 trumpet  in  the  cities  and  you  say  that  95
 per  cent  of  the  people  are  with  you.  I
 say  that  95  per  cent  of  the  people  in
 villages  are  against  you.  You  are  forget-
 ting  them.  They  will  teach  you  a  lesson
 in  the  next  election,

 You  build  houses  only  in  cities  for  the
 urban  people.  In  the  villages  and  small
 towns,  people  build  small  houses  for
 social  security.  A  widow  may  build  a
 small  house  with  the  money  she  got  from
 her  husband's  provident  fund.  If  she  lets
 out  that  house  and  ge's  some  money,  you
 are  going  totax  it.  You  are  deceiving
 the  rural  people.

 When  the  budget  was  presented,  who
 hailed  the  Prime  Minister?  Only  the  big
 business  hailed  her.  The  agriculturists
 did  not  hail  her,  because  she  has  given
 tax-free  income  upto  Rs.  3000  in  the  cor-
 porate  sector  on  the  investments.  You
 want  to  encourage  the  industrialists.  Ifa
 Person  goes  to  the  agricultural  sector,  you
 will  collect  double  or  triple  the  tax.  I
 cannot  understand  your  socialism.  You
 Say  you  are  against  monopoly  and  you
 pass  aresolution  that  you  will  not  give
 licences  to  monopolists.  But  within  a
 month,  you  give  a  licence  worth  so  many
 lakhs  of  rupees  to  the  Birlas  for  a  fertili-
 ser  factory.  Why  don’t  you  do  what  you
 say?  You  say  one  thing  and  do  another
 thing.  How  can  people  believe  you?

 I  want  Government  to  come  forward
 with  legislation  imposing  ceiling  on  the
 lands  belonging  to  the  corporate  sector.
 They  have  thousands  and  thousands  of
 acres  of  Jand.

 The  government,  if  they  are  sincere,  they
 must  enforce  the  land  ceiling  on  the  cor-
 porate  sector;  they  must  impose  wealth  tax
 onthe  corporate  sector,  Is  it  a  sin  that
 an  agriculturist  is  possessing  agricultural
 land  inthe  city?  If  an  agriculturist  sells
 or  transfer  his  land  to  another  agricultu-
 rist,  he  has  to  pay  tax  to  the  government.
 But  if  a  big  industrialist  or  businessman,
 in  the  name  of  the  corporate  sector,  sells
 the  same  land  no  tax  is  to  be  paid  by  him.
 Is  this  socialism?  What  type  of  socialism
 is  it?  You  cannot  deceive  the  people  in
 this  way,  They  know  it.  Unfortunately,
 they  cannot  come  and  speak  here  in  Par-
 liament.  Only  some  people  could  speak
 here  and  some  Members  of  Parliament
 want  to  flatter  the  Prime  Minister  to  be-
 come  Ministers  or  please  her  to  get  some-
 thing  else.  They  will  praise  her  policies.
 But  there  are  peoplein  the  villages  who
 are  going  to  teach  you  a  lesson  in  the  next
 elections.

 |  now  come  to  the  sugar  industry,  Rece-
 ntly,  government  appointed  a  Tariff  Com-
 mission  to  gointo  the  price  of  sugar.
 Whenever  the  cost  of  production  goes  up,
 the  Tariff  Commission  comes  in  to  revise
 the  prices  or  fix  new  prices.  When  the
 cost  of  production  of  everything  is  going
 up,  when  the  cost  of  production  of  sugar
 is  going  up,  instead  of  increasing  the  price
 of  sugar,  this  wonderful  Tariff  Commission
 has  reduced  the  price  of  sugar  by  Rs.  7
 per  quintal  in  Maharashtra  and  Rs.  5
 per  quintal  in  Andhra.  In  Andhra  previ-
 ously  there  were  two  zones  with  two
 different  prices.  In  one  of  them  they  were
 getting  more  sucrose  content.  In  Chittoor
 district,  for  instance,  they  were  not  getting
 that  much  of  sucrose  content.  Now  they
 have  changed  the  price  with  the  result
 that  in  Chittoor  weare  getting  Rs.  20
 less  whereas  in  Madras,  where  also  simi-
 lar  conditions  obtain,  they  get  Rs.  5
 more.  Js  this  the  way  the  Tariff  Com-
 mission  and  the  Government  should  be
 have  with  the  agriculturists?  It  is  very
 unfortunate.

 In  the  end  I  can  only  say  that  people
 will  remember  good  and  bad.  We  had
 Rama  and  Ravana  and  Pandavas  and
 Kauravas.  The  coming  generation  will
 remember  Mahatma  Gandhi  and  Indira
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 Gandhi.  May  God  help  this  country  from
 the  clutches  of  Indira  Gandhi.

 wt  न०  रा०  देवधरे  (नागपुर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  से  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत
 बजट  का  प्रनुमादन  करताहूं।  इस  बजट  में  कमजोर
 वर्गों  की  भलाई-की  बात  की  गई  है।  इस  बजट
 में  भ्रधिक  से  प्नधिक  भूमि  को  सिचाई  के  अंतर्गत
 लाने  की  व्यवस्था  की  गई  है,  बेरोजगारों  को
 रोजगार  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है।  कृषि
 दौर  छाटे  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  का  प्रयत्न  किया

 गंया  है  ।  बैकों  के  राष्ट्रीकरण  एकाधिकार  अधि
 नियम  तथा  औद्योगिक  लाइसे स  समिति  की  सिफा-
 रिशों  को  कार्यान्वित  कर  के;  सरकार  ने  आर्थिक

 शक्ति  को  कुछ  हाथों  तक  केन्द्रित  हाने  से  राकने  का
 प्रयत्न  किया  हैं।  इस  बजट  के;  द्वारा  देहातों  में  जहां
 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है,  वहां  व्यवस्था
 करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है।  साधारण  तया  में
 देखता  हूं  कि  पिछड़  और  कमजोर  वर्गों  की भलाई
 की  बात  भी  इस  बजट  में  पहली  बार  की  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  बजट  में  जो  क्रॉतिकारी
 परिबर्तन  श्राज  हमें  देखने  का  मिलता  है,  उसी  का
 कारणहै  कि  जो  लाग  कल  तक  इस  सरकार  का
 पक्ष  लेते  थे,  या  इस  बजट  का  अनुमोदन  करते  थे
 बेक  नेशनलाइजेशन  की  जा  हवा  देश  में  फैली
 झौर  उस  से  जनता  में  जो  जाग्रति  झौर  देश  के  प्रति
 जो  प्रास्था  और  बिश्वास  का  निर्माण  हुआ  उसी
 का  कारण  है  कि  आज  जनसंघ  या  सिडीकेट
 कांग्रेस  जैसी  पार्टियां  बलबला  उठी  है  उन  में  बोखला-
 हट  बैदा हो  गई  है  1

 जैसा  मैंने  भ्रमी  कहा  कि  इस  बजट  में  कम-
 जोर  वर्गों  को  बढ़ाने  की  बात  की  है  लेकिन  उपा-
 ध्यक्ष  महोदय  एक  वर्ग  ग्रभी  भी  ऐसा  रह  गय।  है
 जिसको  शायद  हमारी  प्रधानमंत्री  भूल  गई  है  भौर
 वह  वर्ग  है  हथकर्धा  बुनकर  ।  इस  देश  में  25  लाख
 हथकर्घा  बनकर  हैं  जिन  १२  दो  करोड़  लोग  काम
 करते  हैं।
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 मुझे  ऐसा  विश्वास  था  कि  उन  बुनकरों  को

 कम  से  कम  इस  बजट  के  व्दारा  कुछ  न  कूछ  राहत
 मिलेगी  लेकिन  इस  बजट  में  सरकार  ने  उनको
 किसी  प्रकार  की  कोई  राहत  नहीं  दी  है  ।  मैं  चाहता

 हूँ  कि  40  नम्बर  के  सूत  के  उपर  जो  एक्साइज

 ड्यूटी  लगी हैं  उसका  कमसे  कम  इस  बजट  के
 व्दारा  उठा  लिया  जाये  |  मैं  इस  बात  की  उम्मीद

 इस  बजट  में  कर  रहा  था  लेकिन  वह  नहीं  किया
 गया  इस  धंधे  में  25  लाख  बुनकर  अपनी  रोजी
 रोटी  कमाते  हैं  और  इस  कामको  वे  अकेले  ही
 नहीं  करते  बल्कि  उनके  बीवी  बच्चे  भी  उनके  साथ

 ही  काम  करते  हैं  -  अपने  बीवी  बच्चों  के  साथ  काम

 करने  क  बाद  उसकी  आमदनी  मुश्किल  से  75  रु.
 प्रति  मास  होती  है। ्राज  के  जमाने  में  75  रुपये
 में  तीन  चार  प्रादमियों  का  गुजारा  किस  प्रकार
 से  हा  सकता  है  जो  दूसरे  इंडस्ट्रियल  वर्कर  या

 सरकारी  कर्मचारी  है  उनते।  लिए  परिवारिक
 पेशन  की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  इन  लोगों  के
 सपने  में  भी  परिवारिक  पेंशन  की  बात  नहीं  प्पा
 सकती  है  और  न  ही  मेडिकल  फंसिलिटी  की  बात
 वो  सोच  सकते  है  इन  बातों  की  ओर  सरकार  का
 कोई  ध्यान  नहीं  गया  है।

 सरकार  ने  श्जिवं  बैक  के  द्वारा  लम्स  पर
 कजा  देने  की  जो  यंजन।  बनाई  है  उसक  अन्तर्गत
 अभी  तक  जो  कर्जा  दिय।  गया  है  वह  केवल  5
 करोड़  ही  है  ।  अगर  एक  क्घे  को  500  रुपया  दिया
 जाये  तो  इस  देश  में  25  लाख  हथकर्ष  हैं  जिनमें
 से  केवल  एक  लाख  कार्घों  को  ही  कर्जा  मिल
 सकेग।  ।  इस  प्रकार  ये  24  लाख  कर्षों  को  सर-
 कार  की  ओर  से  कोई  मी  सहायता  नहीं  दी  जा
 रही  है  ।

 मैं  सरकार  क।  ध्यान  एक  बात  की  तरफ
 और  दिलाना  चाहत।  हूं  1  खादी  उद्योग  से  हमारा
 कोई  भेदमाव  नहीं  है  मैं  उसके  सम्बन्ध  में  कोई
 भी  टीक/-टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता।  लेकिन
 यहां  पर  जो  आंकड़े  दिए  गए  हैं  उनमें  यह  कहा
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 गया  है  और  जो  रिपोर्ट  है  उसमें  बताया  गय।  है
 कि  खादी  में  एक  लाख  लोग  बुनकरों  का  काम
 करते  हैं  और  5-16  लाख  लोग  पार्टटाइम  कम
 करते  हैं  जिनके  लिए  7  करोड़  65  लाख  रुपया
 रखा  गया  है  ।  लेकिन  कर्घा  उद्योग  में  25  लाख
 लोग  काम  करते  हैं  जोकि  दो  करोड़  लोगों  का
 पेट  पालते  हैं  उनके  लिए  ग्रान्ट  इन  एड  में  सिर्फ
 सात  लाख  रुपए  रखे  गए  हैं।  तो  क्‍या  में यह
 समझ  कि  चूंकि  खादी  बोर्ड  के  पीछे  बड़े-बड़े  नेताओं
 और  बड़ी-बड़ी  शक्तियों  का  सहारा  है  इसलिये
 उतकी  बात  ज्यादा  सोची  जाती  है  और  हेंडलूम
 क्षे  बाले  बुनकरों  क।  चूंकि  कोई  संगठन  नहीं  है,
 बे  कोई  आन्दोलन  नहीं  करते  हैं  इसलिए  उनकी
 तरफ  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है?
 क्या  सरकार  की  यही  नीति  है,  यही  हम  समझें  ?

 इतना  ही  नहीं,  आप  देखेंगे  कि  यह  जो  इतना
 पिछड़ा  हुआ  उद्योग  है  उसको  पावरलूम  के  साथ
 आर  बड़ी-बडी  मिलों  के  साथ  कम्प्टीशन  करना
 पड़ता  है  ।  सरकार  ने  जो  अशोक  मेहता  कमेटी
 बनाई  थी  उसने  सिफारिश  की  थी  कि  इस  हथ-
 कर्षा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  और
 कम्प्टीशन  से  बचाने  के  लिए  पावरलूम्स  पर  रंगीन

 साड़ियों  का  बनना  बन्द  किया  जाना  चाहिए।
 लेकिन  आज  हम  देखते  हैं  कि  उस  आज्ञा  को  कोई
 भी  पावरलूम  वाला  नहीं  मानता  है।  रंगीन
 साड़ियां  पावरलूम  और  मिलों  में  बन।ई  जा  रही
 हैं  ।  इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  उद्योग  को

 राहत  देने  के  लिए  जो  भी  नियम  आपने  बनाये
 हैं  उनपर  कड़ाई  के  साथ  अमल  कराया  जाना

 चाहिए  v

 इसके  अतिरिक्त  मैं  सरकार  का  ध्यात  इस
 और  भी  खींचना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  ओर
 से  जो  कर्जा  कोआपरेटिव  सोतलाथटीज  को  दिया
 जाता  है  उसमें  भी  बहुत  सी  खामियां  और  कमियां
 हैं  ।  श्री  रामम्‌  तिर्जी  ने  आज  यहां  पर  कहा  कि
 महाराष्ट्र  मे ंसुगर  कोआपरेटिव  सोसायटीज  में
 बड़े-बड़े  जमींदार  हैं  लेकिन  यह  वात  बिलकुल
 मलत  है  ।  मैं  जनता  हूं  कि  एक  एकड़  से  पांच
 एकड़  वाले  जो  किसान  हैं  वही  80  प्रतिशत  उन

 सोसायटीज  में  हिस्सेद।र  हैं।  क्‍या  उनको  भी
 आप  बड़े-बड़े  जमींदार  कहेंगे  ?  एक  एकड़  से  पांच
 एकड़  वाले  किसान  जो  उसके  शेयरहोल्डर  हैं  वही
 उसका  काम  चलाते  है  और  उस  संस्था  को  बनाते
 हैं  ।  क्या  उन  लोगों  को  भी  आप  पूजीवादी  और

 बहुत  बड़े  मालदार  कहेंगे  ?  हथकर्ा  उद्योग  में

 बुनकरों  की  जो  छोटी-छोटी  सोसायटियां  हैं  बह
 धनामाव  के  कारण  बन्द  होतीं  जा  रही  हैं।
 चौथी  योजना  में  यह  कहा  गय।  है  कि  हैंडलूम  का
 उत्पादन  दिन  व  दिन  कम  हो  रहा  है  क्‍योंकि
 उसकी  न  कोई  सुरक्षा  ह ैऔर  न  बाज।र  की  गारंटी
 है  ।  मह।रास्ट्र  सरकार  ने  यह  तब  किधा  है  कि

 हैंडलूम  ५र  जो  रिबेट  दिया  ज।  रहा  है  उसको
 मी  समाप्त  कर  दिया  जाये  1  हिन्दुस्तान  के  किसी
 प्रान्त  से  ज्यादा  पावरलूम  और  मिलें  महाराष्ट्र
 में  है ंजितक।  मुकाबका  इस  उद्योग  को  करना
 पड़ता  है  और  उसके  बावजूद  वहां  पर  उस  रिबेट
 को  समाप्त  की  बात  को  जा  रही  है।  हर  अकार
 से  इस  वर्ग  की  उपेक्षा  की  ज।  रही  है  1  इसलिए
 में  चहत।  हूं  कि  ब्स  और  सरकार  ज्वादा  से
 ज्यादा  सोचे  और  जिन  प्रकार  से  सरकार  ने
 खादी  बोर्ड  को  स्टैट्यूटरी  बाडी  वन।था  है,  मैं  अनु-
 राध  करूंग।  कि  हैंडलूम  बोर्ड  को  भी  उसी  प्रकार
 से  एक  स्टेंट्यूटरी  बाडी  बनाया  जाये  और  बैसे  ही
 पावर्स  और  अधिकारी,  जैसे  कि  खादी  बो  के
 पास  हैं,  हैंडलूम  बोई  को  मी  दिए  जाय  और

 हैंडलूम  की  तरक्की  का  कान  उक्षको  सौंपा  ज।  ये  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बात  न/गपुर  के  सम्बन्ध  में

 कहना  चाहता  हूं  |  सेठी  साहब  वहां  पर  आये  थे

 नागपुर  में  सेन्ट्रल  गंबर्नमेन्ट  के  कर्मचारियों  का
 एक  डेपुटेशन  उचसे  मिल।  था  और  यह  मांग  की
 थी  कि  नागपुर  को  वी-टू  से  वी-बन  कर  दिया
 जाय  |  सेठी  साहब  ने  कहा  था  कि  इसके  बारे  में
 सोच  रहे  हैं।  सेठी  माहव  इन्दौर  भी  गए  थे।
 मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  उनकी  बहुत
 पुरानी  मांग  है  कि  बी-टू  से  बी-बन  कर  दिया
 जाय  t  इसके  अ्रतिरिक्त  नागपुर  शहर  से  मिला
 हुआ,  4-5  किलोमीटर  पर  एक  उप-नगर
 कामटी  हैं  I  उसके  सम्बन्ध  में  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 उस  कामटी  उप-नगर  को  नागपूर  में  शामिल
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 किया  जाय  तथा  नागपुर  में  भत्त  के  मामले  में  या

 जो  अन्य  सहूलियतें  मिलती  हैं  वह  सारी  सहूलियतें
 कामटी  के  लिए  भी  रखी  जाय  ।

 अन्त  में  मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगा  किइस

 बजट  के  द्वारा  जो  एक  नयी  दिशा  देश  के  सामने

 रखी  गई  है  उसका  जनता  ने  स्वागत  किथा  है  और

 विरोध  पक्ष  मी  उसक।  स्वागत  करेगा,  ऐसी  आशा

 रखते  हुए,  आपने  मुझे  बोलने  क ेलिए  जो  समय

 दिया  उसके  लिए  आपको  धन्दबाद  देता  हूं  ।

 DR.  MAITREYEE  BASU  (Darjee-
 ling  )  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 there  has  been  much  discussion  about  this
 Budget,  whether  it  is  a  socialist  Budget  or
 not.  Much  ground  has  been  covered  on
 that  particular  issue,  |  do  not  think  I
 will  repeat  anything  that  has  already  been
 said  to  a  very  great  length  on  that,

 Of  course,  we  had  expected  something
 socialistic  in  the  Budget.  But  we  have  to
 find  it,  It  may  be  called  a  very  weak
 attempt  towards  a  welfare  budget  but,
 certainly,  nota  socialist  budget.  About
 the  good  intentions  of  that  party  which
 has  been  split  from  the  original  party  for
 having  a  socialist  programme,  an  astound-
 ing  statement  by  the  chief  of  that  party
 which  came  out  in  the  papers  that  he  will
 support  the  Swatantra  Party  in  Gujarat
 takes  the  breath  away  and  it  takes  the
 bottom  out  of  the  socialist  approach,
 This  is  a  thing  whichis  most  astonishing.
 On  the  one  hand,in  Orissa,  the  Swatan-
 tran  coalition  Government  is  being  toppled-
 ]  do  not  know  whether  it  is  being  actually
 toppled  or  not;  Ido  not  want  to  go  to
 that  length  but  there  is  some  possibility
 of  having  another  Government  and,  on
 the  other  hand,in  Gujarat,  the  Swatantra
 party  is  going  to  be  supported  by  the  Con-
 gress  (R)  is  most  astounding,  That
 makes  us  really  rather  doubtful  about  the
 real  good  intentions  of  ruling  Congress  par-
 ty,  Why  Tsay  that  a  weak  attempt,  a  he-
 sitant  attempt  has  been  made  for  a  welfare
 State  is  that  there  are  provisions  for  pen-
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 sions,  contribution  to  provident  fund
 and  infant-feeding  programmes  and  all
 that.  Idon't  say  that  this  is  really  a
 socialist  budget.  Actually  speaking,  those
 who  have  studied  socialism  a  bit,  would
 not  take  these  things,  these  attempts  as  a
 socialistic  approach.  What  ‘socialism’  is
 has  never  been  discussed  properly  in  our
 country.  That  day,  Mr.  Dange,  a  post.
 master  of  socialism,  has  tried  to  explain
 what  ‘socialism’  is  in  very  simple  terms.
 But  we  also  know,  most  of  us  in  this
 House,  know  something  about  ‘socialism’
 based  on  Marxism.  As  it  is  interpreted
 by  Mr.  Dange,  itis  the  dictatorship  of  the
 proletariat  and  complete  contro!  over  the
 means  of  production,  But  he  has  not
 mentioned  that  this  particular  approach
 to  socialism  means  a  belief,  a  trust  fulness
 in  the  theology  of  violence,  This  theology
 of  violence  is  being  preached.  whatever
 you  may  say.

 SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI
 (  Patna  )  Not  necessarily.

 DR.  MAITREYEE  BASU  :  It  may
 not  be  according  to  your  ideas.
 He  has  also  not  mentioned  anything
 about  the  dictatorship  of  the  proletariat.
 Weare  all  either  taken  to  the  fools
 to  be  not  able  to  understand
 anything.  Hedid  not  mention  anything
 clse.  He  said  that  means  of  production
 should  be  controlled  by  workmen.  But
 he  did  not  mention  anything  about  the
 margin  of  profit,  the  margin  in  the  indus-
 try  and  how  itis  going  to  be  utilised  and
 to  my  mind  how  this  margin  is  going  to
 be  utilised  is  the  main  thing  in  socialist
 economy.  That,  of  course,  Mr.  Dange
 certainly  knows  much  more  than  I  do,  but
 that  was  not  mentioned.  The  question  of
 production  |  have  already  mentioned  but
 the  margin  of  profit  and  the  utilisation  of
 the  profit  and  the  margin  is  one  of  the
 most  important  things.  We  all  know
 what  we  want  from  ‘socialism’,  Itis  not
 to  have  a  theology  of  violence  and  with-
 out  a  human  face.  Then  if  sociali  sm  with
 a  human  face  is  acceptable  to  us,  then  how
 can  we  achieve  il?  Whether  we  can  achieve
 it  under  these  circumstancesis  quite  ano-
 ther  thing.  Bukharin  said  that  queuing
 should  rot  be  the  way  of  life.  And  he  paid
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 for  it  with  his  life.  Dubcek  said.  let
 socialism  have  a  human  face  and  he  has
 been  eliminated  by  the  heirs  of  Stalin.
 Tuat  is  why  we  are  so  nervous  about  the
 meaning  of  ‘socialism’,  How  isit  going
 to  be  established  and  what  is  the  means
 by  which  it  is  sought  to  be  established?

 Nothing  has  becn.really  mentioned  in  the
 Budget  about  employment  and  we  know
 that  Governmentis  thinking  of  automa-
 tion.  They  are  thinking  of  high-grade
 machanisation,  They  are  thinking  of
 containerisation  in  shippingindustry.  All
 these  things  are  going  to  affect  the  coun-
 try  which  is  already  overburdencd  with
 over  population.  These  things  we  have  to
 take  into  consideration.  When  we  think
 of  the  individual,  it  must  be  recognized  that
 an  employed  man  costs  less  than  an  une-
 mployed  one.  Employed  man_  produces
 Something  whcreas  the  unemployed  pro-
 duces  nothing  and  is  costing  the  society
 more.  This  isa  thing  which  must  be
 understood  by  all.  When  you  introduce
 automation,  when  you  introduce  highscale
 for  mechanisatio  nand  when  you  introduce
 containerisation,  we  have  to  think
 deeply  of  their  economic  impact.
 All  this  time  we  have  been  bringing  in
 all  the  very  big  machines  and  equipments
 for  machanisation  of  the  coal  mines  and
 spending  so  much  money  in  the  foreign
 exchange.  Even-forty-five  per  cent  of
 that  money  is  not  utilised.  It  is  lying  idle.
 How  can  you  have  socialism?  How  can
 we  think  of  socialism?  How  can  we  think
 of  any  growth  in  the  country?  But  yet  all
 these  things  are  going  on.

 Mr.  Asoka  Mehta  always  speaks  ina
 language  which  we  common  people  cannot
 understand.  But  this  time  he  has  spoken
 in  alanguage  not  so  abstruse.  We  have
 been  able  to  understand  better.  He  has
 blamed  the  Prime  Minister  for  splitting  the
 party  for  a  marginal  gain  in  the  Budget.
 He  was  formerly  in  the  Congress  and  he
 want  out  of  the  Congress  and  with  his
 comrades  of  the  socialist  party  he  formed
 the  P.S.  P.  He  split  the  P.  Ss.  P.  and
 came  to  Congress  again.  And  now  heis
 splitting  this  party.  He  is  a  master-splitter.
 When  he  spoke  of  the  Prime  Minister
 splitting  the  party,  I  was  wondering  as
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 to  how  it  is  possible  for  Mr.  Asoka
 Mehta  to  mention  such  things.  He  should
 also  tell  us  how  he  has  benefited  the
 country  by  his  devaluation.  Calcutta
 port  hada  World  Bank  loanof  Rs.  25
 crores  before  devaluation.  Well,  after
 devaluation  it  immediately  rose  by  Rs.  I]
 crores  and  today,  after  so  many  years  of
 paying  back  loans,  bit  by  bit,  it  is  Rs.
 29.6  crores  and  it  began  with  Rs.  25
 crores.  And,  after  paying  back  for  several
 years,  itisnmow  at  Rs.  29.6  crores.  So,
 this  devaluation  has  bsen  given  to  us;
 given  to  this  country,  as  a  present  from
 the  great  economist,  Mr,  Asoka  Mehta.

 I  would  not  like  to  take  any  more  of
 the  time  of  the  House,  asI  have  almost
 everything  that  I  wanted  to  say.  But
 there  is  one  important  thing  that  I  must
 mention;  and  that  is,  about  the  border
 regions,  about  the  security  of  the  border
 regions  of  the  country.  So  as  for  Bengaltis
 concerned,  everybody  is  interested  in  Ben-
 gal  excepting  the  Bengal  Members  who  are
 sitting  mostly  silent.  Perhaps,  because  the
 tragedy  is  too  great.  the  situation  is  so
 tragic  in  Bengal  that  Bengal  Members
 cannot  take  it  lightly  and  cannot  make  a
 gallery-show  of  it.  Therefore  they  are
 silent.

 Now,  these  border  regions,  |  must  say,
 should  be  more  well  protected;  more  rea-
 listic  view  must  be  taken  in  regard  to  all
 these  matters.  I  have  given  a  programme
 or  a  plan  tothe  Prime  Minister  and
 to  the  Home  Minister  saying  that  a  con-
 siderable  section  of  our  people  in  Infantry
 especially  is  Nepalese-speaking.  The  bor-
 der  regions  are  full  of  Nepalese-speaking
 people.  The  /ingua-franca  of  Sub-Hima-
 layan  region  is  Nepalese.  So,  why  cannot
 we  recognise  Nepalese  language  and
 includeitin  the  Eighth  Schedule  of  the
 Constitution,  so  that,  without  spending
 much  money  this  border  security  of  our
 country  can  be  enhanced?  Thank  you,
 Sir.

 श्री  गं.  दीक्षित  (खंडवा)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  हमारे  में  यह  प्रथम  अवसर  हैं  जब
 एक  महिला  वित्त  मंत्री  के  द्वारा  इस  विशाल
 देश  का  बजट  प्रस्तुत  हुआ  है।  बजट  और
 सरकार  इन  दानों  का  सम्बन्ध  तो  बहुत  ही
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 जुड़ा  हुआ  है  यह  बात  नहीं  है  कि  सरकार
 ने  यह  प्रथम  बजट  पेश  किया  है।  जिस
 समय  हम  गुलाम  थे  उस  समय  भी  सरकार
 बजट  प्रस्तुत  किया  करती  थी,  लेकिन  उस
 बजट  का  मूल  उद्देदय  यह  होता  था  कि
 क्र  इकट्ठा  क्रिया  जाथ  और  उससे  बकिधम
 पैलेस  की  दीवारों  और  लंदन  की  भ्रट्टालिकाओं
 को  मजबूत  किया  जाय  ।  जन-कल्याण  की
 मांवना  तो  उस  में  छु  मी  नहीं  जाती  थी,
 लेकिन  जब  से  हम  आजाद  हुए,  इसमें  कोई
 शक  नहीं  कि  जन-कल्याण  की  भावना  की
 तरफ  हमारा  खयाल  गय।।  मगर  उस  समय
 स्वप्नदीलत।  ही  बजट  में  मिलती  रही,  स्वप्न-
 शीलता  और  क/यंशीलत/  का  समन्वय  उस
 समथ  बजट  भं॑  नहीं  हुआ  करता  था  ।  इस
 बजट  में  हम  देखते  हैं  कि  हमारी  प्रधान
 मंत्री  ने  स्वप्नशीलता  और  कार्यशीलता  का
 समन्वय  प्रस्तुत  किया  है  1

 हम  जब  दूसरे  विरोधी  भाइयों  की
 आालोचन/ओं  को  सुनते  हैं,  और  यह  आलोचना
 कई  वर्षों  से  चली  आ  रही  है,  तो  उसमें

 प्रमुख  आलोचना  यह  हुर  करती  है  कि
 केन्द्रीय  दाव सन  की  कथनी  और  करनी  में
 अन्तर  हुआ  करता  है।  लेकिन  इस  बजट  में  हम
 देखते  हैं  कि कथनी  और  करनी  में  कोई  अन्तर
 नहीं  है।  हमारा  जो  स्लोगन,  नारा,  था-
 दो  वर्गों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  की  भिन्नता
 कम  हो-  उस  को  प्रधान  मंत्री  महोंदथ।  ने
 अपने  बजट  ७  द्वाश  देश  के  सामने  प्रस्तुत
 किया  है।  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  हो  या  खाद्य
 का  क्षेत्र,  कृषि  क।  क्षेत्र  हो  या  सामाजिक
 व्यवस्था  का  क्षेत्र,  कोई  भी  ऐसा  क्षेत्र  या
 कोना  नहीं  है,  जिस  को  इस  बजट  ने  न

 छुआ  हा  अथवा  जिस  के  सम्बन्ध  में  जन-
 कल्याण  की  भावना  न  रखी  गयी  हो  1

 चूंकि  हमारे  पास  समय  कमर  है,  इस
 लिए  अब  मेँ  सरकार  का  ध्यान  मध्य-
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 प्रदेश  की  शोर  अकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 मध्य  प्रदेश  आजादी  से  पहले-,  श्रौर  उसके
 बाद  भी,  काफी  उपेक्षित  रह।  है  ।  वहां  की
 1,76  हजार  वर्ग-मील  मूमि  में  से  66  हजार

 बर्ग-मील  ऐसी  है,  जिस  में  वन-सम्पदा  काफी
 मात्रा  में  पैदा  होती  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 के  खाद्य  और  कृषि  के  विशेषज्ञ,  प्रोफेसर
 क्विस्ट,  ने  कहा  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  इतनी
 ज्यादा  वन-योग्य  भूमि  है  कि  वहां  पर  92
 मिलियन  घन-मीटर  औद्योगिक  लकड़ी  उपलब्ध
 हो  सकती  है,  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है
 कि  वहां  केवल  9  मिलियन  घन-मीटर  लकड़ी
 पैदा  हो  रही  है  |  यदि  केन्द्रीय  सरकार
 इस  तरफ  घ्यान  दे,  तो  मध्य  प्रदेश  में
 काफी  वन-सम्पदा  उपलब्ध  हो  सकती  हैं
 बौर  देश  के  काम  आ  सकती  है।

 जहां  तक  यातायात  का  सम्बन्ध  है,
 जम्मू-काइमीर  और  राजस्थान  को  छोड़  कर
 मध्य  प्रदेश  को  देश  के  सब  राज्यों  के  मुकाबले
 में  यातायात  के  मद  में  बिल्कुल  कम  पैसा
 मिलता  है  ।  अगर  हिसाब  लगा  कर  देखा  जाये,
 तो  मध्य  प्रदेश  को  अभी  तक  सड़क  निर्माण  के
 लिए  लगभग  75  लाख  रुपया  प्रति-जिला
 और  राष्ट्रीय  पयों  को  सुधारने  के  लिए  केवल
 45  लाख  रुपया  प्रति-जिला  मिला  है।  अतः
 केन्द्रीय  सरकार  से  मेरा  निवेदन  ह॑  कि  मध्य
 प्रदेश  में  याताथात  वे;  साधनों  के  अमाव  के
 कारण  जो  गंभीर  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  हैं  उसे

 दूर  करने  की  कृपा  करें।  हमारे  यहां  के
 ग्रादिवार्सी  खेती  सम्बन्धी  उन  सुविधाओं
 को  याताथात  की  असुविधा  के  कारण
 प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं,  जो  कि  केन्द्रीय  सर-
 कार  देना  चाहती  है  ।  इस  लिए  मध्य  प्रदेश  के
 यातायात-साधनों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त
 बैस  मिलना  चाहिए  ।

 अभी  महाराष्ट्र  के  माननीय  सदस्य  ने

 हाथकरषा  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  भ्रपने  विचार
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 प्रकट  किये  ।  हाथ  करघ।  उद्योग  को  तो  कुछ
 बराबर  मदद  मिलती  रही  है,  लेकिन  देश  में  जो
 कई  लाख  लोग  विद्युत-चालित  करों  के  द्वारा
 अपनी  जीविका  का  उपाजंन  करते  हैं,  उनकी
 उपेक्षा  की  जा  रही  है  हम  देखते  हैं  कि  महाराष्ट्र
 में  एक  पावर-लूम  के  लिए  2250  रुपये  का  कर्ज
 मिलता  है,  लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  बुरहानपुर  नगर
 में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  एक  पावर-लूम  के
 लिए  750  रुपया  दिया  गया  हैं  श्रौर  खूबी  यह  है
 कि  उन  बैंकों  की  ओर  से  कहा  यह  जाता  है  कि
 वहां  की  परिस्थिति  ऐसी  हैं  कि  750  रुपये  पर
 पावर-लूम  से  ज्यादा  नहीं  दिया  जा  रूकता  ।
 इस  के  अतिरिक्त  एक  विशेष  बात  यह  हैं  कि
 मध्य  प्रदेश  में  ही  इन्दौर  बैक  द्वारा  बड़वानी
 शौर  इन्दौर  नगर  में  O250  रुपया  प्रति

 पावर-लूम  दिया  जाता  हैं।  और  सरकार  की
 आर  से  यह  कहा  जाता  है  कि  वह  सब  राज्यों  का
 संतुलित  विकास  करना  चाहती  है,  लेकिन  यह
 बात  समझ  में  नहीं  बाती  है  कि  एक  पावरलूम
 के  लिए  महाराष्ट्र  4  तो  2250  रुपया  दिया
 जाय  और  पड़ोसी  राज्य  में  750  रुपया  दिया
 जाय  आश्चर्य  इस  बात  का  भी  है  कि  मध्य
 प्रदेश  के  एक  नंगर  में  प्रति  पावरलूम  250
 रुपया  और  दूसरे  नगर  में  750  रुपया  दिया  जाता
 हैं  ।  श्राखिर  राष्ट्रोयकृत  बैकों  द्वारा  दो  प्रदेशों
 में,  और  एक ही  प्रदेश  के  दो  नगरों  में,  इस  प्रकार
 के  भेदभाव  का  क्या  कारण  है?  बरहानपुर  में
 पांच  हजार  पावरलूम  हैं-  वहां  पर  मध्य  प्रदेश
 में  सब  से  ज्यादा  यूनिट्स  हैं  |  बरहानपुर  के  बेचारे
 गरीब  लोगों  को  पूरा  पैसा  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता
 है-  इस  का  निराकरण  सरकार  द्वारा  होना
 चाहिये  |

 यद्यपि  |  ग्रप्रैल,  969%  चतुर्थ  पंच-वर्षीय
 योजना  शुरू  हो  गई  है,  लेकिन  मध्य  प्रदेश  में
 झभी  तक  योजना  का  आकार  ही  तय  नहीं  हुमा
 है,  जिसका  मूल  कारण  यह  है  कि  योजना  भायोग
 ने  मध्य  प्रदेश  के लिए  जो  रकम  प्रस्तावित  की
 हैं,  वह  बहुत  कम  है।  सरकार  की  ओर  से  कहा
 जाता  है  कि  वह  पिछड़े  हुए  राज्यों  को  ज्यादा
 से  ज्यादा  सहायता  देना  चाहती  है  और  दस  क्कार
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 देश  के  विभिन्न  राज्यों  मे  संतुलन  लाना  चाहती
 हैं  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  देश  का  संतुलित
 विकास  नहीं  हो  पा  रहा  है,  बल्कि  असंतुलन
 बढ़ता  चला  जा  रहा  है  ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन
 है  कि  मध्य  प्रदेश  जेसे  पिछड़े  राज्य  को  योजना
 के  विकास  हेतु  ज्यादा  पैसों  विया  जाय  और
 यातायात-साघनों  के  विकास  श्रौर  बंकों  द्वारा

 पावरलूम  के  लिए  दिये  जाने  वाले  कर्ज  झ्रादि  के
 सम्बन्ध  में  जो  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा
 है,  उस  को  खत्म  किया  जाये  और  उस  को  भी
 अन्य  राज्यों  की  तरह  पूरी  मदव  दी  जाये  ।  चूंकि
 केन्द्रीय  सरकार  ने  यह्‌  तय  किया  है  कि  देश  के
 पिछड़े  हुए  राज्यों  को  अधिक  वित्तीय  सहायता
 दी  जायेगी,  इस  लिए  मध्य  प्रंदेश  को  ज्यादा  से
 ज्यादा  सहायता  दे  कर  देश  मे  बढ़  रहे  भ्रसंतुलन
 को  दूर  किया  जाये।

 इस  बार  जो  बजट  प्रस्तुत  हुआ  है,  उस  से
 अ्रच्छा  बजट  पहले  कभी  पेश  नहीं  किया  गया  है।
 वही  बजट  झच्छा  गिना  जाता  है,  जिसके  हारा
 देश  मे  समानता  लाने,  विभिन्न  वर्गों  श्रौर  क्षेत्रों
 के  बीच  की  खाई  को  पीटने  और  भेदभाव  की
 दीवार  को  नष्ट  करने  की  व्यवस्था  की  गई  हो  ।
 इस  बजट  में  औद्योगिक  क्षेत्र  में  काम  करने
 वाले  कमंत्रारियों  के  लिए  पेन्शन  की  व्यवस्था
 की  गई  है,  जो  कि  एक  सराहनीय  कदम  है।

 पहले  यह  आलोचना  की  जाती  थी  कि
 सरकार  की  नीतियों  द्वारा  केवल  बड़े-बड़े  काश्त-
 कारों  को  ही  फायदा  पहुंचता  है  लेकिन  इसमें
 ऐसा  नहीं  है।  इस  बजट  में  यह  घोषणा  की
 गई  है  कि  45  जिलों मे  छोटे  किसानों  छोटी
 जोत  के  किसानों,  को  विष  सुविधायें  उपलब्ध
 की  जायेंगी  ।  में  समझता  हूं  कि  ऐसा  करने  से
 गरीब  किसान  भी  हरित  क्रान्ति  से  अधिक  से
 भ्रधिक  फायदा  उठा  सकेंगे  ।

 श्राप  ने  मुझे  समय  दिया  है,  सि  के  लिए
 में  भापका  प्राभारी  हूं ौर  में  इस  बजट  का
 समर्थन  करता  हूं  ।
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 SHRU  R.K,  AMIN  (Dhandhuka):  Much
 has  been  said  about  this  Budget.  Most
 ofthe  important  points  have  also  been
 discussed.  My  job  is  now  to  fill  in  the
 gaps  in  the  discussion.

 MR,  DEPUTY—SPEAKER  :  He  can
 continue  tomorrow.  We  will  now  take  up
 the  half-an-hour  discussion.

 8.24  brs.

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 CLOsuRE  OF  INDIAN  BUSINESS  IN  KENYA

 SHRI  R.K.  AMIN  (Dhandhuka)  :  On
 a  careful  perusal  of  the  answers  given  by
 the  Government  on  the  25th  February  in
 reply  to  Starred  Question  No.  65  I  find  a
 good  number  of  mistakes  committed  by  the
 Government.  These  mistakes  are  either  of
 the  commission  type  or  omission  type.

 Let  me  take  up  first  these  mistakes  in  the
 reply..  Replying  to  parts  C  and  D  of  the
 question  the  Minister  says  that  details
 about  persons  likely  to  be  affected  by  these
 measures  is  not  available  so  far.  It  is
 surprising  that  when  this  question  has  been
 agitaling  the  minds  of  our  people  for  the
 last  four  or  five  years,  he  says  like  this.
 We  knew  that  as  soon  as  Kenya  became
 independent  such  a  thing  was  going  to
 happen  and  the  process  of  Africanisation
 was  bound  to  come  very  soon  and  if  it
 came,  in  its  wake  the  conditions  of  these
 People  were  bound  to  worsen  in  several
 ways.  Was  it  not,  then,  the  duty  of  the
 Government  to  get  all  the  information
 about  their  difficulties,  about  their  condi-
 tions?  Should  they  try  to  obtain  informa-
 tion  and  give  it  to  the  House?  Government
 could  have  got  that  information  if  they  had
 taken  the  trouble.  Why  it  is  that  they  failed
 to  do  so?

 In  the  paragraph  same  the  Minister  says
 that  our  High  Commission  in  Kenya  is  in
 touch  with  our  nationals  and  necessary
 steps  to  safeguard  their  interests  will  be
 taken  as  far  as  possible,  These  are  vague
 réplies.  We  do  not  know  what  the  Govern-
 ment  mean  by  ‘our  nationals’:  Does  it
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 mean  people  of  Indian  origin  or  holding
 Indian  passports  or  all  people  of  Indian
 origin?  Will  they  tell  us  what  they  pro-
 pose  todo  to  protect  their  interests?
 Nothing  has  been  indicated  in  the  reply.
 They  say  that  the  people  of  Indian  origin
 in  East  Africa  and  Kenya  are  facing  cer-
 tain  difficulties.  What  are  those  difficul-
 ties?  These  difficulties  have  not  been  men-
 tioned  by  the  Government.  Itis  no  use
 telling  us  that  certain  difficulties  which  are
 there  will  be  removed  in  a  certain  wayin
 a  Certain  time  then,  sir,  we  are  left  in  the
 lurch.  In  the  same  reply  they  say  that
 the  policy  pursued  by  Kenya  is  not  discri-
 minatory  inasmuch  as  those  measures  are
 not  taken  only  against  people  of  Asian
 origin  but  against  all  aliens  and  non-citi-
 zens.  I  fail  to  understand  the  desires  of
 our  Government  to  stamp.  discriminatory
 measures  as  non-discriminatory.  Do  they
 know  that  people  of  Indian  origin  who
 had  taken  Kenyan  citizenship  are  prohibi-
 ted  fromentering  certain  trade  and  con-
 ducting  their  business  in  certain  areas  dec-
 lared  by  the  Kenyan  Government?  I  am
 not  talking  about  persons  who  had  taken
 some  Other  citizenship.  It  is  just  like
 what  South  Africa  is  doing,  itis  in  viola-
 tion  of  the  human  rights  convention  of  the
 United  Nations.  I  can  understand  if  the
 Government  does  not  want  to  speak  about
 it  simply  because  you  cannot  do  anything
 about  it  and  you  are  not  going  to  wage  a
 war  against  them.  But  what  is  the  point
 in  saying  that  it  is  discriminatory  when  it
 isdiscriminatory.  It  hurts  our  own  people
 and  puts  them  in  jeopardy.  The  Govern-
 ment  of  Kenya  can  say  to  people  of  Indian
 origin  :  Your  own  Government  say  that
 these  are  non-discriminatory;  how  then  can
 you  say  that  these  are  discriminatory  and
 complain  against  these?  Ido  not  know
 whether  our  Government  knows  that  there
 is  discrimination  against  Kenyan  citizens
 of  Indian  origin.

 In  the  same  reply  the  Minister  says  a
 large  majority  of  them  are  British  passport
 holders,  technically  and  legally  and  are
 under  the  control  of  the  British  Govern-
 ment  and  so  the  British  Governmant  are
 not  fulfilling  their  responsibilities  properly.
 Have  we  nothing  to  900  with
 them  ?  It  is  on  our  advise  that  they
 accepted  the  British  passports;  we  cannot
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 leave  them  inthelurch.  I  should  like  to
 know  whether  the  Government  has  decided
 to  act  asthe  lender  of  the  last  resort  in
 respect  of  these  persons  who  had  taken
 British  passport.  Can  we  not  hold  our-
 selves  ultimately  responsible  for  their  light?
 Not  on  humanitarian  grounds;  that  you
 can  do  for  Czechoslovaks  and  other  people
 in  other  countries,  But  these  are  our  own
 People;  their  fathers,  mothers  and  grand-
 fathers  were  born  here.  Should  we  not
 do  for  them?

 Let  me  go  further  and  refer  to  one  more
 point  arising  from  the  answer  given  by  the
 Minister  himself.  He  says  that  no  report
 has  come  to  us  fromthe  members  of  the
 Indian  delegation.  Has  he  ever  tried  to
 ascertain  whether  on  the  eve  of  the  depar-
 ture  of  the  good  will  missions  of  the
 Members  of  Parliament  when  they  met  the
 Foreign  Minister-(/nterruption)  I  was  there;
 l  was  one  of  the  Members—have  you  asked
 that  you  are  required  to  submit  a  report?
 No,  sir.  Having  come  over  here,  has  the
 Minister  asked  the  Members  to  submit  a
 report?  No,  Sir.  Has  he  even  asked  the
 convener  of  the  Committee  to  submit  a
 report?  No,  Sir.  Has  he  even  on  his
 own  initiative  asked  us  to  meet  and  report?
 No,  Sir,  It  is  the  Members  who  them-
 selves  have  said  that  we  would  like  to  meet
 the  Minister  and  convey  to  him  certain
 difficulties  which  the  Indian  nationals  are
 facing  there  and  to  impress  up  on  him  the
 steps  they  should  take  in  this  regard.
 Otherwise,  the  attitude  of  the  Government
 was  unconcern  and  indifference,  Are  they
 going  to  maintain  the  same  type  of  attitude
 even  after  hearing  the  plight  ot  the  people
 in  Kenya  and  East  African  countries?  I
 would  like  to  know,

 Then,  this  Gcvernment,  also  in  replying,
 tried  to  evade  certain  questions.  There
 are  one  or  two  such  questions  which  they
 tried  to  evade.  When  it  was  asked  by  one
 of  the  hon  Members,  ‘‘Why  the  Govern-
 ment  is  not  trying  to  askthe  Government
 of  Kenya  to  reciprocate  by  opening  a  Con-
 sulate  over  here?  No  reply  has  been  given.
 I  want  to  know  whether  the  Government
 of  India  has  ever  tried  to  ask  the  Govern-
 ment  of  Kenya  or  to  persuade  the  Govern-
 ment  of  Kenya  to  open  their  Consulate
 over  here.  Further  in  the  reply,  the

 Minister  said  ‘‘that  in  this  matter  we  should
 not  give  the  impression  that  the  citizens  of
 Kenya  are  really  looking  to  us  for  any
 kind  of  protection.”  If  wetalk  of  discri-
 mination  which  is  resorted  to  on  the  people
 of  Indian  origin  in  Kenya  who  have  accep-
 ted  Kenyan  citizenship,  if  we  talk,  he  will
 say  as  if  they  are  looking  to  us,  Suppos-
 ing  I  talk  about  the  poor  people  and  point
 out  their  plight,  can  anybody  say  that  our
 poor  people  will  come  to  me  and  say,
 **Why  do  you  talk  about  us?  If  you  talk
 about  us,  the  does  which  we  have  been
 receiving  from  the  wealthy  people  will  not
 be  given  to  us.”  Can  they  say  like  that?
 These  are  various  mistakes  which  have  been
 committed.

 Now,  J  will  come  to  the  questions,  impor-
 fant  questions  which  have  not  been
 answered  and  which  have  not  been  raised
 in  the  discussion  on  that  day.  The  people
 of  Indian  origin  could  be  diviced  into
 four  parts;  Those  who  are  havirrg  Kenyan
 citizensnip;  those  who  are  having  the  British
 Passport;  those  who  are  having  the  Indian
 Passport  and  those  without  any  passport
 whatsoever.  May  1  know  whether  the
 Government  is  going  to  take  any  steps  in
 order  to  see  that  the  discrimination  is  not
 resorted  to  in  the  case  of  the  people  of
 Indian  origin  with  Kenyan  citizenship?
 Secondly,  regarding  the  people  of  Indian
 origin  with  British  passport:  they  were
 asking  for  dual  citizenship  because  they
 wanted  a  facility  that  the  moment  they
 liked  they  can  surrender  the  United  King-
 dom  passport  and  again  get  the  Indian
 citizenship;  later  on,  when  they  can  have
 an  entry  into  the  United  Kingdom,  they
 can  get  back  their  passport  and  go  to  the
 United  Kingdom.  That  sort  of  facility
 asked  by  these  people  time  and  again  has
 been  denied  by  our  Government.

 To  a  question  such  as  this  whether  they
 have  agreed  to  give  that  sort  of  facility  to
 British  passport  holders.  the  Government
 did  not  answer,  Only  we  have  heard  some
 news  inthe  Times  of  India  given  by  our
 ex-High  Commissioner  in  Kenya,  thatis
 our  present  High  Commissioner  in  the
 United  Kingdom,  Shri  Appa  Pant—wherein
 he  says  that  such  people  could  surrender
 their  British  passport  but  if  they  lator  folt
 that  they  should  get  back  to  Britain,  their
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 passports  will  be  given  back  to  them.  It
 is  exactly  the  concept  of  dual  citizenship
 which  these  people  were  asking,  which  faci-
 lity  United  Kingdom  has  given  them,  about
 this  we  got  the  news  from  Appa  Pant  but
 our  Government  does  not  tell  us  anything
 about  it,  whether  the  words  spoken  by
 Appa  Pant  are  really  the  policy  of  the
 Government  of  India,  Are  you  going  to
 stick  to  these  words?  If  so,  in  what  way
 are  you  giving  this  facility  to  the  people
 of  Indian  origin  holding  British  passports?

 The  second  thing  is,  when  they  were
 asked  over  here,  what  steps  have  you  taken
 to  see  that  the  difficulties  are  being  removed.
 the  Government  says,  ‘‘We  are  taking
 steps”,  But  no  steps  were  taken.  Some-
 body  asked  whether  the  Minister  will  go
 and  discuss  the  matter.  He  said  we  have
 No  intention  to  send  the  Minister.  It  is  not
 from  the  Minister  but  form  Shri  Appa
 Pant  that  we  heard  that  in  the  meeting  of
 non-aligned  countries  at  Dar-es-Salaam
 this  issue  will  be  taken  up.  Are  we
 going  to  take  up  the  issue  and  if
 80,  what  would  be  the  terms  of  reference  ?
 What  is  our  stand  going  to  be  in  this
 regard  ?

 In  regard  to  the  third  category  of
 people  who  are  of  Indian  origin  holding
 Indian  passport,  when  they  come  to  India,
 they  are  put  to  agreat  deal  of  harassment.
 There  is  no  information  given  to  them  as  to
 industries  in  which  they  can  establish  them-
 selves.  Now,  you  have  built  the  Kandla
 port  and  for  the  last  several  years,  it  is  not
 being  developed  because  of  the  lack  of
 encouragement  from  entrepreneurs.  It  is  a
 free  zone  area.  Most  of  the  people  living  in
 East  Africa  come  from  that  area.  Why  don't
 you  say  to  them,  ‘‘The  Kandla  port  and
 the  surrounding  area  will  be  left  to  you  as
 a  free  port  and  free  zone  area  where  you
 may  bring  your  capital,  develop  your  in-
 dustry  and  have  your  trade  as  in  Mombosa
 and  Dares  Salam  ?”  If  you  do  that,  they
 will  come  bag  and  baggage,  hi  raw
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 not  applied  their  mind  at  all  to  this
 problem.  Will  they  do  it  and  act  on  this
 Suggestion  ?

 Now,  in  Africa  people  generally  kept
 their  capital  in  the  Bank  of  England  in
 non-resident  accounts.  They  get  0  to  2
 Per  cent  interest  on  their  deposits,  which  is
 being  added  on  year  by  year.  Why  cannot
 the  Reserve  Bank  of  India  give  that  facility
 of  holding  non-resident  accounts  in  India,
 get  that  foreign  capital  from  those  people,
 give  them  9  orl0  percent  interest  or  whatever
 is  possible  and  get  that  foreign  exchange  for
 us  ?  Atpresent  Government  is  giving  so
 many  incentives  for  earning  foreign  excha-
 nge  through  exports,  because  they  consider
 it  a  valuable  thing.  They  give  import  enti-
 tlements  on  which  75  per  cent  premium  is
 earned.  So,  it  costs  you  so  much  to  get
 foreign  exchange.  Will  it  not  be  cheaper  if
 you  invite  those  people  to  invest  their
 capital  in  the  Reserve  Bank,  give  thema
 little  rate  of  interest  and  get  your  foreign
 exchange  ?  At  the  same  time,  you  will  be
 helping  them  also.  Otherwise,  like  the
 refugees  from  East  and  West  Pakistan,  they
 will  come  here  bag  and  baggage  and  we  will
 have  to  face  that  problem.

 They  have  their  capital  there,  but  when
 they  come  here,  they  are  not  allowed  to
 bring  that  capital  with  them.  They  are
 allowed  to  bring  only  Ks.  50,000.  Why
 don't  you  form  some  trust  investment  Cor-
 Poration  with  the  understanding  of  the
 Governments  of  the  East  African  countrics
 in  which  these  people  can  deposit  their  pro-
 perty  when  they  leave  that  country  ?  Some
 70  or  75  percent  of  the  value  of  their
 property  in  terms  of  rupees  can  be  given  to
 them  and  on  a  governmental  basis,  year  to
 year  you  can  settle  your  accounts  and  dis-
 pose  of  the  property  as  and  when  it  is
 necessary  and  possible.  U.  K.  has  given
 similar  facility,  Why  not  India  do  it  ?

 Your  trade  and  commerce  sections  and
 educational  centres  in  those  countries  are

 material,  skill,  ete,  and  establish  im  that
 place  their  own  import  and  export  trade
 and  they  will  see  that  the  area  flourishes.
 Bot  no  imagination  has  been  used  by  our
 Government  to  do  things,  because  they  have

 not  strong.  People  require  facilities  of  this
 type.  They  would  like  to  send  their  children
 here  for  education.  Will  you  streng-then
 your  Embassies  by  appointing  very  high
 calibre  ambassadors  who  can  look  after  the
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 interests  of  these  people  of  Indian  origin  ?

 Will  you  strengthen  your  trade,  commerce
 and  education  departments  in  the  embassies
 so  that  more  and  more  facilities  are  avail-
 able  ?

 SHRI  HEM  BARUA  (Mangaldai)  :  Men
 and  women  of  Indian  origin  in  Kenya  are
 either  Indian  citizens  or  British  passport-
 holders,  It  is  said  that  when  China  aggressed
 on  us  and  Pakistan  aggresscd  on  us  the  men
 and  women  of  Indian  origin  in  Kenya
 collected  funds  for  that  and  gave  those
 funds  to  the  Indian  government.  I  would
 like  to  be  enlightened  on  whether  this  is  a
 fact.

 Secondly,  when  Kenya  became  a  Sove-
 reign  State  the  British  Prime  Minister  at
 that  time  said  that  the  people  of  Indian  ori-
 gin  in  Kenya  would  have  in  Britain  their
 friend.  If  so.  may  I  know  whether  the
 Government  brought  the  miseries  and  mis-
 fortunes  of  the  people  of  Indian  origin  in
 Kenya  to  the  British  authorities  ?  If  not,
 do  they  propose  to  bring  the  miseries  and
 misfortunes  of  the  people  of  Indian  Origin
 in  Kenya  to  the  notice  of  the  British  autho~
 rities  during  the  next  Commonwealth  Prime
 Ministers,  Conference,  which  is  scheduled

 to  be  held  in  Singapore  very  soon  ?

 श्री  रवि  राय  (पुरी)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 अमीन  साहब  ने  कीनिया  के  सम्बन्ध  में  जो
 सवाल  यहां  पर  उठाया  है,  उस  क  लिये  मैं
 उन  को  धन्यवाद  देता  हूं।  पहले  भी  इस  सवाल
 पर  हम  लोग  इस  सदन  में  बहस  कर  चुके  हैं।
 कीनिया  और  भारत  का  इस  समय  जो  सम्बन्ध
 है,  उस  पर  सदन  में  पहले  भी  ञ्रालोचना  हो  चुकी
 है,  आपको  याद  होगा  जब  श्री  भगत  कीनिया
 गये  थे,  कीनिया  सरकार  की  तरफ  से  कोई  भी
 उनक  स्वागत  के  लिये  नहीं  श्राया  और  जिस
 तरीके  से  हम  को,  सारे  देश  को  अपमानित  होना
 पड़ा,  उस  पर  यहां  काफी  चर्चा  हुई  थी।  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  हाई  कमीशन
 वहां  पर  है,  क्या  उस  ने  कभी  कोई  इनीशियेटिव
 लिया  है,  यह  जानने  के  लिये  कि  किस  तरह  का
 पक्षपात,  वाणिज्य  के  क्षेत्र  में,  पढ़ाई-लिखाई  क्षेत्र

 में,  कीनिया  सरकार  की  तरफ  से  भारतवासियों
 के  साथ  हो  रहा  है-  कया  श्रापने  इस  सम्बन्ध  में
 कोई  खोज  की  है,  यदि  की  है  तो  उस  का  विव-
 रण  बताइये  ?

 दूसरा  प्रइन-  वहां  पर  इस  समय  भारतीय
 लोग  दो  तरह  के  नागरिक  हैं-एक  बें  जो  कीनिया
 के  नागरिक  हैं  और  दूसरे  वे  जा  ब्रिटिश  पासपोर्ट
 होल्डर  हैं  ।  आगामी  कामनवेल्थ  कान्फ्रेंस  में  जो

 सिगापुर  हा  हाने  वाली  है,  क्या  भारत  सरकार  के
 प्रतिनिधि,  कीनिया  सरकार  के  प्रतिनिधि  श्रीर
 ब्रिटिश  सरकार  के  प्रदिनिधि-  तीनों  मिल  कर
 इस  सवाल  का  हल  निकालने  के  लिये  कोई
 कदम  उटायेंगे  ?

 तीसरा  सवाल-  श्री  वेदब्रत  बस्ता  वप्रमी
 हाल  में  एक  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  क  नेता
 हो  कर  कीनिया  गये  थें,  श्री  अमीन  मी  उन  के
 साथ  गये  थे  ।  उन  के  साथ  हमारी  बात  हुई,
 उन्होंने  मुझे  बताथा-  में  खुल्लम-ख्रुल्ला  कहना
 चाहता  हूं-  जो  मारतवासी  वहां  पर  व्यापार
 करते  हैं,  वे कुछ  इतने  लालची  और  स्वार्थी  हो
 गंये  हैं,  जिस  की  वजह  से  कीनिया  और  प्रफ्रीका
 के  लोगों  के  मन  में  उन  के  प्रति  नफरत  पैदा  हो
 गई  है  1  वे  उन  को  नफरत  की  निगाह  से  देखते
 हैं-  क्या  यह  सही  है  ?  उपाध्यक्ष  महोदय,  झाप
 जामते  हैं  कि  भारतवासियों  का  कीनिया  की
 आशिक  उन्नति  में  बहुत  बड़ा  भाग  रहा  है,  यदि
 उन  के  अन्दर  वहां  के  मूल  निवासियों  के  प्रति
 नफरत  का  भाव  है,  जैसा  कि  हमारे  यहां  की
 ऊंची  जातियां  नीची  जातियों  के  साथ  नफरत
 करती  हैं,  तो  उनके  प्रन्दर  भी  नफरत  का  भाव
 पैदा  होना  स्वाभाविक  है,  जिसको  वहां  के
 बाशिन्दे  और  स्वयं  कीनियाटा  साहब  भी  कई
 दफा  अपने  बयान  में  व्यक्त  कर  चुके  हैं।  यदि
 आपके  पास  इस  तरह  की  कोई  रिपार्ट  है  तो  क्‍या
 आपने  हाई  कमीशन  को  कोई  ऐसी  हिदायत  दी
 है  कि  वे  उन  के  साथ  मिल  कर  उन  को  समझायें
 कि  झापको  यहां  पर  रहना  है,  हस  लिये  वहां  के
 बाशिन्दों  के  साथ,  खास  कर  भ्रफ्रीकन  लोगों
 के  साथ  मार्ईचारे  का  व्यवहार  करें  ?  क्‍या  इस
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 तरह  का  कोई  प्रयत्न  झ्ापकी  तरफ  से  किया
 गया  है  ?

 श्री  मोलहू  प्रसाद  (बाँसगांव)  :  म॑  मंत्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  सरकार
 का  नारा  देने  वाली  सरकार  ने  राष्ट्रीयकरण
 करते  समय  अफ्रीकीकरण  का  भी  अध्ययन  किया
 थाया  नहीं  ?

 विभिन्न  ष्र्वीं  अर्लीकी  देशों  में  व्यापार  व
 सेवाओं  के  अ्ृफ्रीकीकरण  के  फलस्वरूप  कितने
 एशियाई  मूल  के  लोगों  पर  बुरा  प्रमाव  पड़ा  :

 दिसम्बर  967  में  कितने  मारतीय  मूल
 के  लोगों  को  कीनिया  छोड़ना  पड़ा  ?

 राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में
 सम्बन्धित  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये
 विचारों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  कया  निर्णय  किया
 गया  है  ?

 उक्त  सम्मेलन  के  फलस्वरूप  राष्ट्र  मंडल
 सचिवालय  द्वारा  बनाई  गई  समिति  ने
 उक्त  समस्याओं  के  समाघान  के  लिए  क्‍या  निष्कर्ष
 दिया  और  कार्यान्वित  किया  गया  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS

 (  SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH  )  :
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  this  subject  of
 the  problem  of  people  of  Indian  origin  in
 Africa  is  a  hardy  perennial.  It  has  been
 disscussed  on  the  floor  of  the  House  on  a
 number  of  occasions  and  the  entire  back-
 ground  and  howthis  whole  problem
 cropped  up  has  been  explained  to  the
 House  on  a  number  of  occassions.  Hon.
 Members  are  fully  aware  of  it;  so,  I  will
 not  take  up  the  time  of  the  House  in  going
 into  the  genesis  of  the  whole  problem.
 The  Members  already  know  this.

 Briefly  |  would  like  to  say  this  much
 that  soon  after  their  independence  practi-
 cally  all  the  East  African  countries,  parti-
 cularly  Kenya,  adopted  a  policy  of  Afri-
 canisation;  that  means,  they  wanted  that

 MARCH  I6,  970  Business  in  Kenya  (H,A.H.  Dis.)  364

 all  their  trade,  services.  etc.  should
 go  into  the  hands  of  their  own
 nationals  and  should  not  remain  under  the
 control  of  foreigners.  This  is  a  policy
 with  which  we  can  have  no  quarral.  It  is
 avery  good  policy  and  we  never  spoke
 against  it.  Whenever  we  took  up  this
 matter  with  the  governments  of  East
 African  countries,  we  merely  told  them
 that  we  had  no  quarrel  with  their  policy
 asitis;  that  their  policy  was  probablyin
 their  own  national  interest  and  they  had  a
 right  to  pursue  it  but  it  should  be  imple-
 mented  ina  humane  manner,  that  it
 should  be  followed  in  such  a  manner  that
 it  did  not  cause  undue  hardship  to  those
 People  who  had  been  there  for  generations
 and  had  made  a  very  valuable  contribu-
 tion  to  the  development  of  those  countries,
 On  that  point  they  have  always  given  the
 assurance  that  as  far  as  possible  they would  see  thatno  hardship  is  caused.
 This  is  what  they  have  told  us.

 Now,  this  isa  problem  which  has  two
 aspects,  Oneisthe  legal  aspect  aid  the
 other  is,  what  I  may  say,  the  moral  or
 the  emotional  aspect.  The  Government
 of  India  has  adopted  a  policy  which  does
 not  lean  too  heavily  either  on  the  one  or
 the  other.  We  are  trying  to  stecr  through  a
 middle  course  for  the  simple  reason  that
 if  we  adopt  any  one  of  these  courses  as
 instruments  of  our  policy,  it  will  cither
 cause  difficulty  for  us  in  our  own  country
 orit  will  cause  difficulty  in  the  African
 countries,  We  cannot  take  a  merely  legalistic
 attitude  and  say  that  these  people
 are  of  a  different  nationality  and  we  have
 nothing  to  do  with  them;  we  wash  our
 hands  off  them.  If  we  say  that,  it  will  be
 very  unfair  on  our  part  and,  naturally,
 we  will  be  condemned  by  our
 own  people.  On  the  other  hand,  if  we
 interfere  on  their  behalf  =  with
 the  local  governments.  they  will  turn
 round  and  say,  ‘‘You  are  nosy  Parkers;
 you  have  no  business;  why  are  you  inter-
 fering  in  our  internal  affairs?”  There-
 fore  we  have  to  take  a  balanced  attitude  to-
 wards  the  whole  thing  and  adopt  a  middle
 course  whereby  we  can  be  helpful  to
 those  people  and  the  problem  can  be
 solved  properly  without  causing  undue
 hardship  to  people  of  Indian  origin.
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 As  the  hon.  Mover  of  the  discussion
 himself  said,  people  of  Indian  origin  in
 Kenya,  fall  under  four  categories.
 Firstly,  there  are  those  who  are  Indian
 citizens  whose  number  is  roundabout
 4,000.  Then,  there  are  people  of  Indian
 origin  who  have  taken  Kenyan  citizen-
 ship  and  their  number  is  about  49,000.
 The  third  category  is  of  those  who  are
 holding  British  passports.  This  is
 the  largest  block;  their  number  is
 roundabout  82,000.  The  fourth  category
 is  of  Stateless  persons,  that  is,  whose
 nationality  has  not  yet  been  decided.
 Their  applications  for  citizenship  are  pen-
 ding  and  are  being  considered.
 No  decision  has  been  taken  on  them  by
 the  local  government.

 In  regard  to  the  first  category,  Indian
 nationals,  I  have  said  it  before  and  I  say

 it  again—wedo  not  have  to  reiterate  it
 that  they  are  the  Government  of  India’s
 own  responsibility.  They  can  come  back
 to  India  whenever  they  want  to.  Every
 kind  of  protection  is  being  given  to  them
 by  our  High  Commission.

 With  regard  to  those  who  have  taken
 local  citizenship,  the  question  is  whether
 any  kind  of  discrimination  is  practised
 against  them  either  by  the  local  government
 or  by  the  local  people.  We  have  taken  up
 this  matter  whenever  we  have  received  co-
 mplaints  of  that  type  and  we  have  been
 assured  on  several  occassions  that  in  their
 policy  or  in  the  implementation  of  their
 policy  there  is  noelement  of  discrimina-
 tion  against  those  people  who  have  taken
 up  Kenyan  citizenship,  irrespective  of
 their  race,  colour  or  origin;  they  are  all
 treated  on  equal  basis.  As  far  as  the
 Government  is  concerned,  this  is  their
 policy  and  it  may  be  implemented  hon-
 estly  and  truthfully  but  in  actual  practice
 there  may  be  some  discrimination  here
 and  there.

 This,  of  course,is  bound  to  be  there.
 We  cannot  cradicate  it  overnight.  But
 so  far  as  Government  policy  is  concer-
 ned,  it  is  very  clear  and  it  is  helpful.
 They  do  not  wish  to  discriminate  between
 one  citizen  and  another.  I  will  deal  with
 the  other  category  of  British  nationals
 later.  They  arethe  main  source  of  the
 Problem  and  trouble.

 As  regards  the  Stateless  persons  who
 are  nearly  8000,  they  are  persons  who
 went  to  Kenya  a  very  long  time  ago
 cither  as  children  of  their  parents’  pass-
 ports  or  without  any  documents  or  their
 documents  had  been  lost  and  they  never
 subsequently  applied  for  registration  for
 any  kind  of  nationality.  There  are  others
 who  had  migrated  from  Zanzibar  in  964
 When  there  was  a  revolution,  Many  of
 the  people  there  got  frightened  and  scared,
 quite  naturally  so,  because  they  were  badly
 treated  and  they  went  to  Kenya.  They
 are  alsoconsidered  Stateless  people
 though  they  were  holding  British  passports.
 The  British  government  withdraw  their  pass-
 Portson  the  plea  that  the  Revolutionary
 Council  had  declared  all  those  people  as
 Zanzibar  citizens  and  not  British  citizens.
 They  are  now  actually  Zanzibar  citizens  and
 they  are  not  willing  to  go  back  to  Zanzi-
 bar.  They  are  staying  in  Kenya  and

 they  have  applied  for  jocal  citizenship  and
 their  applications  are  pending.  We  have
 requested  the  Kenya  Government
 that  they  should  consider  their  cases
 sympathetically,  and  we  have  been  assu-
 red  that  this  is  being  done,  The  delay  is
 there  but  the  matter  is  being  pursued.

 The  last  category  is  of  persons  who  are
 holding  British  passports,  who  are  of  Indian
 origin  but  by  domicile  they  are  Africans
 and  by  notionality,  they  are  British.  One
 point  has  been  made  that,  at  onc  time,  our
 High  Commissioner  in  Nairobi  advised
 these  people  to  take  up  the  British  citizen-
 ship.  There  appears  to  be  a  little  mis-
 understanding  On  this  point.  The  actual
 Position  is  that  these  people  were  advi-
 sed  by  the  High  Commissioner  to  take  up
 local  citizenship  and,  as  al  that  time  Kenya
 happened  to  be  a  British  colony,  the
 only  citizenship  or  nationality  that  could
 be  acquired  at  that  time  was  the  British
 nationality.  We  never  told  them  to  take
 British  passports.  Wetold  them.  «'It  is
 better  for  you,  if  you  want  to  live  in
 Kenya  permanently,io  take  up  |  ocal  citizen-
 ship  and  to  identity  yourself  ccmpletely
 with  the  aspirations  and  desires  of  the  local
 people’'and  that  ‘tyou  merge  yourself  with
 the  local  people  and  make  Kenya  your
 home  and  that,  you  should  take  up  local
 citizenship.”

 This  was  before  Kenya  became  indepen-
 dent.  The  advice  given  by  the  High
 Commissioner  was  to  take  local  citizen-
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 ship  and,  at  that  time,  Kenya  was  a  British
 colony.  Now,  |  agrec,  that  even  though they  are  holding  British  Passports,  we
 cannot  say  that  we  cannot  do  anything  for them  or  we  should  not  help  them,  when- ever  they  are  facing  difficulties,

 As  the  honourable  House  knows,  we  have
 done  everything  possible  to  help  them  when- ever  they  are  faced  with  difficulties.  As  the
 House  knows,  in  Kenya,  they  have  passed Certain  laws  making it  difficult  for  them
 tostay  in  Kenya.  Then,  there  is  the
 Commonwealth  Immigration  Act  which
 was  passed  by  U.K.  in  968  and  that  has
 made  difficult  for  them  to  go  to  U.  K.  All
 this  has  made  the  problem  more  difficult,
 We  have  told  the  British  authorities  that
 itis  their  moral  and  legal  responsibility to  give  all  facilities  to  these
 People  and  to  safeguard  their  interests,
 We  have  told  them  that  if  they  want  to
 g0toU.K.,  they  must  have  free  entry. But  U.  K.  also  has  takena  view  that  if
 they  allow  these  people  to  come  freely without  any  kind  of  restrictions  and  Phased
 Programme  without  any  control,  it  will  cause
 certain  social  problems  in  their  own
 country.  So,  they  want  these  People  to
 go  in  a  phased  programme  and  not
 in  an  exodus  form  in  large  numbers.

 We  took  up  this  matter  recently,  in
 January,  1970,  with  them  and  we  told
 them  that  the  quota  which  they  had
 fixed  of  500  heads  of  families  per  year
 was  inadequate.  During  the  last  two
 years,  it  is  quite  right  that  there  has
 not  been  a  rush  on  them  to  admit  many
 People.  But  I  understand,  in  1970,  the
 situation  will  become  worse.  Quite  a
 large  numer  of  people  will  not  be  getting
 their  psrmits  renewed  and  there  will  be
 difficulty  in  carrying  on  trade.  We
 have  requested  them  that  they  should  come
 forward’  and  increase  the  quota.  That  is
 one  suggestion  which  we  have  put  to
 them.

 9  hrs,

 The  second  suggestion  was  that  if  this
 was  not  possible,  then  at  least  they  should
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 liberalise  the  definition  of  the  word  ‘family’
 in  order  to  include  some  near  relations  of
 the  family  like  nieces  and  nephews,  etc.
 so  that  more  people  can  take  advantage  of
 this  and  go  to  UK.  Both  these  proposals
 have  been  turned  down  by  UK.  The  third
 proposal  which  we  put  forward  in  order  to
 help  these  people  was  that  the  unutilised
 entry  vouchers  which  are  given  to  non-
 African  Commonwealth  citizens  and  which
 remain  unutilised  every  year,  should  be  div-
 erted  to  Kenya  so  that  more  people  can  be
 accommodated  and  enter  UK.  Last  time
 when  the  discussion  took  place,  we  were
 told  that  they  would  give  their  utmost
 consideration  to  this  suggestion  and  would
 try  and  see  if  they  could  accept  it.
 Recently  though  no  communication  to  that
 effect  has  been  received  by  us,  I
 understand  that  on  20  March  Mr.
 Callaghan  made  a  statement  in  the
 House  of  Commons  to  the  effect  that  they
 will  not  increase  the  quota  nor  will  they
 give  the  unutilised  entry  vouchers  to  these
 people  because  their  intention  is  to  maintain
 the  previous  years’  immigration  level  that
 is  at  about  36,000  and  not  to  increase  the
 entry  vouchers.  Their  previous  level  of
 immigration  under  the  Commonwealth
 immigration  system  was  round  about
 36,000.  They  do  not  want  this  number  to
 increase,  Thcy  do  not  have  the  intention
 to  maintain  the  actual  quota  of  8500  heads
 of  families  per  year  from  the  Common-
 wealth  countries.  The  utilisation  is  upto
 the  extent  of  about  50%  only.  So  nearly
 half  the  vouchers  are  left  unutilised.  Even
 these  are  not  made  available  to  the  Kenyans.
 Our  efforts  are  continuing  and  we  told
 them  that  it  is  their  responsibility  and  we
 hope.

 श्री  रवि  राय  :  फिर  भी  प्राप  कामनवेल्य
 में  रह  रहे  हैं  1

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH:  As
 regards  facilities  and  concessions  given  to
 these  people  who  come  to  India,
 for  permanent  settlement  we  have
 already  informed  the  House  on  a
 number  of  occassions.  There  are  a  number
 of  concessions  and  facilities  that  are  given
 to  them  and  no  harassment  is  caused  to
 them  when  they  come  to  India.  They  get
 customs  concessions,  They  get  import
 concessions,  All  these.are  there.  I  need
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 not  take  the  time  of  the  House  in  narrating
 all  of  them  once  again.  They  are  very
 liberal.  As  far  as  I  know,  there  are  no
 complaints  of  harassment  or  genuine  diffi-
 culties.

 Also  with  regard  to  remittances  from
 these  countries,  there  are  no  real  difficulties
 in  their  way  so  long  as  the  remittances  are
 made  through  proper  banking  channels.  If
 the  money  is  sent  through  proper  banking
 channels,  there  are  no  difficulties  and  no
 restrictions.  If  the  money  is  brought  by
 them  in  the  form  of  cash  at  the  time  of
 coming  to  India,  to  the  extent  of  Rs.  50,000
 they  can  bring  with  them  and  no  questions
 are  asked  as  to  the  source  of  the  money.
 For  the  next  50,000  rupees,  the  second
 slab,  they  have  to  show  some  kind  of  evi-
 dence  to  prove  that  the  money  is  genuinely
 theirs  and  anything  above  that  has  to
 come  through  proper  banking  channel.  To
 prove  that  that  is  their  own  property  bank
 certification  is  required,  Then,  there  are
 no  restrictions.
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 Then  regarding  investments,  in  order
 to  facilitate  more  investment,  I  believe  that
 there  are  one  ortwo  schemes  under  the
 consideration  of  the  Finance  Ministry.  I
 do  not  know  the  details  yet.  They  are  being
 worked  out  in  such  a  way  that  they  can
 attract  more  investment  in  India  from
 these  people,

 T  think  I  have  answered  all  the  major
 points,

 MR.  DEPUTY  SPEAKER
 house  stands  adjourned  till  IJ
 tomorrow.

 Now  the
 a.m.

 9.05  hrs

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of the  Clock  on  Tuesday,  March  I7,  1970]
 Phalguna  26,  ‘1891  (Saka).


